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भूमिका 


राजस्यान विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने 
डिप्रो स्तर पर आर्थिक प्रशासन सरोखे नवोन किन्तु अत्यन्त महत्व 
पूर्ण विषय को पाठ्यक्रम से सम्मिलित किया है। इस विपय पर 
हिन्दी में यह पहली प्रुस्तक है जिसमे पाठ्यक्रमानुस्तार हो विभित्न 
समस्याओ का विवेचन करने को चेय्टा को गई है । पुस्तर की 
भाषा सरल एवं धंली रोचक एवं प्रभादशालो रखने का प्रयरन 
क्या गया है। सभी प्रकार के तथ्य एव आऑकक्‍्डे नवोदतम दिये 
गये हैं मौर जटिल समस्याओं को सरल रूप में प्रस्ट्त करने की 
चेध्टा की ययो है ॥ बाज्चा है पुस्तक विद्यायिर्मों के लिए उपयोगो 
सिद्ध होगी । 
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सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य वी आवश्यक्ताओं में वृद्धि हुई है 
और बावश्यकताओं पे बृद्धि के साथ उसकी समस्याओं मे वृद्धि हुई है । प्राचीन काल 
के मनुष्य की बहुत कम आवश्यक्तताएँ थीं जिन्हें पूरा बरने के लिए न तो बड़े-वडे 
कारखानों वी आवश्यकता थी, न माल देचने के लिए बडी-बडी दुकानों की । यदि 
विसी ध्यक्ति को १०-२० मील जाना होता तो वह पैदल ही चचा जाता था या 
जुट, बैलगादी अथवा धोड़ें वी सदारी का प्रयोग कर लेता था। खाने के लिए 
अवाज गाँव में उत्तप्न होता था और पहनते के लिए गाँव का जुलाहा वस्त्र बता लेता 
था। छोटे-छोटे श्रार्मो या वस्तियों में लोग मित्र-जुउ +र रहते थे । यदि कोई ऋगश 
होता ठो ग्राम पचायठ था राजा से फँसला करवा लिया जाता जिसमें कोई देर नहों 
लगती थी। इस प्रवार आदिक या राजनीतिक समस्याएँ बहुत साधारण थीं जिनका 
समाधात या निषटारा करने के लिए कोई खास प्रशासन या प्रवत्थ व्यवस्था करने 
वी आवश्यकता नहीं थी १ 

ज्यों-ज्यों मनुष्य वी आवश्यक्ताएँ वइती गयी, उन आवश्यकताओं को पुरा 
करने के लिए सेयेनये कारखाने स्थापित किये गये, सड़कों और रेलो का निर्माण 
किया गया और बढते हुए व्यापार के लिए मण्डियाँ स्थापित को गयों तथा भुगतान 
के लिए देंकों की स्थापना को गयीं । इस प्रकार सरकारी और निजी सम्पत्ति का तेजी 
से निर्माण हुआ। इस सम्तत्ति वी सुरक्षा के लिए पुलिस, न्यायालय आदि अनेक 
विभागों को स्थापना की गयी । इस प्रकार प्रशासन को आवश्यकता और उउके खेत 
में निरन्तर वृद्धि हुई है । 
प्रशासन का अर्पे 

अब प्रश्त यह उठता है कि प्रशासन का क्या अर है २ 

प्रशासन शब्द का प्राय चार बर्ों मे प्रयोग क्रिया जाता है : 


आरतोय द्ाएिर प्रशासन 


न 


(१) शप्तन सत्ता दा झासन रात--यहि यह रहा जाय रि नेहरू प्रशासन 
ने भारत में शापिह नियोजन दारम्भ दिया अथदा सुखाहिया प्रशासन द्वारा 
राजस्थान मे शिक्षा दे दिप्वास पर दिशेद ध्यान दिशा यरपा तो यहां पासन था 
इुे अमुझ ब्यर्विरो के शासन रात या शासन सत्ता से है। रभो-हमों यह भो रहा 
जाता है हि झमुरु शाराई (फरंशव्येछ) अपवा झुपपति के प्रशामत्र में बमुरू 
हदिदसखप अपरा शिश्शविद्यापय को बहव उन्नति हुई ! 

(२) घष्पपन छेद था शाखो-. प्रशासन शब्द छा दुनरा ऊपे झिसी धष्परन 
क्षेत्र या शासा दा दिभाद से सिया जाता है॥ आजफूल प्राउः सभो दिश्दशिदातयों 
में “सोरु इशासन” (एल: 20वोणंडप्शांरए) छा अध्यपन एक अलग शासा के _ 
झूप में जिया झाता है। राडस्दान दिश्शविद्यासर मे “झ्ादिर प्रशासन का झष्ययन 
वाशिज्य शास्त्र गो एस महत्त्दपू्दे शासा के रूप मे होता है $ हे 

(३) शिशेद् सेदाएँ--शूपो-हफी प्रशातन झप्द गा ए्योग रिसी डिशेय खेष 
को सेशय हे रास्ते रिया जाता है डंसे पुलित (0णज७६ #तपंध्रांधाणोता), 
शिक्षा प्रशासन (६(००आंठाजओ #07:क्रं02४००), शरित्तोर प्रशासन (हो॥आठंश 
हैपक्रोपोडधण४ज)) झोहि श्विशा तालयें पुलिस, शिक्षा तपा डिसतोर सेदाओं से 
होगा है । 

(४) इश्स्प था ब्यवस्था--इरूसे पहले दिये गे तोनों झ्षों का प्रशोग श्शिष 
बार्घों, दिद्रेष सेशाओंा विशेष समस्‍्यादों के तिए होता है डिन्तु प्रशासन शा 
सामान्य भपप है “प्रडन्ध" शा * स्परतुया"॥ हिदो भो कार दा क्षेत्र को स्पवस्पा पा 
संणातन को हो प्रशादन कहते हैं। दि हिपयों विश्वव्दासय में शिक्षा झा स्तर 
ऊँचा हो, दहाँ इभ्यापरू तपा डिदार्षी सेतुष्ट हो ओर सारा काम तिथम से हो रहा 
हो तो प्हो बहा जाता है कि उस दिगशडिदात्तर का प्रशासन अच्छा है। इस प्ररार 
परिशर झे सेरर सारे राष्ट्र तर रो ब्यइस्पा दा कार्य संचानन को हो प्रशादन 
बहा खाता है । 

डठः प्रशासन कद शुद्ध एदं सही छंपे है रा संचालन णा स्यष्स्था जो 
दरिवार, डियुत्लप, उदोद तदा देश सूद पर सादू होता है । 
झादिर प्रशासन श्या है ? 

इशाहन हा बह हृपष्ट करने के पश्दाव्‌ आ्पिक अशासन छा दर्य जानते में 
भोई कठिनाई नहों होद्ले॥ छादिक इशासन का हे है देश को अपे-्पवत्पा के 
िक्िप्नि अंपों रा संचालन 4 पत्पेह देश में डनेरू पदार के छोटे बड़े उप्दोष होठे हैं, 
मैरी को जारी है, रात का आदाउ-विर्दाड स्टिा जाता है, घाइायमन तथा परिवहन 
है साइन (सोटर दराडिशौ, रेस, हदाई जह/ज तथा जतदान) होते हैं, बनेरू दस्तुघो 
का झुइ-शिहर अषडा सेन-देत होता है, देशों के साम्य्म से रझ्मों गा शादान-प्रशन 
होता हे ३ इन सभो फिदाओं बे संदातन झइुएशा ब्यवस्दा को शापिझर प्रमागन बहा 
जाता है। 


आयधिक प्रशासन के मूल तत्त्व डरे 


आिक प्रश्ञासत की परिभाषा 22 

प्रशासन वी परिभाषा अनेक विद्ाानों द्वारा दी गयी है हिन्‍्तु आविक प्रधानन 
दिक्षा वा एक सर्वधा नया क्षेत्र है जिसकी परिसाया किसी विद्वान ने देने का अयत्त 
नहीं र्िया। अतः पहले प्रशासन की परिभाषा पर विचार कस्‍ता उचित होगा 
ओऔर उत्ी के दुष्टिकोग से आायिक प्रशासन वी परिमापा देने में सुविधा होगी । 

(१) साइमत स्मियदर्ग ठया थॉमसन के शब्दों में-- 

एक सामान्य उद्देश्य को पूर्ति के लिए सहयोग करने बाते समूहों की क्रियाओं 
को प्रशासन बहते हैं ।/ 

(२) ब्द्वाइट वे मतानुमार-- 

किसी कार्य अथवा उद्देश्य वी पूर्ति के लिए अनेक “प्रक्रिया की जियाओं के 
निर्देशन, समम्वय तथा नियन्त्रण वी करा को प्रशासन कहते है ॥ 

(३) हिफिनिर का मद है कि-- 

वाठित उद्देश्य वी पूर्ति के लिए मानवी तया भौतिक मानों के सगझत 
तथा निर्देशन को प्रशामन बहा जाता है।? 

इन तीनों परिमायात्रों से यह स्पष्ट है कि प्रशासव उन जियाओं को कहते 
हैं जो कुछ व्यक्तियों हारा सिन्त-जुल कर हिसी उद्देश्य को पूति के लिए की 
जाती हैं । 

इस परिसावा के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि आधिक नीतियों 
या उद्देश्यों को पूति के लिए मिल जुल कर व्यदरियत एप मैं जो क्रियाएँ की जातो 
हूँ बहु जाथिक प्रशासन कहलातों हैं। अथवा बाथिकर प्रशासन एंव, मानवस॑मूह 
द्वारा की गयी क्रिप्राओं की वह शूखला है जो निश्चित आयित्र नीतिया या रहुश्या 
को पूरा करने के वास्ते की जाती हैं । चल 

आशिक प्रश्यासन का क्षेत्र 
[50082 0#72&0९050घ्ञाट ७0 श्वाष्राप्ार ७र0गु 

आधिक प्रयासन एक नयी अध्ययन परम्परा है। इसके अव्ययन का सेत्र 
झोर सौमाएं आथिक समस्याओं ओर नीतियों से निर्धारित होती हैं ॥ अत आधिक 
प्रशासन क्षेत्र को दो मायों में दाँटा जा सकता है £ 
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है. आरतोय आधिक प्रशासन 


(१) समस्याओं का समाधान 

(२) नौठियों का पालन 

इन दोनो के विषय मे अलग-अलग विचार किया जा रहा है। 

(१) समस्याओं का समाधान 

आधिब प्रशासन वा मुख्य उद्देश्य आधथिव समसस्‍्याओ वा समाधान करना 
होता है । इसबा अर्य यह है कि आधिक क्षेत्र वी जितनी समस्‍्याएँ हैं उनदी ठोक 
प्रकार जानकारी बर उन्हें सुलभाने वा प्रयत्त जिया जाता है। यह समस्याएं समय- 
समय पर जटिल होती रहती हैं ओर क्भी-कभो सरल हो जाती हैं। प्रशासन द्वारा 
समय तथा परिस्थिति के अनुसार इन समस्याओं से निषटने की चेप्टा वो जाती 
है । इन समस्याओं में मुल्य निम्नलिखित हैं . 

(0) उत्पादन--प्रत्येर देश में छ्वेती तथा उद्योगों द्वारा उत्पादन किया जाता 
है। प्रशामन का काम यह होता है कि वह सारी व्यवस्था इस ढग से सचालित 
करे कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक और बढ़िया से बढ़ियां वस्तुओं 
का उत्पादन हो । 

इस उद्देश्य वी सफ्लता के लिए जहाँ भी सम्भव हो खर्च बम वरने वी 
चेष्टा वो जाती है। दांति जिन वम्तुओ का उत्तादन किया जा रहा है वह सस्ती 
बेची जा सर्वे 

दूसरी मह्त्ग्पूर्ण वात यह है कि प्रशासन इस बात की घ्यवस्था करता है 
कि अच्छी और आवर्पक वस्तुओ वा उत्पादन दिया जाय । इसके लिए वच्चा माल, 
जल, शवित, रासायनिव पदार्थ, जादि बी उचित व्यवस्था वी जाती है, प्रशिक्षित 
इन्जीनियर, प्रबन्ध विशेषज्ञ बथदा अन्य बर्मेचारो निधृवत किये जाते हैं, बच्चे और 
निर्मित माल दो सुरक्षित रखने वे लिए. अच्छे गोदामो वा प्रवन्ध बिया णाता है 
ओर माल वो विश्म मे गिरावट पर उचित रोव लगाने दो व्यवस्था वी जाती है । 
यदि अशासन व्यवस्था अच्छी है तो उत्पादन को सथ त्रियाएँ बिल्वुल ठीक ढंग से 
चलतो रहती हैं और माल का उत्प।दन आवश्यकतानुसार होता रहता है। 

(४) उपभोग--आधिक प्रशासत के क्षेत्र मे उपभोग वी समस्याएँवहुत 
जटिल हैं बयोति इनवा सम्दन्ध उपभोक्ताओं से होता है जिनको सख्या बहुत अधिक 
होती है वर्योषि प्रत्येश व्यवित उपभोक्ता होता है। प्रत्येक व्यक्वित को शुद्ध जेल 
पर्योप्त मात्रा मे मिले, अच्छा पौष्टिक औजन टोद मूल्य पर मिले, वीम।रो वे समय 
दवाइयाँ तथा अन्य उपचार सुलभ हो, इसवी व्यवस्था सरकार को करनों पडती 

है । जल, भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ आदि उपभोग दो महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं जो प्रत्येष- 
ब्यवित वो अनिवाय रूपसे मिलनी चाहिए। प्रशासन वा बर्तेब्य है वि इन सद 
बस्तुओ ठथा सुविधाओं वी ध्यवस्था वो जाय 

उपमोग दे क्षेत्र मे बया, कसा, कितना और कब या कहाँ महत्त्वपूर्ण समस्याएँ 
हैं। उपभोग वे वास्ते बया उचित और वया अनुचित है ? उपभोग्य चस्तुओ को 
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किस्म कँप्ती होनी चाहिए ? कौन सी उस्तु को आवश्यकता कितिनों है तथा उपको 
कब तथा कौन-कौन से स्थानों पर आवश्यकता होगी ? यह सब समस्थाएँ आविफ 
प्रशासक ढवारा हल की जानी चाहिए। अनेक वार इन समस्याओं के समाघान में 
स्वास्थ्य, आपूर्ति तया अन्य विभागों द्वारा भी सहायता लेनी पड सकती है ॥ 

(70) विनिभय-आधुनित युग में जितना माल बनाया जाता है उसको 
खपत एक ही स्थान पर नही होती । उस माल को अन्य स्थानों या देशो में बेच कर 
उसके बदले दूसरा माल प्राप्त क्या जाता है । इस कार्य के लिए परिवहन के श्रेप्द 
साथबो की आवश्यकता होतो है ओर अनेक बार अपना माल बेचने के लिए विज्ञापन 
का सहारा लेगा पडता है । माल बेचने तथा खरीदने बे साथ ही भ्ुग्तान की महत्त्व- 
पूर्ण समस्या का सामता करना पड़ता है जिसका समाघात करने के लिए विकसित 
बेक व्यवस्था का होना वहुत आवश्यक है) इस प्रकार विनिमय क्षेत्र मे भ्रशासक 
को प्राय पांच प्रकार बी समस्याओं का सामना करना पडता है : 

(क) मडियों को तलाश--माल की विज्नी लिए मड्यों या बाजार की 
तलाश करनी पड़ती है कि कहाँ-कहाँ कौन सा साल क्तिना विक्र सकता है | इस 
जानकारी के लिए. समाचार पत्रो, व्यापारियों तथा वदलती हुई रुचि और फैशन 
के सम्पर्क में रहना पडता है / अनेक देशों में वाजार या सड़ी वी खोज तथा जम 
बारी के लिए अलेग विभाग स्थापित किये गये हैं ! 

(प भायात--अपना मा वेचने के साव-साथ यह भी ध्यान रखता पडता 
है कि अपने देश मे जिस चीज की कमी है वह कौन से देश में सस्ती और बढिया 
मित्र सकती है | इस जानकारी से प्रशालक कापी बचत कर सक्ता है। 

(ग) विज्ञापप--माल बचने या बाजार तलाश करने मे आजकल विज्ञापन 
का सहारा भी लेना पडता है । सरक,र अपने दूतावासों के माध्यम से और निजी 
उद्योगपति समाचार पत्रों तथा अन्य साधनों के माध्यम से अपने द्वारा उत्पादित 
माल का प्रचार करते हैं । प्रशाशतक्त को यह देखना एडता है कि क्विस स्थान या देश 
में कौन सा माल बेचने के लिए कौन से साधवे हारा कैसा विज्ञापन दिया जाय ? 
बडी-बडी औद्योगिक इकाइयो डारा प्राय. लाखो रुपया प्रति वर्ष विज्ञापन पर खर्चे 
कर दिया जाता है । 

(घ) परिवहन--जब किसी माल वी माँग हो जाती है तो उसे मावश्यक 
स्थान पर भेजने की व्यवस्था करनी पड़तो है । ओधिक प्रशासकः को यह देखना 
होता है कि माल टूके, गाडी या जलवान द्वारा भेजा जायगा अथवा अन्य कसी 
सावन का सहारा लेता पड़ेंगे । इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के व|स्ते अनेक परिवहन 
कम्पनियों से वात-चीत करनो पडेयी त,कि कम्र से कम्र खर्चीला और जल्दी से जल्दी 
माल पहुँचाने वाला साधन अपनाया जा सके । हे 

(ड) भुगतान--विनिमय क्षेत्र की सबसे मव्त्त्वपूर्ण तथा जटिल समस्या 
मुंगतान वी समस्या है यदि देश को बेकिंग व्यवस्था विकसित है और वह श्रेष्ठ 
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सेवाएँ प्रदान वर रही है तो कोई कठिनाई नहीं होगी अन्यथा प्रशासक कौ यह 
देखना पड़ेगा कि भुगतान किस प्रकार किया जायगा ? 

इन सभी कार्थों मे सरकार का बहुत महत्त्वपूर्ण योग हो सकता है । सड़कें, 
रेलें या जल परिवहन व्यवस्था, वेकिग वा विदास तथा आयात-निर्यात की उदार 
नीति प्रशासन की समस्याओं को सरल वना देती है और परिवहन व्यवस्था घटिया 
होने या दें विंग विकास कम होने से विनिमय वी समस्याएँ ६ ठिनाइयाँ उत्पन्न करतो 
रहती हैं । 

(५) वितरण--आर्थिफ प्रशासन क्षेत्र मे वितरण वी समस्याओं वा स्थान 
भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान मुग मे समाजवाद की सब जगह चर्चा है| समाज- 
बाद मे आथिव साधनों वा न्यायपूर्ण वितरण होना आवश्यक है। अत भूमिका 
वितरण ठीक होना चाहिए, ब्यांज की दरें उचित रहनी चाहिए, मजदूरों तथा 
अन्य कमंचारियों वा वेतन या मजदूरी पर्याप्त होनी चाहिए तथा पू"जीपतियो को 
मिलने वाला लाभ बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इन सब उक्देश्यों की पूर्ति के 
लिए सरकार द्वारा उचित नीतियाँ निर्धारित वरनी चाहिए और प्रशासन ह्वारा इन 
नौतियो बा ठोक ढग से पालन क्या जाना चाहिए। 

(९) राजस्व--आधिक प्रशासन का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अग राजस्व है । 
सरकार बिन साधनों से आय प्राप्त बरती है ओर उस्त आय को किस प्रकार खर्चे 
बरतो है। सरकार को अपनी आमदनी और घर्च के सम्बन्ध मे वजट बनाना पडता 
है और अलग अलग मदो पर बर को दरें निश्चित करनी पडतो हैं । इन वरो से 
प्राप्त आमदनी का महत्त्व के मनुसार अलग-अलग म॒दा में विभाजन बरना पडता है। 
बजट के पास हो जाने पर, भ्रशासन द्वारा अपने आय ओर व्यय को निर्धारित 
सीमाओं म रखना पड़ता है। अनेक बार सरकारी खच को सीमित रखने में कठिनाई 
भाती है। 

राजस्व में प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं 

()) निर्धारित दरो पर करों की ठोक समय पर वसूली । 

(४) प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रों सम्बन्धी खर्च को निर्धारित रकम तक 
सौमित रखना ! 

(७७४) अलग-अलग मदो मे निर्धारित रकम हो खर्च करना । 

(४) आवश्यक मात्रा मे, सरकारी खाते मे ऋण लेने की व्यवस्था करना । 

(४) सरकारों ऋण तथा ब्याज का ठीक समय पर भुगतान करने वी व्यवस्था 
करना ९ 

इन सब कार्यों को ठीक ढज्ध से यूरा करने का दायित्द आधिक प्रशासन का ० 
होता है । 

(४) मृहय स्तर--आधिक प्रशासन के कार्यक्षेत्र मे मूल्यों को ठीक स्तर पर 
बनाये रखता भी सम्मिलित है। यदि वस्तुओ के मुल्यो मे निरन्तर वृद्धि आती छाती 
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है तो देश वी सारो अर्थ-वब्यवस्था विगदने वा डर रहता है व्योत्रि' सभी क्षेत्रों मे 
लायत और खर्चे बढ जाते हैं । इसी प्रकार यदि मूल्य स्वर मे ग्रिसवट आने सगती है 
तो भी सारी अर्थ-ब्यवस्था में मदवडी उत्तन्न होने का भय रहता है क्योंकि मदी के 
कारण उत्पादन करने वालों तथा ब्यापारिया का विश्वास डगमगाने लगता है और 
एक मूक अश्यान्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक 
होती है) अत मूल्यो को उचित स्तर पर बनाये रखता प्रशासन का महृत्त्वपूर्ण 
दायित्व होता है । 

उपर्यकत विवरण से स्पप्ट है कि आयिक प्रशासन वा क्षेत बहुत व्याप। है । 
उसमे उत्पादन, उउ्भोग, विनिमय, वितरण तया राजस्व व सब समस्याएं हो नहीं 
बल्कि मूल्यों को बनाये रखने का गहन दाथित्व भी सम्मिलित होता है । 
(२) नीतियों का पासन 

आविक प्रश्चासन के झेत्र में दूबरो महत्त्वपूर्ण बात आतो है नीतियों का 
पालन । उत्पादन, उपभोग, गिनिमय, विवरण तथा राजस्व सम्बन्बी समस्याओं वा 
समाधान अनेक प्रकार से हो सकता है। यदि सरकार स्व॒तस्त्र आधितर नीति अपतानी 
है तो अर्थंतन्त्र के किसी भी क्षेत्र के विकास पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाये जात) 
कोई भी व्यक्ति किसी प्रवार के उद्योग की स्थापना कर सकता है और उसके द्वारा 
चाहे जितना उत्पादन किया जा सकता है। इथी प्रकार उपमाग, विनिमय तय 
वितरण पर मी कोई बन्धन या नियन्त्रण नही लगाया जाता ) इस प्रवार की पू'जो 
बादी व्यवस्था में सब क्षेत्रों में स्पर्दा होती हैं गौर आायिक प्रशासन अपनी व्याव 
सायिब इवाई को इस स्पर्दा में जीवित रखने का प्रयन करता है। इस व्यवस्था मे 
आयिक प्रशासन का नैतिक या सामाजिक दापित्व बहुत कम होता है । 

गदि सरकार को आधथिक नीति समाजवादों हो तो आधदिक प्रशासन को 
अपना काम इस ढद्भ से करना पड़ता है कि व्यवसाय को हाति भी न हो और 
सरकारी नीति का पालन भी हो जाय । इस नोठि मे प्राय मूल्यों को कुछ कम 
रखना पडता है, मजदूरी की दरें उचित स्तर पर रखती पड़ती हैं और अरने लाभ 
के साथ-साथ समाज के हिंद का भी ध्यान रखना पडता है । अव समाजवादी नीति 
में प्राय आधिक प्रशासन का दायित्व बहुत बढ जाता है 

सरकार की समाजवादी नौति का एक पक्ष यह है कि सरकार कमी-क्मी 
मारे उद्योग तथा व्यवसायों को मपन अविदार में ले लेती है । इस स्थिति में सम्पूर्ण 
आधिक प्रशासन का भार सरकारी कर्मचारियों पर जा ज्यता है। सरवारी कमें- 
चारियो पर सरवारी नीति के पालन का पूरा झार आ जाता है बौर उसवी सफ्लता 
या असफलता का पूरा उत्तरदायित्व उन पर ही आ जाता है । 

इस प्रवार आधिक प्रशासन सरकार की आधिक नीतियो के अनुसार अपने 
आप को ढालने का श्यत्व॒ करता है ओर सरकारी नीठियो की सीमा में ही काम 
करता है । 


हु आरतीय आपिक प्रघाचत 


्वादिक प्रधामन रा स्वसाद (ऐरडणिड ण £०00०श #फेआग 72४०७) 
ओआिक प्रशासन दिक्लाव नी है बोर बला की 
दिन इसनिए है दि दउका अध्ययन वेंशातिझ इज्धे ले डिया जाता 
है | आपिऋ समन्‍्याएँ एच दूसरी से जुदी हुई हैं। उनझा समाधान को झअसग-अलय 
नकर एओ साय ही करने हो आदस्यकझता होठों हैं। उद्ाहरप रूप में यदि विसो 
देश में अचाद दी बरमो है तो दव समस्या झा समावान ब रने के लिए प्रशासन दारा 
एक साथ ही निम्दनिखित दिशाओं में कार्य विये जायेंगे : 
(0 अन का दत्यादन बडाने की दिशः में प्रश्ल 5 
(।) झूठ की वो दूर इसने के लिए दिदेशों से आयात ; 
(क्र अन को खपत झूम करने के लिए अन्य वस्तुओं के उपयोग को 
प्रोन्चाहन : 
(0 जन सल्या के नियन्त्रण के लिए प्रयल : 
(४) अनाज के सूल्यों को स्थिर रखने सम्दन्दी कार्यदाही, आदि ॥ 
ग्रह सभी कार्य एच नियमित कस या निश्चित योजना के बनुसार किये जाते 
हैं। सझिस्ली मी दिदान में प्राप्ेक आये निश्चित णोडना के बनुच्ार होना आादक्यक 
होता है बता आदिऋ प्रशाउन एक विज्ञान है। 
अशास्त एक क्र है बर्योछि किसी आर्य को बच्छे दद्म से करने को सोति 
को ही कला करते हैं। प्रथाउन को टोक इछ्ध से चलाने में पर्योप्त योग्यठा, बुद्धि 
ओर क्षमता को दागदस्पक्षता होगी है। दुद् व्यक्ति कठिन से कठिन समस्याओं को 
मुत्तन्य लेठे हैं, उनके पास समस्‍्ताओं को मुनन्‍्धने क्षी बला होती है। ऐसे ब्यकित 
हो प्र्चायक् (दा श्रेष्ठ प्रशाउक) कहनाते हैं 4 
प्रशासन एक कचा है बठ- बापिक प्रशासत भी इसा है॥ आपिक नोवियों 
का संचालन करने में विशेष दुसतचा को झावस्यक्रठ्य होठो है / दग्दे हुए पूत्पों को 
निउस्वित करना, देश के निर्याों को दटाना, आादातों में कमी ऋरना, दाजार में 
आंदश्यक झात्रा में ही मुंडा चतन में डालता अथवा रोडयार के साधनों को बदाना 
शुछ का हैं बितमें झफ़चठा प्राप्त करने के लिए उचित मात्रा में योग्दठा, झुशतता 
था कला छो अआदस्यक दा होठी है ॥ ऐसे अनेक दूसरे उद्याहरघ मो दिये जा सकते हैं । 
ता आदिक प्रशाउन एक कला नो है। 
मापिर प्र्नासन का भार छिस पर ? (छरकार दा निडी क्षेत्र) 
अद प्रश्न यह उठता है कि आपिक प्रश्ययन का उत्तरदायित्व कौन उठाता 
हैँ ? बदा इसका पूरा दापित्व धरकार पर है / या इसझा जिस्मेदारी निया क्षेत्र के 
पू जोपठियों को उठाना पढ़ठो है ? 
इस प्रश्त का कोई शक या निश्चिठ उत्तर नहों दिया जा सकता बयोंद्धि 
समाजवादी ब्यवस्था में-- बहाँ सनी उद्योग ठथा व्यदसाय सरदार डे अधिकार में 
हं--वादिक प्रशायन झा पूय मार सम्दार पर ही होता है क्योंदि बहाँ उतादन 
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उपभोग, विनिमय तथा वितरण सम्बन्धी सभी काये सरकार स्वय करती है ) इस 
व्यवस्था में, सरकार मीति निर्धारण भी करती है और उस नीति हा पालन भी । 
अत आधिक प्रशासन की सफलता यथा असफलता वा दायित्व सरवार पर ही 
रहता है। 
पूजीवादी व्यवस्था मे सरकार प्राय लोक हित की इकाइयों (जलपूर्ति, 
बिजली, डाक तार आदि) को स्वय चलाती है और उनके प्रशासन का भार सरकार 
पर ही होता है। इन इकाइयों वा उदंश्य जनता बी सेवा करना अधिक और लाभ 
कमाना कम होता है । अनेक बार इन इकाइयो का प्रशासन बहुत ढीला और अकुशल 
होता है जिसके कारण इन इकाइयो को प्राय निरन्तर हानि उठानी पडती है । 
लोव हित सम्बन्धी कुछ इक्ताइयो वो छोडकर, पू'जीवादी व्यवस्था में शेष 
सारी औद्योगिक या व्यावसायिक इकाइयाँ निजी पूजीपतियो के हाथ में रहती हैं । 
इन इकाइयों कौ लाभ कमाने के दृष्टिकोण से चलाया जाता है अत इनकी प्रशासन 
व्यवस्था प्राय बहुत कुशल और सुपोग्य हाथो में होती है । 
मिश्रित अर्थ -व्यवस्था मे भ्रायः सरकार और निजी उद्योगपति दोनो को 
उद्योग तया व्यवसाय चलाने के अनुमति होती है। कुछ क्षेत्रों मे सरकार तथा निजी 
व्यवसाय मे स्पर्टा होती है। इस स्पर्डा के कारण दोनो क्षेत्रों मे प्रशासनिक स्पर्दा 
रहती है क्योकि दोनो क्षेत्र एक दूसरे से अधिक अच्छा काम करने की चेप्टा करते हैं । 
इस स्थिति में प्रशासनिक केर-वदल मी होती रहती है व्योति' सरकारी क्षेत्र से 
प्रशासक निजी क्षेत्र मे और निजी क्षेत्र से प्रशासव सरकारी क्षेत्र पे आते जाते रहते 
हैं। इस प्रकार मिश्रित अर्य-व्यवस्था में प्रशासन भार सरबार तथा निजी क्षेत्र दोनो 
पर रहता है । यदि दोनो क्षेत्रों में अदल-बदल बनी रह तो कुशलता के स्तर मे 
उन्नति होती रहती है किन्तु अनेक बार ऐसा करन में बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं जिससे दोनो प्रकार के प्रशासनों में नये खून का सचार नही हो पाता । 
आशिक प्रशासन की कार्य्रणाली 
ब्ःटप्गाएए& 058 ६2090थह2८ 00 शाराज एव) 
आयिक प्रशासन को प्रायः अनेक प्रकार को जटिल समस्याओं का सामना 
करना पडता हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सदा एक ही प्रकार को 
तकनीक या वार्यप्रणाली नहीं अपनायी जा सक्‍तो क्योकि' अलग-अलग क्षेत्रों की 
स्प्वाए नए सीप्न अफाप जे सेफ हैं। उुफ्ता इस्पाता बनाने का कारखाना ह्पापिति 
करने और एक डेक स्थापित करने में बहुत अन्तर है । इन दोनो प्रकार के ध्यवस्तायो 
की आवश्यकताएँ तथा समस्याएं भिन्‍न हैं अत उनके समाघान के लिए अलग 
ठकनीक काम में लेते होंगे । किन्तु कुछ आधारभूत बातें ऐसी हैं जो सद प्रकार के 
व्यवसायों भे समान रूप से लागू होती हैं॥ इन आधारमूत बातो के बारे में यहाँ 
चतलाना आवश्यक होगा] 
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(१) नियोजन (/दगाग85)--सबसे पहले प्रशासन को जिस उद्देश्य वी 
पूर्ति करनी है, उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करनी होगी कि उद्देश्य वी पूर्ति 
के लिए वया क्या कार्य विये जा सकते है, उनमे से कौन-त्रौन से कार्य वर्तमान 
परिस्थितियों मे उचित हैं या प्रशासन की सामाधथ्य या क्षमता से बाहर नहीं है । 
इसके साथ ही यह निश्चय करना होगा कि उन कार्यों के लिए कौन सी रीति अपनायी 
जायगी । मान लीजिए सरकार को अपनी आय मे वृद्धि करनी है तो पहले तो यह 
निश्चित क्या जायगा कि आय वृद्धि के लिए कितती रकम करो से वसूल को जायगी 
तथा कितनी रकम ऋणो प्ले प्राप्त की जायगी । इसके पश्चात्‌ यह निश्चित करना 
होगा/ कि करो से वसूल की जाने वाली रकम के लिए कितने प्रत्यक्ष कर लगाये 
जायेंगे । इसके बाद यह्‌ निश्चित करना होगा क्रि प्रत्यक्ष कर कौन से सदो पर बढाये 
जायेंगे तथा अप्रत्यक्ष कर कौन से मदी पर बढाये जायेंगे या किन-पिन नये मंदों पर 
कर लगाने वी व्यवस्था होगी ? इस काम को ही नियोजन कहा जाता है। 

(२) संगठन (084058007)--जब उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित रुपरेखा 
वैयार हो जाती है तो उसके लिए साधनों को समठित करने का काम आरम्भ किया 
जाता है। भूमि या मकान (या केवल स्थान), पूंजी, कच्चा माल तथा विशेषज्ञों का 
प्रबन्ध क्या जाता है। इस प्रकार काम को पुरा करने के लिए उचित सगठत वी 
स्थापना की जाती है । 

(३) करमेचारियों फो व्यवस्या (3000॥78)--नियोजन तथा संगठन के 
पश्चात्‌ सारी योजना को पूरा करने के लिए सभी वर्गों के क्मेचारियों (श्रमिकों से 
लेकर उच्च अथित्रारियों तक) की नियुक्तित की जाती है तथा उनके लिए पानी, 
बिजली तथा बम करने सम्बन्धी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है । जो कर 
कर्मेचारी प्रशिक्षित नही है उनके उचित प्रशिक्षण का भी प्रवन्ध किया जाता है। 

(४) निदेशन (0॥००007)--आशिक प्रशासन का चौथा काम है उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों को अपने-अपने कार्य तथा कार्य प्रणाली के सम्बन्ध मे 
स्पष्ट एवं पर्याप्त भादेश देना । यह आदेश या निर्देश समय-समय पर सूचना, आदेश 
या मार्गदर्शन के रूप मे सम्बन्धित व्यक्तियों या विमागा के प+स भेजे जाने चाहिए 
तथा सबको यथासमय मिल जायें, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(५) समस्वम (0०-०70॥98007)--किसी भी योजना की सफ्लता के लिए 
उसके सब अगो या विभागा मे उचित तालमेल या समस्तय अलग-अलग विभागों 
की समय-समय पर भीटिंग बुलाकर सच व्यक्तियो में आपसी विचार-विमश द्वारा 
किया जा सकता है। समन्वय के विना व्यवसाय के प्रवन्ध वा सतुलन विगडने का भय 
रहता है। 

(६) रिपोर्ट देवा (२८७०४४8)--जो काम चल रहा है उसकी प्रगति की 
निश्चित जानवारी बहुत आवश्यक है। अंत उमरी प्रगति वी साप्ताहिक, मासिक 
या वापिक रपट तैयार वी जाती है और सगदन के अध्यक्ष को भेजी जाती है । 
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झग्रठन का अध्यक्ष अपनो जानवारी के लिए समय-समय पर वाम की प्रगति की 
सूचना माँगता रहता है और योजना को सही स्थिति के सम्पर्क में रहता है। इससे 
योजना की प्रगति ठीक दिशा से रखने मे सहायता मिलती है । 

बहुत बड़ी व्यावसायिक इकाइया में वाम (या योजना) वी प्रयति की 
जानकारी देने के लिए अलग आधित्र एवं साँहियकी विभाग (80ण70ग्रा० शहर्त 
इ(805005 708फ577था() स्थापित क्ये जाते हैं । 

(७) बजट बनाना (800/५7098) -- इन सब कार्यों के अतिरिक्त योजना 
पर होने वाले खर्च का हिसाव रखना, नकद प्राप्ति, भुगतान तथा बिक्री का द्विसाय 
रखना तथा ब्यवस्ताय के सारे लेन-देन का लेखा-्जोखा रखना बहुत आवश्येक” 
होता है । 

प्रत्येक प्रशासक वर्ष के आरम्भ में ही आय-व्यय, बित्रो, खरीद तथा नकदी 
की प्राप्ति और मुम्तान का एक ललेस। तेंथ)र बरता है जिसे बजद कहते हैं। बजद 
कभी-कभी प्रैमासिक या मातिव भी तैयार बिया जाता है किन्तु वह वापिक बजट 
बा एक भाग ही होता है। अनेत् बार अलग-अलग विभागों के अलग अलग बजट 
बनाये जाते हैं। बजठ तैयार करने से प्रशासन के सामने अपने व्यवप्ताय की पूरो 
तस्वीर रहती है और सब विभागों को अपने-अपन उत्तरदायित्व का ज्ञान रहता है। 
इससे प्रत्येक योजना वो पूरा करने मे सुविधा रहती है । 

श्रेष्ठ आर्थिक प्रशासन--आवश्यक तत्व 
[0009 ६८0घ0०शाट 80 भ्ाशज एक्वा0र ६55घ7७. छ,ह्ाहाराड] 


एक अच्छे आधथिक प्रशासन मे निम्नलिखिन बातें होती आवश्यक हैं 


(१) च्ञीप्र निर्णय (एणल०, 0००४००)--भाथिक समस्याएं प्राय ऐसी 
होती हैं जिनके उचित समाधान के लिए निर्णय लेने मे देर नही होनी चाहिए । अत 
प्रशासन क॥ सारा सगठन ऐसा होना चाहिए कि समस्या के उत्पन्न होते ही उसके 
समाघात के बारे मे निणेय लिया जा सके। बड़ी बडो व्यायसायिक इबाइयों में 
आधिक तथा साह्यिको विभाग प्राय सारो घटनाओ के सम्पर्क में रहते हैं और 
उच्चतम अधिकारी को सब दातो की जानकारी देते रहते है ॥ अनेक बार, कोई 
समस्या उत्पन्न होते ही उसका उपचार कर लिया जाता है । “सयाता व्यक्ति वही 
है जो रोग के चिह्न प्रक्टहोते ही उप्तका उपचार कर ले 


(२) कुशल संगठन (छक्रिलचा। 08802407)--श्रेष्ठ आधिक प्रशासन 
के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका सगठन कुशल हो। कुशल सगठत का झर्य 
यह है कि छो निर्णय लिए णायें उतरा पालन करने मे देर या दिलाई नहीं होनी 
चाहिए। अनेक बार अच्छी से अच्छी योजनाएं पालन थी शिथिलता के कारण 
असफ्ल हो जाती हैं। अत प्रश्ञासन के उत्तरदायी व्यत्रितयों वो सब विभागों को 


श्र भारतीय आधदिक प्रशासन 


कुशलता के सम्पर्क म॑ रहना चाहिए और जहाँ भी शिधिलवा हो उसे तत्काल ठीक 
करना चाहिए । 

(३) उचित वातावरण ([२०कृथ 477०59४४०)--एवं कहावत के अनुत्तार 
+श्रेष्दत्तम प्रशासक वह है जो कम से कम प्रशासन फरे” | इसका अर्थ यह है कि 
प्रशासनिक इकाई में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि व्यवसाय के क्सी काम में 
झुकावट या ढिलाई आते ही नहीं पाये। इसके लिए निम्नलिखित बातें 
आवश्यक हैं -- 

(।) अपनत्व-- सभी काम करने वाले व्यवितयों वे हृदय मे सस्‍्या के प्रति 
ममत्व था लगाव होना चाहिए । उनके मन मे ऐसी भावगा होनी चाहिए कि यदि 
व्यवसाय को हानि हुई तो उनकी प्रतिष्ठा को घकत्रा लगेगा । 

(॥) सबका सहयोग--व्यावसायिक इकाई करे प्रति सभी कर्मचारियों का 
ममत्व तभी हो सकता है जबक्रि प्रत्येक निर्णय मे उनका योगदान हो। अत प्रशासतर 
को इस प्रकार की परम्परा स्थापित बरनी चाहिए कि सभी महत्त्वपूर्ण निरयों मे 
अधिक से अधिक अ्यवितियों के सुकाव या सलाह लो जा सके। 

यह कार्य सब वर्गों वे कर्मचारियों वो विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व 
देवर क्या था सकता है ! 

(॥0) पर्याप्त प्रोत्णाहन-प्रत्येक कमंचारी की श्रद्धा या ममता जीतने के 
लिए यह भी आवश्यक है कि उनकी सुख सुविधाओ, वेतत मात तथा पदोन्नति का 

उचित ध्यात रखा जाय । सस्‍्था मे एक ऐसी व्यवस्था वी स्थापना की जानी चाहिए 
कि जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक न्यकित को उच्चतम पद पर पहुँचने का अवप्तर मिल 
सके । इससे प्रत्येक व्यक्रित का अपनी व्यवसायिक इकाई के प्रति आदर तथा ममत्व 
बना रहता है और बह अच्छा काम करने के तिए प्रेरित होता रहता है । 

ब।स्तव मे, जिस व्यावस्तायिक इकाई में मानवी तत्त्व को उचित आदर तथा 
प्रत्येक तत्त्त्को उचित प्रोत्साहन मिलता है। उस इकाई की सभो योजनाएँ सफल 
होती हैं। प्रशासन के प्रति ममत्व तथः स्मेह उत्पन्न किये बिता कसी भी कार्य से 
सफलता सम्मव नही है | अत प्रत्येक व्यक्ित को यह आभास होगा चाहिए कि उसके 
सगठन मे उसका उचित महत्त्व है और वह जहाँ काम कर रहा है वह उसकी अपनी 
संस्था है । 

(४) व्यापक सम्पर्क (89०५०७/० प०४८०)--आरथिक प्रशासन की सफतरता+ 
इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि उसमे विभिन्न विभागो का आपती सम्पर्क कैसा 
है । सब विमागो म॑ तालमेल है और सब काम आपस मर विचार विमश के पश्चातू 

किये जाते हैं तो कभी भी किसी स्तर पर कोई बाबा या अडचन उत्पन्न नही होगी 


ओर सव काम ठीक प्रकार चन्नता रहेगा ) किन्तु सम्पर्क के अभाव मे कहीं न कही 
गड़बड़ उत्पन्न होने वा मय रहता है । 


आधिक प्रशासन के मूल तत्त्व श३ 


व्यावसायिक इकाई के अन्दर के सब विभागों में आपसो सम्पर्क के अतिरिक्त 
बाहर वी व्यावसायिक इकाइयों से भी सम्पर्क रहना आवश्यक है । यदि प्रशासन को 
यह जानवारी नहीं है कि उसके प्रतिस्पर्दी कोन-कोन हैं, उनके माल को कितनी 
खपत हैं और वह अपने व्यवसाय का दिस सोमा तक विस्ठार कर रहे हैं ठो बह 
अन्य इकाइयों से पिछड जायेगा और उसकी व्यादसायिक इकाई भ्रठिश्पद्धां मे पिट 
जायेगी । अत प्रश्यासक को आन्तरिक तथा बाहरी दोलों क्षेत्रों में समी घटनानों मौर 
परियसितियों के सम्पर्क में रहना चाहिए । 

(५) राष्ट्रीय नोति (१९७४०४०/ ?०१८५७)--आधुनिक अश्रद्यातन व्यक्तिवादी 
नहीं समप्टिवादी होना चाहिए। यदि कोई व्यवसायो या सस्यथा केवल व्यक्तिगत 
लाभ की दृष्टि से काम करतो है तो बह अधिक दिव तक नहीं चल सकेगी वयोकि 
अन्य इकाइयाँ उससे आये निकत जायेंगी । जो इकाई राष्ट्रीय नोधि को ध्यान में 
रखब र काम करती है उसे सरकार तथा जनता वा समर्थन, सहयोग तया सरक्षण 
मिलेगा और केवल व्यक्तिगत लाभ को दृष्टि से काम करने वाले व्यवसायी के भागे 
में अनेक प्रकार वी व्यावहारित्र अडचनें आयेंगी और उसे मप्रनी नीति तथा व्यव- 
हार में परिवतेन करना 'पडेगा अन्यथा वह वद हो जायगी । 

स्ाधिक प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय नीति को बआाघार मानना इसलिए भी आवश्यक 
है कि राष्ट्रीय नीति सारे देश के हित में बनायी जाती है ओर उसमें जो प्रायमि- 
कताएँ निर्घारित को जाती हैं वह सबके हित में होतो हैं। इसलिए आधिक प्रशाप्रत 
बो देय वो आर्थिक नौति के अनुसार हो अपने विचार तथा कायेंत्रमो को डालना 
चाहिए । 

(६) नीति नि्धरिण में सहायता (85५६७70०0 000०9 एणफणैभा००)-- 
आयिक्त प्रशासक को प्रत्येक नीति के पालन का अनुमव होता है। अत वह 
मालिकों था सरकार को अपने अनुमव के आधार पर सही सलाह दे सता है जिसके 
आधार पर भविष्य कौ नीतियाँ अधिक श्रेष्ठ गौर सही हो सकती हैं। अच्छी 
प्रशास्क शासकों को "आँख और कान वा काम देता है” । यह तभी सम्मव है जबकि 
वह सरकार से भो हिरन्‍तर सम्पर्क बनाये रखे ! वास्तव में सभी, अच्छे प्रशासक 
दरबार से उचित सम्पक बनाये रखने में विश्वास करते हैं क्योंवि यह उनके अपने 
हित में भी है। बनेक बार वह अपनी बात सरकार से मनवा लेते हैं जिससे उन्हें भो 
लाभ होता है और सरकार को री सही नीति निर्घारित करने मे मदद मित्रठी है । 

(७) प्रशिक्षण ([7/ण०्ट)--बतंमान युग में उत्पादव तथा प्रबन्ध को कार्ये- 
प्रधाली और तकनीकों में वहृत तेजी से परिवर्तत हो रहा है और बच्छे प्रशासक 
ठेया प्रवन्वक को नदीचतम तकनोकों वी जावकाये रहनो चाहिए ताकि वह अपने 
प्रशासन के अधोन इकाई को कुशलतम बनाये रख सके । अत प्रशासन का दावित्व 
उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर अपनी जानकारी को नया करने का 


श्ड भआरतोय बायिक प्रभायन 


अद्छ दिया जाना चाहिए। इसके लिए ध्रत्येक व्यक्ति के उचित प्रशिक्षण को 
व्यवस्था दो जानी चाहिए । 

वर्तेमान युग में प्राय सम देशों में व्यवसायी प्रवन्धकों के लिए ४, ६, ८ 
या १० सप्ताह के अभिनव पाठ्यक्रम (7:7550८: ००७५५८७$) आयोजित किये जाते हैं 
जिनमें प्रशासन की नयी प्रणालियाँ ठथा तकनोरों की जानरारो दी झातो है | भारत 
में भी बहमदादाद, कलकत्ता, बम्दई, दिल्‍्नी और हैदराबाद के प्रवन्ध-सस्थान सम्य- 
समय १२ इस प्रकार के पाठ्यक्रम जायोजित करते रहते हैं । 


अम्यास प्ररन न 


आिक प्रशाघत से क्या वात्पयें है २े आधिक प्रशासन की परिभाषा दो जिये बोर 
उसका क्षेत बतलाइये । 
२. आयिक प्रशासत किन समस्याओ से सम्बन्ध रखता है ? उन पर सक्षेप में 
प्रकाश डालिए। 
(सरेत--आधिक प्रशासन के क्षेत्र में जो बातें लिखो गयी हैं वहों समस्याएँ 
हैं डिनसे आधिक प्रशासन का सम्दन्ध है) 
«» आर्थिक प्रशासन की दायंप्रधाली पर एक विवेवनात्मर नोट लिखिए | 
४. आधिक प्रशासत को सफ्लता के लिए कोन सो बातें आवश्यक हैं । 
या 
श्रेष्ठ आधिक प्रशातन के मूच तत्त्वों का विवेचन कीजिए । 
या 
एक अच्छे आधिक प्रशासन बी विशेषताजों की व्याख्या कीजिए । 
(इंकेत--दीनों प्रश्नो के उत्तर मे “थ्रेप्ठ आधिक प्रशासन --आवश्यक तत्त्व” क्‌ 
अन्तर्गत दो गयी बातें लिखनी चाहिए ।) 


ड्ऊ 


सर 


भारतोय संविधान के आ्थिक पक्ष 


(8९0३0थाए 85ए४ए०५ 0६ शा#ाब 
ठ0छ5्राणएपा0ए)) 








१५ अगस्त, १६४७ को जब भारत स्वत॒न्त्र हुआ तो यह विचार किया गया कि 
देश की शासन व्यवस्था को टीक ढ़य से चलाने के निए एफ सविधान की रचना वी 
वी जानो चाहिए | इस दृष्टि से डॉ० भीमराव अम्बेडकर तया बूनेगल नरसिंह राद 
सरीले कानून विशेषज्ञों की एवं समिति बनायी गयी जिसने ससार के सभी देशों के 
सविधानों का अध्ययन कर भारत के लिए एक सविधान तैयार किया ) इस सदिधान 
पर भारत की संविधान निर्मात्री समा द्वारा विस्तृत विचार किया गया और भारत 
के लिए एक सरविधान तेयार हो गया । १६ जनवरी, १६४० से यह सविधात भारत 
में लागू विया गया। 
आधारभूत तत्त्व 

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उत चार बातो का उल्लेख क्या गया है 
जो भारत के प्रत्येक नागरिक को अन्य स्वत॒न्त्र देशों के नागरिक के समान गौरव 
और प्रतिष्ठा प्रदान व रेगो । यह चार यातें निम्नलिखित हैं ? 

(१) स्याय--भारत के प्रस्येक नागरिक वो सामाजिक, आधिक, तथा राज- 
नीतिक न्याय देने वी गारण्टी की गयी है । 

"९... (२) स्वतस्मता-भारतीय सविधान मे प्रत्येक नागरिक को विचार, अभि- 
स्यक्िति, विश्वास, जिय्ठा तथा यूजा की स्वतन्त्रता भ्दान की गयी है । 
(३) समानता--प्रत्येक नागरिक को समान दर्ज़ा तथा अवसर प्रदान करने 
की घोषणा की गयी है ! इन भावनाओं को सब नागरिकों में बढावा देने का सकल्प 
लिया गया है । 
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श्र 
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(४) भाई चारा--समाज के प्रत्येक नागरिक के सम्मान की रक्षा तथा राष्ट्र 
वी एकता का द्रत लिया गया है । 

आधिक महत्त्व 

भारतीय सविधान वी प्रस्तावना मे प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतन्त्रता, 
समानता तथा सम्मान देने का जो सवल्प लिया गया है वह आर्थिक दृष्टि से बहुत 
महत्त्वपूर्ण है क्यो कि-- 

() आर्थिक स्याय के बिना सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय सम्भव नहीं 
है। जिन व्यवितयों वी थाथिक स्थिति बहुत खराब होती है उन्हें प्रायः सामाजिक 
तथा राजनीतिक न्याय नहीं मिल पाता क्योकि न्यायालयों में जाने के लिए धन की 
आवश्यकता होती है। गरीब व्यकित प्राय अदालत मे नहीं जा सकते क्योकि उनके 
पास न तो अदालत की फीस देने के लिए पैसा होता है, न वह अपना बेस लड़ने के 
लिए अच्छा वव्रील कर सकते हैं । 

इसके विपरीत घनिक व्यक्ति पँसे के बल पर बढिया से बढ़िया वकील कर 
लेते हैं और उच्चतम न्यायालय तक जाकर अपनी बात मनवाने मे सफ्ल हो जाते 
हैं, भत आधिक न्याय के बिना कोई भी नागरिय न तो सम्मानपूर्वंक जीवित रह 
सकता है न अपनी मान मर्यादा की रक्षा कर सकता है। 

आधिक न्याय में निम्नविखित बातें सम्मिलित होती हैं 

(क) रोजगार--प्रत्येत व्यक्ति को योग्यतानुसार रोजगार मिलना चाहिए । 
उसे रोजगार की खोज में दर दर भटकने की आवश्यता नही होनी चाहिए । 

(ख्र) वेतन-:प्रत्येक «यकित को उसके काम के अनुसार वेतन दिया जाना 
चाहिए और किसी भी व्यक्ति के काम को घटिया नही समभना चाहिए । 

प्रत्येश नागरिक की बेतव या आय कम से कम इतनी होनी चाहिए जिससे 
बह सम्मान से जीवन बिता सके । 

(ग) विषमता--समाज में व्याप्त आधिक विपमता का अन्त होना चाहिए । 
गरीबी और अमीरी वे अन्तर मे कमी लानी चाहिए तभी आधिक न्याय ही सकता 
है और समाजवाद वी स्थापना हो सकती है । 

(२) सविधान मे प्रस्तावित स्वतन्त्रता वा कोई अर्थ नहीं है जब तक कि 
नागरिक आ्थिक रूप मे स्वतन्त्र मही हो । चुनाव के समय प्राय देखा जाता है कि 
गरीब लोगो को कुछ रकम का लालच देकर मत खरीद लिए जाते हैं। यह प्रजातस्त्र 
का मखौल मात्र है क्योकि जनता आथिक कठिनाइयो के कारण पैसे के बदले वोट बेच 
देती है अत वह स्वतञ्नतापूर्वक मतदान नहीं करत्ती। जब तक प्रत्येक व्यक्ति की 
बाय जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नही हो, तव तक स्वतन्त्रता एक मधुर बल्पना है, 
प्रवण्चना है, घोखा है । 

(३) जहाँ तक समानता का प्रएन है, वह मी केवल घोषणा से नहीं मिल 
सकती । समानता लाने के लिए आथिक शोपण समाप्त बरना आवश्यक है, आधितः 
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विपमता कम करना आवश्यक है तथा आधिक साधनों का सक्रेद्रण समाप्त करना 
अनिवाय है। वास्तव में आधिक असमानता रहते हुए अन्य किसी भी प्रकार की 
समानता की बात सोचना बुद्धिहीनता वी परिच्ायक है ॥ 

(४) उविधान में भाईचारा स्थावित करने तथा राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने 
का सकल्‍प भी अत्यन्त श्रेष्ठ है किन्तु भाईचारा तो समान व्यक्ियों में होता है। ऊँच- 
सोच की भावता समाप्त हुए बिता सही अर्थों मे भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता । 
अत' भाईचारा भर राष्ट्रीय एकता भी आधिक समानता लाये बिना सम्भव 
नहीं है ! 

भारतीय सविघात, में नागरिकों के लिए जिन श्रेष्ठ सिद्धान्तों को, अपनाने 
का सकत्प लिया गया है वह सब सिद्धान्त आापिक न्याय, आधिक समानता ठया 
आिक स्वतन्त्रता के व्विना अर्थहीन हैं क्योकि मनुष्य वी खाने-पीने, पहनने तथा 
अन्य अनिवार्य आवश्यक्ताओ की पूर्ति होने के पश्चात हो वह सही दिशाओं में सोचने 
लायक होता है । एक अधमूखे, अपनगे व्यक्ति के लिए राजनीति या समाजशास्त्र 
के ऊँचे ऊचे सिद्धान्त बेकार हैं । 


मौलिक अधिकार 
[एएर)05508पा4 शा) 


भारतीय सविधान मे, भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार 
दिये गये हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों के लिए आशिक न्याय, समानता, 
स्वतम्त्रता की व्यवस्था करना है तथा प्रत्येक नागरिक की स्वतन्त्रता की रक्षा करना, 
उसे न्याय दिल्लाना तथा उम्रक़े सामाजिक, आधिक एवं राजनीतिक हितो वो सुरक्षा 
की गारण्टी बरना है। भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार मौलिक अधिकारों 
के विश्द्ध कोई कानून महीं बना सबती। यदि बोई कानून या उसकी कोई घारा 
विसी भी मौलिक अधिकार की अवहेलना करतो हो ठो वह कानूत या बहू घारा 
जनता पर लागू नहीं की जा सकती । 

आधिक पक्ष--स विधान दारा मारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार 
दिये गये हैं, यहाँ उन अधिकारों के केवल आधिक पक्ष पर ही विचार किया जायेगा । 
यह अधिकार निम्नलिशित हैं * 
(१) समानता का अधिकार (राइट: ६० धवृण्थाएओ) 

इस अधिकार के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को समान दर्जा देने का 
प्रथत्त किया गया है । कसी व्यकित के साथ घर्में, जाति, तस्‍ल, लिग्र अथवा प्रदेश के 
आधार पर पक्षपाद नहीं किया जा सकता । इस अधिकार का आधिक पक्ष यह है यि 
सरकारो क्षेत्र में रोजगार देने को दृष्टि से दिसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहों किया 
जा सरझता। इसके बनुसार, सरकारी सेवाओं मे पूरी तरह निष्पक्षदा को गारटी वी 
गयी है। यह अधिकार देश के ध्रत्येक नागरिक वो योग्यता के जाघार पर रोजगार 
देते की व्यवस्था करना है । यह मान्यठा समाजवादी घारणा के सर्वेधा अनुकूल है । 

र्‌ 
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सरकारी क्षेत्र मे रोजगार देने में भेदमाव तो नहीं रखा जायगा किन्तु 
उसके साथ हो यह व्यवस्था भी की गयी है कि पिछडी जातियो तथा पिछडे वर्गों के 
लोगो वा सरकारी नौकरियों मे विशेष ध्यान रखा जायगा। इसी के अनुसार, 
सरवारी नौकरियों मे अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन-जातियो के लिए स्थान 
सुरक्षित रखे जाते हैं । 

इस अधिकार का दुरुपयोग--बुछ व्यवितयों का मत है कि अनुसूचित जातियो 
तथा अनुसूचित जन-जातियो के लिए सरकारी सेवाओ मे स्थान सुरक्षित रखना बहुत 
उचित एव श्रेष्ठ है किन्तु अनेक वार ऐसा देखा णाता है वि कुछ राज्य मेड्ीकल 
कॉलिजो, इजीनियरी कालिजों तथा अन्य तबनीकी क्षेत्रों तथा सेवाओं में भी इन 
जातियो के निए सीटें सुरक्षित रखते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है दि बहुत घम 
अब पाने वाले तथा वहुत व योग्यता वाले व्यक्तियों को मेडीक्ल, इजीनियरी तथा 
तकटीकी व!लिजों मे दाखला मिल जाता है और उनसे बहुत अधिक योग्यता वाले 
व्यक्षित रह जाते हैं । इससे मेडीतल, इजोनियरी तथा तबनीवी शिक्षा वे स्तर मे 
गिरावट का भय उत्पन हो गया है ( 


दूमरी ओर, बहुत कम योग्यता वाले व्यकवितयों वो (अनुसूचित या जन-जाति 
के आधार पर) सभी सरकारी सेवाओ मे प्राथमिवता देने से मेडीक्ल, इजीनियरी 
तथा अन्य सेवाओं के स्तर म बहुत ग्रिरावट आयी है॥ भ्रत्त सरकार इन पिछड़े हुए 
वर्गों क्रो सरकारी सेवाओं मे नियोजित करने मे प्राथमिकता अवश्य दे किन्तु ऐसा 
करते समय यह घ्यान रखा जाना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है 
उनवा कम से कम एक न्यूनतम स्तर तो होना चाहिए और इससे अन्य वर्गों के बहुत 
योग्य व्यवितयो की अवहेलना नहीं होनी चाहिए । 


इस सम्बन्ध में दो सुभाव दिये जा सकते हैं 

(0) थम, अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के सभी योग्य व्यक्षितयों को उच्च 
शिक्षा के लिए पर्याप्त छात्रवृत्ति दी जाय किन्तु नौकरियों में उनके लिए सीटें 
सुरक्षित नही रखी जानी चाहिए । 

(॥) अन्य बातें समान रहने पर, सरवारी सेवाओ में अनुसूचित एवं जन-जाति 
के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए / 

इन दोनों सिद्धान्तो को मान लेने पर, पिछड़े वर्गों के सभी होनहार बालक 
उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और इन वालको को सरवारी सेवाओं परे भी प्राय- 
मिवता मिलेगी विन्तु अयोग्य तथा कम कुशलता वाले व्यक्ति प्रृष्ठ द्वार से सरकारी 
सेवाओं में प्रवेश नहीं पा सवंगे | 


२) स्वतन्त्रता का अधिकार (छोटा ॥० 52९०00७) 
दूसरा मौलिक अधिकार नागरिक स्वठन्त्रता का है। भारत के प्रत्येग मागरिक 
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को विचार, भाषण तथा सम्पत्ति आदि रखने कया अधिकार है। आधिक अधिडार 
निम्नतिल्ित हैं . 

(0) सघ या संगठन दनाना--ज्रा रठ के प्रत्येक नागरिक को संगठन या सघ 
बनाने तथा उनमें सम्मिलित होने दा अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत 
सरकारी कमचारी श्रमिक सघों बथधवा अन्य सगठनों के सदस्य वन सकते हैं॥ इस 
प्रकार भारत के प्रत्येक नागरिक को सघ या सगठन दना कर अपने अधिवारों के 
लिए सपर्ष करने का अधिकार दिया गया है । 

सघ या सगठन बनाते के बारे मे यह बात ध्यान रखने योग्य है कि राष्ट्रीय 
हित में सरकार किसी सघ ग्रां संगठन पर प्रतिवन्ध लगा सकती है या उसे गैर 
कानूनी घोषित कर सकती है | किन्तु सरकार को यह सिद्ध करता पडेंगा कि बमुक 
सध या संगठन राष्ट्रीय एकठा के विरुद्ध है या उनहित की जवहेलना करठा है अथवा 
भैविवता के श्रतिवूत्र है । वास्वव में, इस प्रस्गर को व्यवस्था करना बहुत आवश्यक 
है क्योंकि राष्ट्र विसेबी वत्त्वों के प्रभाव से जन-जीवन को मुक्त रखना आवश्यक 
ही नहीं अमिवार्य है । 

(9) सम्पत्ति--नागरिक स्व॒ठन्त्रवा के अन्तर्गत हो भारत के प्रत्येक नागरिक 
को सम्पत्ति खरोदने, सम्सत्ति बेचने तथा सम्पत्ति रजने का अधिकार दिया गया 
है। महू बविकार मनुष्य की स्वानाविक प्रवृत्ति को रक्षा करता है जिसके अनुचार 
पत्येक' व्यक्तित दुद्ध सम्पत्ति (सूमि, सक्षान या सूल्यदान वस्तु) का स्वामी बतना 
चाहता है! 

सम्पत्ति रखने के अधिवार के साथ ही यह व्यदस्था की गयी है द्धि यदि 
कयी व्यक्तित बे” कोई सम्पत्ति रखने से लोकहिंत का नुकसान पहुँचठा हो तो 
सरवार इस अधिकार पर नियम्त्रग या रोक लगा सकठी है। वास्ठव में यदि एक 
व्यवितर के अविवार से हन्य व्यक्तियों के अप्रिगार का हनन होता हो तो इस प्रकार 
के अपिकार की मानन्‍्यदा देवा उचित नहीं है! इस दृष्टि से संविधान में सम्पत्ति 
सम्बन्धी जो अधिकार दिया गया है वह सर्वथा उचित एव उपयुक्त है) 

(४) व्यवप्ताप को स्दतन्त्रता--इस वर्ग का ठोंसरा अधिकार भारत के 
प्रत्येक नायरिक को कोई ध्यदसाय, व्यापार अदवा वाणिज्य करने को स्वतन्त्रता 
प्रदान करठा है। इस अधिकार के अनुवार भारत का प्रत्येक नायरिक अपने लिए 
कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने के लिए स्ववन्त्र है, सरकार था अन्य कोई व्यक्ति 
उसे व्यवसाय चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सवंठा। सरकार कसी व्यक्ति पर 
कोई व्यवसाय चुनने पर रोक नहीं लग्रा सवठों बौर उसमे दाघा नहीं डाज 
सकती । (4 

इस स्ववन्तत्या का दुश्ययोग किये जाने का भय था जत सविधान में यह 
ब्यवस्था की गयी है कि यदि कोई काये, पेशा या व्यवकयय जनहित के विरुद्ध हो तो 
सरकार उस पर उचित नियन्त्रण लगा सकठी है । 


२० भारतीय आधिक प्रशासन 


व्यवसाय वी स्वतन्त्रता के बारे से सविधान मे दो और बातो की व्यवस्था 
है जो निम्नलिखित हैं. 

(क) योग्यता निर्धारण--सरकार कोई व्यवप्ताय करने के लिए कुछ योग्यता 
निर्वारित कर सकती है और वह योग्यता प्राप्त विये बिना उस व्यवसाय को बरने 
की छूट नहीं दी जा सकती । उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवित बिना पढ़े-लिसे या 
डाक्टरी की परीक्षा पास क्ये बिता डाबटरी का पेशा अपनाना चाहता हैतो 
सरकार उसे ऐसा करने की अनुमति नही देगी क्योकि गलत व्यक्ति को डावटरी का 
अधिकार देने से जनता वा स्वास्थ्य खतरे मे पडने का, भय रहता है। 

(ख्र) सरफार हारा व्यवसाय--यदि सरकार चाहे तो वह स्वय कोई 
व्यवसाय कर सवती है और देश के अन्य नागरिकों को वह व्यवसाय करने वी मनाही 
कर सकती है। उदाहरण रूप में, भारत में हवाई जहाज बनाने तथा कुछ 
वसस्‍्तुओ का आयात-निर्यात करने का अधिकार भारत सरकार के अपने हाथ मे है, 
निजी उद्योगपत्ति तथा अन्य व्यापारी वह काम नहीं कर सकते | 

वास्तव मे, इस धारा से नागरिकों वी व्यवसाय स्वतन्त्रता पर बुछ रोक 
लगती है विन्तु जनहित मे बहुत से काम सरकार के अधिकार में रहना ही अच्छा 
है | हवाई जहाज, हथियार आदि बताना सरकार के हाथ में रहना उचित है। 
भरत में अधिऊतर बैक सरकारी अधिकार में है जबकि कुछ वेको वो तिजी तौर पर 
काम करने की अनुमति है । बैंको का देश के आयिए विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान 
हो सकता है, इसीलिए बढे बढ़े बैको का राष्ट्रीयकरण किया गया है । 

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत के नागरिकों को व्यवसाय व रने, सम्पत्ति 
रखने तथा अपने हितो वी रक्षा के लिए व्यावसायिक सगठन बनाने वी पर्याप्त छूठ 
दी गई है। 

(३) शोषण के विदद्ध अधिकार (२86 84750 एडछौ02॥07) 

भारत में समाजवाद लाने का प्रयत्त क्या जा रहा है। समाजवाद में एक 
शौपण विहीन समाज की स्थ,पना बरने वी कल्पना की जाती है। भारतीय सविधान 
में यह व्यवस्था की गयी है कि देश के किसी भी नागरिक वा शोपण नहीं क्या 
जा सकेगा । इस सम्वन्ध में मुख्य रूप में दो व्यवस्थाएँ की गयो हैं . 

(0) बैगार का अन्त--भारत में राजाओं तथा जागीरदारों हारा बेगार 
लेने की परम्परा रही है। बेगार का अर्थ है विस व्यक्त को बिना मजदूरी दिये 
काम लेना । इससे व्यक्ति का आधिक तथा मानसिक शोषण होता है। ब्यकित का 
आत्म सम्मान बनाये रखने के लिए उसका शोपण समाप्त करना आवश्यक है। 
भारतीय सविधान मे बेगार लेनाया किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए 
मजबूर करना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया हैं 


भआरतीय सविघान के आयिक पक्ष रा 


इस व्यवस्था वा एक अपवाद यह है कि लोकहित में सरवार द्वारा लोगों 
को काम करने वे लिए वाध्य जिया जा सकता है। यह व्यदस्था विसी भी दृष्टि से 
अनुचित नहीं कही जा सकती ! 

(7) बालकों से काम छेना--मारतीय सविधान में बालकों के शोषण वा 
भी अन्त वरने वा प्रयत्न विया गया है। इममे यह व्यवस्था की गयी है कि किसी 
फैक्टरी या खान में १४ वर्ष से बम उम्र के बालक से काम नहीं लिया जायेया । 

उपरोबत दानों व्यवस्थाएँ शोपण की समाप्ति के जिय की गयी हैं । 
(४) सम्पत्ति पर अधिकार ([शाह7 8० 0कना३) 

भारतीय संविधान की सबसे चिवादग्रस्त घारा ३१ ”ही है जिसमे मारतोीय 
सायरिकों को सम्पत्ति रखने का अधिकार दिया ग्रवा है। समाजवाद के समयथेकों ने 
समय समय पर इस घारा को समाप्त करने या इसमें सशोधन करने की माँग 
वी है। 

इस धारा में भारत के नागरिक को सम्पत्ति पर अधिकार रखने वी छूट 
दी है लोव हिंत मे सरकार विसी व्यक्ति वी सम्पत्ति अपने अग्रिवार में ले सकती 
है विन्‍्चु उस सम्पत्ति के बदले में उचित क्षति-्यूति या मुआवजा देना आवश्यर है । 

भारत में जब॒जागीरदारी तथा जमींदारी उन्मूलन किया गया तव अनेक 
राज्यों के जमींदारी उन्मूतन कानूद संविधान वी इस घारा के विर्द्ध घोषित किये 
गये | इसलिये इस घारा भे सशोधन विये गये और भूमि सुघार को कानूनी बनाने की 
व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिवत्त राज्यों द्वारा प्राप्त किये गये जमीदारी उन्मूत्नन 
बानूनों को भी सर्वधानिक सोमाओ के भीतर लाने के उपाय जिये गय। 

सम्पत्ति प्र अधिकार देता मनुष्य की एवं स्वामाविक प्रवृत्ति को मान्यता 
देना है विन्तु जब सम्पत्ति पर अधिकार से सामाजिक हित वो हानि होतो है तव 
व्यविस के अधिकार को सीमित करना बहुत आवश्यक होता है। इस दृष्टि से 
भारतीय संविधान की यह व्यवस्था सर्ववा उचित एवं स्वामाडिक है । 

मौघिक अधिकारों की दिशेषताएं---समाजवाद के अनुकूल, 

भारतीय सदिधान में जो मौलिक अधिकार देखे को व्यवस्था को गयी है 
उनकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित मानी जा सकती हैं : 

(१) इसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया गया है जिससे नागरिक 
के गौरव में वृद्धि होठी है और उसकी थ्रविष्दा वो रक्षा होवी है । 

(२) नागरिक दो ब्यदसए दरस्ले लय झपने हितों को रक्षः चारने के फलिए 
स्वतन्त्रता दी गयी है। इससे मागरिक दे अधिवारों की रक्षा होतो है और उसे 
न्याय मिलने की सम्भावना में वृद्धि होती है । 

हर (३) नायरिक वो शोपण से घुव॒त रखने की व्यवस्था को ग्यो है क्योंकि 
उससे वेयार नहीं सी जा सकती और छोटे दच्चों को भी पैवटरी के वठिन कार्य में 
नियोजिद नहीं विया जा सब॒ता । 


श्र भारतीय आयिक प्रशासने 


(४) सम्पत्ति पर अधिकार देकर भी भारतीय सविधान द्वारा नागरिव की 
एक स्वाभाविव भावता का आदर किया गया हैं । 
उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ समाजवाद के सिद्धान्तो के सर्वेथा अनुकूल हैं । 
निदेशक सिद्धान्त 
[णएहए)प्रए४ शयटाश.&9] 
भारतीय सविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारो की विशेषता यह है कि 
देश वा प्रत्येक नागरिक उन अधिकारों को कानूनी रूप भे माँग सकता है और उसे 
उनवा प्रयोग वरने का वैधानिक अधिकार है । इन अधिवारों वी अवहेलना होने पर 
न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। किश्तु सरकार को नीति सम्बन्धी 
मार्मदर्शत देने के लिए सविधान मे कुछ निदेशक सिद्धान्त धोषित किये गये हैँ! यह 
प्िद्धान्त सरकार का केवल सा्ग-दर्शन करने के लिए हैं। इनके आधार पर कोई 
ध्यकित सरकार पर दावा नहीं कर सकता। सरकार इन निदेशक सिद्धान्तो पर 
चलने का प्रयत्न करती है। यह धिद्धान्च सरकार की दीघंकालीन नीति के लिए 
निश्चित किये गये हैं। 
बिशेषताएँ 
सक्षेपर मे, निदेशक स्रिद्धान्तो की निम्नलिखित विश्वेपताएं है 
(१) यह केवल मार्ग-दर्शक है। इनके आघार पर सरकार पर दावा नहीं 
किया जा सकता । 
(२) सरकार की आथिक तथा सामाजिक नीति इन सिद्धान्तों पर आधारित 
होनी चाहिए । 
(३) यह सिद्धान्त भी समाजवादी दर्शन पर आधारित हैं। 
आध्िक सिद्धान्त 
निदेशक सिद्धान्तो मे अधिकाश ऐसे हैं जो भारत सरकार वी आध्िक 
मीतियों को प्रभावित करते हैं। इनमे मुरय सिद्धान्तों का विवेचन आगे किया जा 
रहा है 
(१) जीवन निर्वाह की पर्याप्त व्यवस्था--भारत में लगभग आधी जन 
सड्या ऐसी है जिसे दोनो समय भर पेट भोजन नही मिलता। जिन लोगो को पर्याप्त 
भोजन मिल जाता है उनमे से भी अधिकतर को रूखा सूखा भोजन मिलता है जिसमे 
पौष्टिव तत्त्वों की कमी होती है। पहले निदेशक सिद्धान्त मे यह माना गया है कि 
भारत के प्रत्येक नागरिक (पुरुष मौर स्त्री) को जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन प्राप्त 
करने वा अधिकार है । इसका तात्पयें यह है कि भारत के सविधान मे यह स्वीकार 
क्या गया है कि सरकार को ऐसी आधिक नीति अपनानी चाहिए जिसके द्वारा 
प्रत्येन्‍! नागरिक को उचित भोजन, वपडा, रहने का स्थान तथा सामान्य शिक्षा वी 
सुविधाएँ प्राप्त करने में कठिनाई न हो । 


आरतीय सवियान के आथिक पन्च र३े 


(२) भोतिक साधनों का उचित दित्तरण--दूसरे निदेशक सिद्धान्त में यह 
बहा गया है कि देश के मौतिक सावनो (मूमि तथा अन्य उत्सादक् सम्पत्ति) का सारे 
समाज में इस छड्भ से वित्तरण होना चाहिए कि जिससे सभी को सलाम हो । 

“इस पिद्धान्त में यह स्वीकार किया यया है हि उत्पददन के साधनों का 
स्वामित्व तया नियन्त्रण इस ढय से क्िया जाना चाहिए कि उतका पल समाज के 
समी वर्थों को समान रूप से मिल सके । यह तभी सम्मद है जबकि उत्पादन के मुख्य 
साधना पर सरकार हारा अधिकार कर लिया जाय क्योंकि निजी प्ूजीपतियों के 
नियन्वण में रहने से उत्पादन के सोतों का लाभ कुछ व्यक्तियों को हो मिलन सकता 
है और इन कुछ व्यक्षितर्यों मे भी सवको समात लाभ मिलने की सम्मावना नहीं है । 

(३) आधथिक सत्ता का सकेडण नहीं--तोसर निदेशक सिद्धान्त का सम्बन्ध 
बहुत बुद्ध दूसरे पिद्धान्ठ में कहा गया है कि देश के भौतिक साथनो व! स्वामित्व 
ठथा नियन्त्रण सम्पूर्ण समाज के हिंत में होना चाहिए। यदि एसा होता है तो आधिक 
साधन और सम्पत्ति सारे समाज में बटती रहती है उसका कु व्यक्तियों के हाथो में 
सवेद्रण होना सम्मव ही नहीं है। दौवश निदेशक सिद्धान्त सरवार से यह आशा 
करता है कि सरकार इस बारे म॑ सजग रहंगी कि देश की आधित' सत्ता या उत्पादन 
के साधन इने गिने व्यवितियों के हाथों में सकेन्ट्रित न हो सकें । 

आधिक सत्ता (घन तथा सम्पत्ति) योडे से व्यक्तियों के हशथ में सकेख्द्रित होने 
से समाज में ओथिक विपमता को बढावा मिलता है, सामाजिक भेद भाव से भी 
वृद्धि होती है और अत में देश का राजनीतिव स्वरूप नो विगडन लगता है । इस 
दृष्टि से आधिक सत्ता का सकेन्द्र० रोकना सही अयों मे समाजवादी घारणा है और 
प्रजातन्‍्त्र को रक्षा के लिए आवश्यक है ) 

(४) समात काम के लिए समान बेतन--सविवान द्वारा निर्धारित चतुर्थ 
निदेशक मिद्धान्त में व्यवस्धा की ग्रयो है कि 'समाव कायम के लिए समान वेतन 
दिपा जाना चाहिए ।' यह सिद्धान्त सामाजिक एवं आयिक समानता को घारणा को 
स्वीकार करता है और प्रयेक व्यकित द्वारा किये गये श्रम कौ समान महत्त्व देता है। 
यह सिद्धान्त भी पूरी तरह समाजदाद की मान्यदाओं पर आधारित है । 

(५) आदिर शोषण की मताहो-दख मिद्धान्त में यह मत प्रक्‍ेट क्रिया 
गया है कि देश में ऐसे वातावरण का निर्माथ किया जाना चौहिए जिसमे आयिक 
कठिनाइयों कै कारण सजदूरों या अन्य व्यक्तियों को अपनी शक्ति लबवा योग्यता से 
अधिर या क्षमता से अधिक कदोर काम न वरना पड़े । यह त्थपिति तभी भा सक्ततो है 
जबकि प्रत्येक सक्षम व्यक्त को उचित रोजगार मिल जाये और प्रत्येक ब्यविति को 
जोवन तिर्वाह के लिए उचित बेतन देने को व्यवस्था वी जा सके । 

(६) भपिकों के लिए निर्वाह मजदूरी -- सविधान में सरकार को यह आदेश 
दिया गया है कि वह ब्रानून द्वारा या समठन में परिव़त हाथ ऐसी स्थिति का 
निर्माण करने की देष्टा करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्व रोजगार मिलेगा और 
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जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त वेतन या मजदूरी दी जायेगी | यह प्रिद्धान्त बहुत कुछ 
सह्या (५) से मिलता जुलता है ! 

इस सिद्धान्त में भारत के प्रत्येक नागरिक वे लिए एक “सुन्दर” (06०श॥) 
जीवन स्तर की बल्पना की गयी है । इस प्रकार का जीवन स्तर देने के लिए मारतीय 
ग्रामो में कुदीर उद्योग तथा सहकारी समितियों वे विवास पर बल दिया गया है। 

(७) कृषि तथा पशुपालन को उन्नति--भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि तथा 
परग्मनु घन का विकास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रसते हैं। यदि किसान को नियमित 
रूप में अच्छी फ्सल मिल सवे' और उसके पशुओं की विस्म बहुत बढ़िया हो तो 
देश के प्रामो वा वायाव लय होने मे देर नहीं लगेगी । 

इसी बात को आधार मॉनवर सविधान मे यह व्यवस्था वी गयी है कि 
सरवार बृषपि को नवीनतम प्रणालियों को प्रोत्साहन देकर देश की कृषि को उन्नत 
फरमे के लिए विशेष प्रयत्न करेगी तथा दूध देने वाले तथा खेतों में बाम आने वाले 

अन्य पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए अधिकतम प्रयत्न बरेगी। इसके लिए दूध देने 
वाले पधुओ का दध करने की भी मनाही वी गयी है । 

(५) काम करने का अधिकार तथा आधिक सहायता-सविधान वे एक 
निदेशक पिद्धान्त में सरकार से यह माँग की गयी है कि वह प्रत्येक नागरिव के 
“काम करने के अधिकार' की व्यवस्था करेगी अर्थात्‌ प्रत्येक व्यवित के लिए उपयुवत 
रोजगार वा प्रवन्ध विया जायेगा । 

इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गयी है कि वेरीजगार ध्य क्ितयो, वृढ्धों, 
बीमारो तथा अपयो को जीवन निर्वाह के लिए आधिक सहायता दी जायेगी। यह 
सिद्धान्त भी मनु प्य वे आत्म गोरव तथा प्रतिष्ठा वो उचित स्थान देता है । 
बया यह सिद्धाग्त समाजवाद के अनुपूल हैं 

मारतोय सविधान में जो निदेशक विद्धान्त दिये गये हैं बह समाजदाद वी 
धारणा के रावंया अनुकूल हैं। निम्नलिखित तथ्यों से यह बात स्पष्ट ही जायेगी : 

(१) समानता--समाजवाद आथिक विपमता को दूर कर गरीब और अमीर 
के भेद को समाप्त करने को माँग करता है । भारतीय सविधान वे' निदेशक सिद्धान्तो 
में () उत्पादन के साधनों व। उचित वितरण, (ध) आधिक सत्ता के सकेख्द्रण का 
अन्त, तथा (77) समान काम के लिए समान वेतन का दृष्टिकोण रखा गया है । 
महू तीनो भिद्धान्त समाजवाद के समानता के आधार वी पुष्टि करते हैं! 

(२) ऐैजगार--प्माजवादी व्यवस्था मे कोई भी व्यक्षित बेरोजगार नहीं 
रह सकता। 'िदेशक दरिद्धान्ती मे प्रस्पेक नागरिक को रोजगार प्राप्त करने का 
अधिकार दिया गयां है और सरकार को यह आदेश दिया गया है कि प्रत्येक ध्यवित 
के लिए उपयुवत भाम की व्यवस्था वी जाय । 

(३) सजदूरी की दर--समाजदादी व्यवस्था म प्रत्येव व्यक्ति को जीवन 
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निर्वाह के लिए पर्याप्त वेतन या मजदूरी दी जाती है। निदेशक सिद्धान्तो मे नागरिक 
के दो अधिकारो को स्वीकार किया गया है : 

(7) निर्वाह मजदूरों (/) जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साघन 
«इन दोतो छिद्धान्तो में नागरिक के अच्छे जीवन स्तर के अधिकार को 
स्दीगार किया गया है और उसवी पूति के लिए सरकार से आशा को गयी है । यह 
सर्वधा समाजवादी विचारधारा के अनुकूल है । 

(४) सामाजिक सुरक्षा--समाजवाद मे प्राय प्रत्येक नागरिक को जन्म से 
ज्ञेकर मृत्यु तक॒ सुरक्षा की ग्रारटी दो जातो है। वहाँ वृद्धावस्था मे पेंशन तथा 
औमारी में तथा अपगे होने एर आधथिक सहायता देने को व्यवस्था को जाती है । 
भारतोय सविघान में भी वेरोजयारी, बीमारी, बुद्यापा तथा अपंय होने पर आयिक 
सहायदा देंने का सुझाव दिया गया हैं | अत यह समाजवाद के अनुकूल है। 
निदेशक सिद्धान्तों का पालन कहाँ तक हुआ है ? 

यह सत्य है कि भारतीय सविधान मे दिये गये निदेशक सिद्धान्त बहुत श्रेष्ठ 
हैं। वह समाजवाद की घारणा के भो सर्वेया अनुदूल हैं। हिन्‍्तु अच्छे सिद्धान्त 
बनाना एक बात है, उनका पालन करना दूसरी बात है । अच्छे से अच्छे सिद्धान्तों का 
जब तक पालन नहीं किया जाय तब तक वह व्यर्थ हैं। अतः सिद्धान्तों को श्रेष्ठ 
मान कर सनन्‍्तोप नहीं किया जा सक्‍ता। जब तक उन सिद्धान्तों का पालन नही 
क्या जाता, जनता को कोई लाभ नहीं हो सकता | इसलिए यह देखना आवश्यक 
है कि विदेशक सरिद्धान्ती का कहाँ तक पालन किया गया है । 

यदि गम्भीरता से देखा जाय तो पता लगेगा कि भारतीय सविधान के 
निदेशक सिद्धान्त सरकार की अलमारी में बन्द पवित्र सिद्धान्त मात्र हैं, उनका 
भारतोष जनता पर छेशसात्र भी पश्रभ्नाव नहों है। इसका अनुमान अलगन्भलग 
प्रिद्धान्तो का विश्तेषण करने से हो सकता है ॥ 

(१) जोदन निर्वाह--पहले निदेशक सिद्धान्त मे भारतीय नागरिकों को 
(एक अच्छे जीवन स्तर के लिए साधन दिलवाने की बात कही गयी है ( किन्तु आजादी 
के २५ वर्ष बाद आधिक नियोजन के २० दर्ष बाद भी भारतीय नागरिक वा औसत 
जीवन स्तर वहूंत नीचा है। भारत को प्रति व्यक्त राष्ट्रीय बाय वेवल ४३ रुपये 
भाष्िक है जो तिश्चय हो बहुत कम है । देश को कम से कम आधो जनता ऐसी है 
को एक समय भूखों सो जाती है, देश के अधिकाश नागरिक ऐसे हैं जिन्हें पोष्टिक 
भोजन नहीं मिलता बोर लाखो व्यक्ति गर्मी, सदों, दर्पा सडकों दी पटरियों पर विता 
देठे हैं । इस स्थिति को दिसी भी दृष्टि से सन्तोपजनक नही कहा जा सकता । 

(२) आाषिक साधन और सत्ता--भारतीय थआडादी के बाद सरकार द्वारा 
जिदनी समितियाँ और आयोग नियुक्त किये गये हैं उनमें से अधिकाश ने यह मत 

व्यक्त किया है कि भारत मे आाधिक साधन कुछ व्यक्तियों के हो अधिकार में हैं और 
आधिक सत्ता का सकेन्द्रण कस होने के स्थान पर निरन्तर बढ़ता ही गया है । इससे 
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सरकार वो आधिक नीति और उप्तके पालन करने को क्षमता का दिवालियापन ही 
द्विद् होता है । 

यह एक दुखद सत्य है कि देश की जनता को समाजवाद के नारो से गुमराह्‌ 
करने का ही प्रयत्न क्या गया है| यह एक मान्य तथ्य है कि सरकार द्वारा इने- 
गिने पूजीपतियो को ही उद्योग स्थापित करने के लाइसेंस दिये गये हैं । इसी प्रकार 
सरकारी नीति काला घन जमा करने वालों वो परोक्ष रूप मे सरक्षण देती रही है । 

आधिक सत्ता का सकेद्धण पूजीपतियो तथा मन्त्रियों में अधिक हुआ है । 
दुर्भाग्य की वात है कि समाजवाद की निरन्तर धोपषणा वरने वाले मश्व्रियो वे घर 
में ब्याह शादियों पर लाखो रुपया पानी की तरह वहाया जाता है | वया इतनी बडी 
रक़मे मन्त्रियो के वेतन की कमाई से जमा की जा सकती हैं ? 

धीसरी बात यह है कि भारत मे खेती योग्य सारी भूमि अभी भी किसान 
को नही मिल सवी है भूमि पर मेताओं तथा नोकरशाही का अधिकार बढता जा 
रहा है। यह प्रवृत्ति भारतीय सविधान वी धारणा के सर्वेया प्रतिकुल है। 

(३) वेतन मान--भारत में आथिक नियाजन के बीस वर्षों मे बहुत तेजी से 
मुद्रा स्फीति हुई है और मध्यवर्ग तया नोकरी पेशा लोगो को आधिक स्थिति में 
निरन्तर गिरावट आयी है। देश के विभिन्न उद्योगो तथा व्यवसायों मे काम करने 
वाले व्यकितयों के बेतनों मे बहुत अधिक विपमता है । यहाँ तक कि केन्द्रीय सरकार, 
राज्य सरकार, बेको आदि में एक सरीखा काम करने वाले व्यक्तिया को हो बहुत 
भिन्र वतन मिलते हैं। इस स्थिति से समाज मे वहुत असन्तोप उत्पन हुआ है और 
हडतालों की सख्या मे वृद्धि हुई है । 

बेतन मान के स्तिलसिले मे जीवन निर्वाह मजदूरी ([श78 ४०2०) तो अभी 
बहुत दूर है, सव वर्गों के मजदूरों को अभो न्यूनतम मज्दूरी भी मिलनी आरम्भ नहीं 
हुई है। महगाई के कारण सामान्य क्मेचारियों को वास्तविक मजदूरी (या बेतन) 
निरन्तर गिरती जातो है जिससे उन्हे बहुत वष्ट होता है। 

(४) बेरोजगारी में वृद्धि-मारत वी आधिक नीति में समराजवाद की 
घारणा के सबसे विपरीत जो काम हो रहा है वह बढती हुई बेरोजगारी है । 'काम 
करने का अधिकार” अनक तवयुवको के जिए सुनहला स्वप्न मात्र है। रोजगार देने 
वाले प्राय सभी क्षेत्रों मे जातिवाद, प्रदेशवाद, भाई भतीजा-बाद तथा भ्रप्टाचार 
व्याप्त है। इससे देश वी युवा पीढो के मानस म क्रान्ति और नक्‍्सलवादी थारणाएँ 
जगोप 'य दल; पक, परी, हैं. जो; देख ने सुलाद अीडिण्ण दे प्िए चहुरा या सवत्तरप है. 

उपरोक्त सभी दथ्या से स्पष्ट है कि भारतीय सबिधान के निदेशक सिद्ध+न्त 
बहुत हो बच्छे और समाजवादी होने पर भी उनका सही अर्थों मे पालन नही किया 
गया है। वास्तव म॑ भारत जेसे देश के लिए जहाँ गरीदी, भन्‍्ध विश्वास और 
सामाजिद एवं धामिद झृढियाँ प्रगति दे रथ को सदा पीछे खीचती हैं, साधारण 


भारतीय संविधान के आदिक पक्ष २७ 


उपचारो से काम चलने वाता नही है। इसके लिए अत्यन्त सशइत एव ब्रान्तिकारी 
कदम उठाने होगे जिसके लिए काम्तिकारों नेहृत्त की अत्यधिक आवश्यकता है । 
5२ अमभ्यास प्रश्न 

१. भारतीय सेविधान की प्रस्तावना में चणित चार तत्वों के आधिक महत्त्व का 
विवेचन वीजिए। 

२. भारतीय सर्दिधान में नागरिकों को आयिक दृष्टि से कोन से मौलिक बंपिकार 
दिये गये हैं ? उनकी विशेषताएं लिखिए। 

३ भारतीय स्रविघान में वर्णित निदेशक सिद्धान्तो का आधिक पक्ष प्रस्तुत 
वीजिए ! क्या यह सिद्धान्त समाजवाद के अनुबूल हैं ? 

४. भारतीय सविधान में बणित निदेशक सिद्धान्तो वाः सरकार द्वारा बहाँ तक 
पालन किया गया है ? उदाहरण देकर स्पप्ट कीजिए । 


| केन्द्र तथा राज्यो के वित्तीय सम्बन्ध 


ब्लू तनात त्नाानननन न नत-+ 
(छछ्रारट४ ह#ार सार+एा&, सा ४770:१5) 





भारत में सधोय वित्त व्यवस्था 

ससार के बुछ देश ऐसे हैं जिसमे एक्छत्र शासन है । इसका अर्थ यह है वि 
उन देशों में केवल बेन्द्र मु एक सरकार होती है और देश के सभी भागों वी शासत 
व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व इस पर होता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था 
ऐकिक (07979) कहलाती है । ऐसा शासन व्यवस्था मे आधिक अथवा वित्तीय 
नौतियाँ एक केन्ध मे निर्धारित होती हैं ओर इन नोतियो वा पालन करने में कोई 
कठिनाई नही होती । इगलेड मे इसी प्रकार की धासन व्यवस्था है। 
/.. दूसरी प्रकार की शासन व्यवस्था सघोष (८१७४४) होती है जिसमे अनेक 
राज्य हीते हैं । यह राज्य स्वतन्त्र इवाइयाँ होती हैं किन्तु इनवी सुरक्षा ([22/6॥००) 
तथा मुद्दा (2ए४९०८)) आदि की व्यवस्था केन्द्र से होती है । यह राज्य आन्तरिक 
प्रशासन, व्यवस्था तथा आधथिक विक्राप्त के अनेक मामलों में स्वतम्त्र नीति अपना 
सकते हैं। सयुकत राज्य अमरीका तथा भारत सघीय प्रणाली के उदाहरण हैं। 
संघीय प्रणाली और दित्त 

सधीय शासन प्रणाली मे कैन्द्र को अपना खर्च चलाने के लिए आय अश्राप्त 
करनी होती है तथा राज्यों को अपनी योजनाएँ पूरी करने भर शासन व्यवस्था 
ठीक रखने के लिए रकम की आवश्यकता होती है | दोनो मे आपसी मतभेद में बचने 
के लिए प्राय सविधान में यह स्पष्ट व्यवस्था कर दी जाती है कि केन्द्र द्वारा कौन 
से कर लगाये जा सकते हैं और राज्यों को आय प्राप्त करने के लिए कौन से कर 
लगाये बा अधिकार है। दोदो हो शासन व्यवस्थाएँ संविधान के अनुसार अपनी 
सीमा में कर लगाती हैं ओर आमदनो प्राप्त करती हैं । 

झेड. दाएग ऐेलए कोड है. हि. शकियए के ऐसी ध्यचत््य+ भी जाती है पि 
अम्ुक कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जायेंगे किन्तु इनमें राज्य सरकारों गो 

रद 


कैर्द्र तथा राज्यो के वित्तोय सम्बन्ध श्द 


अमुक भाग मिल सकेगा । इस प्रकार राज्य सरकारों को वेट को झुस वसूसो में से 
कुछ भाग मिलता है। 

संधीय शासन व्यवस्था को तोसरो विशेषता यह है कि अनेक बार कुछ 
विकास योजनाएँ केद्धीए सरकार द्वारा बमायो जाती हैं। इत योजनाओं का खर्च 
सम्पूर्ण रूप मे या आशिक रूप मे कैन्द्रीय सरकार वहन करती है। शभी-कभी राज्यों 
को अपने बजट में घाटा रहता है और केर्द्रीय सरवार उसे पूरा करने लिए अनुदात 
देती है इस प्रवार राज्यो तथा केन्द्र के वित्तीय सम्बन्धों बी मुल्य बातें तीन हैं: 

(१) कर के निदिचत क्षेत्र--केन्द्र तथा राज्य अपने लिए निर्धारित मदों 
या क्षेत्रों में हो कर लगा कर आय प्राप्त करते हैं ! 

(३) करों में हिस्सा--अनेक दार केन्द्र द्वारा वसूल किये गये कुछ करों में 
राज्य सरकारों फा कुछ हिस्सा होता है। यह भाग सविधान द्वारा निर्धारित होता है 
गा रिसी आयोग की सिफारिशों वे अनुसार निर्धारित विया जाता है । 

(३) मनुदान--विवासशीब अर्ष-स्पवस्था मे केस द्वारा प्रायः राज्य सरकारों 
को व।पिक अनुदान दिये जाते हैं जिनसे राज्य सरवारो को अपने वितीय यादे की 
पूर्ति करने में सहायता मिलती है | 
भारत में केख्द्र तपा राज्यों के वित्तोप सम्बन्ध--विशेषताएँ + 

भारतोय संविधान को घारा २४५ से ३०० तक में यह व्यवस्था की गयी 
कि केस्द्रीय सरण्र तथा राज्य सरकारों में किस प्रवार के सम्बन्ध होगे। वित्तीय 
सम्दन्धों का वर्णेद २६४ से ३०० तक यो घाराओ में दिया गया है। इन सम्वन्धो 
मी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: 

(१) कर (87८5) 

केस्द्र तथा राज्य सरकारों को विभिन्न मदो पर बर लगाने के अधिकार दिये 
गये हैं । पह अधिक)र निग्नलिखित भागों में वर्गोकृत किये जा सकते हैं : 

(क) रूर जो शेखोय सरकार द्वारा सगाये जाते हैं झिततु जिनको वसूली शाज्य 
सरकारें करती हैं तपा जिनसे प्राप्त आय भी राज्य सरकारों को हो मिलती है : 

इस प्रकार के बरों को व्यवस्था भारतीए सविधान की धारा २६८६ में की 
गयी है। इस वर्ग में निम्नलिखित कर सम्मिलित हैं ६ 

ओपधियों या श्र गार प्रखाधनों पर ऐसे मुद्राक कर (9घ४0 000) तथा - 
उत्पादन कर (£0८४० ०७) जिनका वर्णन संघीय सूची में दिया गया है । इन करो 
से प्राप्त पूरी रकम राज्य सरवारों को ही मिलतो है । 

(ल) कर जो केग्द्रीय सरकार हारा लगाये जाते हैं और जिनुको क़मुल्ती भो 
केसोय सरकार हो करतो है किग्तु जिनकी प्री क्षाप राज्य सरकारों को दे दी 
जातो है: 

() शषि भूमि के अतिरिक्त, उत्तराधिकार मे प्राप्त सम्पत्ति वर बर। 

(७) इृषि भूमि के अतिरिक्त सम्पदा कर | न्‍> 


३४०६ 


ह 


३७ भारतीय आधिक प्रशासन 


(7) रेल, समुद्र या हवाई मार्ग से ले जाये गये यात्रियों तथा माल पर 
लगाये गये सीमा कर (चुगी आदि)। 

(४) रेल किराये तथा भाड़े पर कर। 

(९) स्कन्ध विनिमयों (5/08८ &ए०।०॥१९5) में किये गये सोदो तथा वायदे 
के सोदों पर कर (मुद्राक कर को छोडकर) । 

(भे) समाचार पत्रों की खरीद तथा बित्री पर कर तथा उनमे प्रकाशित 
विज्ञापनो पर कर । 

(शत) समाचार पत्नो के अतिरिक्त अन्य वस्तुओ के एक राज्य से दूसरे राज्य 
में खरीद या विजी पर कर । 

इन सब करो की दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं किन्तु 
इनकी वसूली राज्य सरकारें करती हैं और अपने-अपने क्षेत्र मे की गयी वसूली उन 
राज्यों की ही आय होती है । 

एक राज्य से दूसरे राज्य मे होने वाले आपसी व्यापार के बारे मे भारतीय 
लोक सभा को बानून बनाने वा अधिकार दिया गया है । 

(ग) कर जो केर्वीय सरकार द्वारा लगाये जाते हैं, केन्द्रीय सरकार ही 
जिमकी वसूलो करती है किन्तु जिनको आय का वितरण केन्द्र तथा राज्यों में 
होता है : 

भारतीय संविधान वी धारा २७० मे उन करो का ब्यौरा दिया गया है 
जिनको वसूली केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है तथा जिनकी दरें भी केन्द्रीय 
सरकार ही निश्चित करती है किन्तु इन करों से प्राप्त रकम का बंटवारा केन्द्रीय 
सरवार तथा राज्य सरकार दोनो में होता है। यह बटवारा किस आधार पर होगा 
इसका निर्धारण करने के लिए हर पाँचवें वर्य एक वित्त आयोग (एाक्रा०्ट 
(00०एए४५४आं०४) नियुषत करने वी व्यवस्था की गयी है, वित्त आयोग यह सुझाव देता 
है कि ऐसे करो से प्राप्त आय का वटवारा क्सि अनुपात से किया जाना चाहिए। 

इस श्रेणी मे केवल आय कर सम्मिलित है। केन्द्र तथा राज्यों मे बटने वाला 
इस कर का अनुपात प्रायः बदलता रहा है । 

केन्द्र के लिए अधिभार--मारतीय सविघान की घारा २६६ तथा २७० में 
जो व्यवस्थाएँ (ऊपर ख तथा ग॒ के अनुसार) की गयी हैं उनके अतिरिक्त केन्द्रीय 
सरकार इन दोनो वर्गों में लगाये गये करो पर अधिभार लगा सकती है या उसमे 
वृद्धि कर सकती है। इस अधिभार को पूरी आमदनी केन्द्रीय सरकार के प्रयोग फे 
लिए, काम-मे ल्ठी जा सकती है । 

: रथ) कर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाते हैं, केसद्रीय सरकार हारा 
ही वसुल किये जाते हैं त्र॒था जिनका दितरण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों मे किया 
ज्ञासक्ता हैः 


न 


केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीप सम्बन्ध ३१ 


इस वर्ग मे केवल सघीय आबकारी कर (एग्राएत एंश5८ 09५) सम्मिलित 
है। यदि कैस्द्रीय सरकार चाहे तो इस कर का एक भाग राज्य सरवारों को दे सबती 
है। पिछले दर्षों में इस कर का एक भाग राज्यो को देने की परम्परा बन गयी है । 
अत अब यह कर राज्यों वी आय वा एक नियमित सागर बन यया है । 
चहु कर जो केन्द्रीय सरकार लगा सक्षतो है * 

भारतीय सविधान की अनुसूची ७ में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारो 
के अविदार क्षेत्रों का स्पष्टीकरण किया गया है । इसके अनुसार केलद्रीय सरकार 
द्वारा निम्नलिखित कर लगाये जा सकते हैं 

0) आय कर (छपि से प्राप्त आय वो छोडकर) ) 

[॥) कस्टम या चु गी (आयात तथा निर्यात पर) । 

(0) शराब, गफीम तथा कुछ अन्य नशे वाली ओऔपधियों क्रो छोड़कर 
हम्बाकु तथा अन्य वस्तुओं पर उत्पादन कर (805८ छेए)) ॥ 

(।४) निगम कर ((०एणशाणा 7४) ॥ 

(४) व्यवितियों तथा कम्पनियों को पूजी पर बर। 

(शा) #$ृषि मुमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों पर सम्पदा कर । 

(४४) जल तथा स्थल मार्ग (विशेषक्षर रेल सार्ग) द्वारा ढोये गये माल और 
यात्रिया वर कर और उनके किराये तथा भाड़े पर घुल्क । 

(शहर) बेचान_साध्य वितेखों (ए८४०४४४।४ 7750एप/०॥/$), साख पत्रों, 
बीमा प/तिसियों, अशो के हस्तान्तरण विलेखों तथा “ऋण प्रश्नों आदि पर लगाया 
गया मुद्राक कर ! 

(७) स्कन्घ विनिमय बाजार में किये गये सौदो तथा वायदे के सौदो 
पर मुद्राक कर के अतिरिक्त लगाये गये कर | 

(00) समाचार पत्रों के ऋय-विक्रय तथा उनमे छुपे विज्ञापनों पर कर। 

(४) अन्तरराष्ट्रीय कप विक्रय पर कर | 
बहू कर जो राज्य सरकारें लगा सकतो हैं 

सविवान की अनुसूची, के अनुसार राज्य सरकारें जो कर लगा सकतो हैं 
उनमे मुख्य निम्नलिखित हैं 

()) भूमि पर लगान । 

(00 कृषि बाय पर कर ! 

(0) कृषि भूमि के उत्तराधिश्र पर कर. 3 अपार 

(7४) कृषि भूमि पर सम्पदा कर पदजिजाएर 

(४) भूमि तथा मकानों हक ॥#567 >> ८5 

(श) जनिजो पर कर । 

(५0) राज्यो में बनाये गये 3 यम कर। 

(५ए) विजली के उत्पादन और कर 


पमपदावई 


इर भारतीय आधिक प्रशासन 


(ए) माल की खरीद और वित्री पर कर। 

(0 समाचार पन्नों के अतिरिक्त विज्ञापनो पर कर । 

(50) अतिरिक्त जल तथा स्थल मार्गों से यात्रियों तथा माल पर कर | 

(07) विभिन्न प्रकार वी गाडियों पर कर । 

(शा!) पश्ुुतों तथा नावो पर कर । 

(0५४) व्यवसाय पर कर । 

(४४) मनोरजन, शर्ते तथा जुये पर कर । 

(5श) मुद्राक कर (8079 0909) ॥ 
(२) समेक्तित निधि (20750708०0 7७90) 

भारतीय सविधान में राज्यो तथा केन्द्रीय सरकार के बीच करो की आय 
के वितरण के अतिरिक्त दूसरी व्यवस्था समेक्ति निधि के बारे में की गयी है। इस 
व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा करोंसे प्राप्त आय (जो संविधान के 
अनुसार केन्द्रीय सरकार के हिस्से की है) का सम्पूर्ण भाग एक समेकित निधि में 
डाल दिया जाता है । केन्द्रीय सरवार जो ऋण आदि प्राप्त करती है वह रकमें भी 
समेकित निधि में डाली जाती है सरकार वे सब खर्च इस निधि में से ही चलाये 
जाते हैं । 

केरद्वीय समेक्ति निधि की भांति ही प्रत्येक राज्य में भी एक समेक्ति निधि 
है। स्विधान में व्यवस्था बी गयी है कि राज्य सरकारो की आय तथा प्राप्त ऋणो 
की सव रक्‍मे इस निधि में डाली जाती हैं । 
€... केद्दीय सम्रेक्ित निधि मे से कोई भी रकम लोकसभा की अनुमति के बिना 
खर्च नही की जा सकती । इसी प्रकार राज्य समेक्ति निधि मे से रकम खर्च करने 
के लिए विधान सभा की अनुमति आवश्यक है । यह अनुमति प्रति वर्ष बजट सूत्र में 
प्राप्त की जाती है। यदि सरकार को निर्धारित रकम से अधिक राशि खर्च होने थी 
आंशका हो तो लोकसभा या विधान समा में पूरक माँगें (30ए/श॥609 
46774775) पास करवानों पडती हैं । 
(३) सहायता अनुदान (0787($37-/#/0) 

भारतीय राज्यों मे से अधिकाश की आधथिक स्थिति अच्छी नहीं है। 
योजनाओं के कारण प्राय सभो राज्यों को बडी-वडी रकमे खर्च करनी पडतो हैं । 
प्रजातन्‍्त्र की सम्भवत- सबसे बडी कमजोरी यह है कि जनता पर बहुत मधिव कर 
लगाना सम्भव टूटी है ! अत+ राज्य सरकारो के कर के साधन बहुत सीमित रह 


ये हैं ॥ नह हल व 
५77 ी-स्‌ प्राय- सभी राज्यों को कुछ नियमित खर्च चलाने के लिए भी 


केस्त्र का मुह ताकना पड़ता है। भारतीय संविधान की घारा २७४ के अन्तर्गत यह 
ब्यवतया कौ गयी है कि मह्दत्त्वपूर्ण योजनाओं की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य 
सरकारों को अनुदान दे सकती. है। यह अनुदान परिस्थितियों तथा भावश्यवताओं के 


केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्दन्ध ३३३ 


अनुपार ददस सकते हैं। यह अनुदान पूजीयत व्यय ऋपवा नियमित खर्च को पूर्ति 
के लिए हो सकते हैं ओर इनकी राशि बादक्ष्यकतानुसार निर्धारित की जा 
सकतो है। 

दिशेष अनुदान--भारतीय सविधान की घारा २७३ में असम, दिहार, 
उड्ीखा ठपा प्श्चिमो बंगाल की राज्य सरकारों को पटसन उथा पसन के सामान 
के निर्यात पर लगाये गये निर्यात बर के बदले में सहायता देने की व्यवस्था की गयी 
थी। यह व्यवस्था पहले दस वर्ष (१६५९१ से) के दास्ते को गयो दी जत इसे 
समाप्त कर दिया गया है ! 


(४) ऋण (8ण7०७7785) 

भारतीय संविधान को घारा २६२ के अनुसार भारत सरकपर को ऋण लेने 
को अनुमति दी गयो है। यह ऋण देश के नागरिकों बयवा विदेशों से लिए जा 
सकते हैं। इन ऋणों की सीमा मारतोय लोकसभा द्वारा नि्ोरित को जाती है और 
सरकार इन सीमाओं के भोतर ही ऋण ले सकती है, अधिक नहीं । 

भारत सरकार की भांति ही राज्य सरकारों क्यो भी ऋण लेने को अनुमति 
दी गयी है, सविधान वी घारा २६३ में यह व्यवस्था वो गयी है कि राज्य सरकारें 
अपने देश में हो ऋण ले सकती हैं (विदेशों में नहों) ॥ इन ऋषों को सोम्य राज्यों 
बी विधान समा द्वारा निश्चित की जातो है तथा ऋण राज्य सरकार की गारन्दी पर 
ही लिए जे हैं 

केख्ध से ऋण--राज्य सरकारें जनता के अतिरिक्त केन्द्रोय सरबार से भी 
ऋण से सकतो हैं। भारतीय सविधान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धकार के ऋण देने 
को अनुमठि प्रदान करता है । 

(५) दिविष (0(६८०८६७००००५ एश७७०75) सम्बन्ध 

केस तथा राज्य सरकारो मे कुछ बन्य वित्तीय सम्बन्ध भी हैं जिन्हें विविध 
को थेणी में रखा जा सकता है ! यह सम्बंध निम्नलिखित हैं « 

(.) रूर मुश्ति--राज्यों के क्षेत्र में स्थिति केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर 
राज्य, नगरपालिका अपदा पचायत द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता । 

(०) विजितो--वेस्द्रीय सरकार जितनी दिजली करा उपभोग करती है उस 
पर राग्य सरकार द्वारा कोई कर वसूल नहीं क्या जा सकक्‍ता। 

(ए) घाटो योजनाएं--केन्दीय सरकार द्वारा किसी मं; राज्य के क्षेत्र के 
अन्तर्गंव नदी घाठो योजनाओं से उत्पन्न बिजली या पानी पर व्पज्य सरवार द्वारा 
बोई दर नहीं सदयाया जा सकता । हक डे 

(:४) राज्य सरकार--राज्य सरकारों को रम्पूर्णे सम्पत्ति तथा आमदतों पर 
केंद्र सरकार कोई कर दसूल नहों कर सकती । 


ईे 


£3 भारठोद आपिक प्रशाचन 


इस प्रकार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से तथा राज्य सरकारें बेन्द्रीय 
सरबार से बर के सप में ढोई रदमे दसूल नहीं कर सदतों । यह व्यवस्था सुदिधा 
को दृष्टि से बहुत बच्चो है 
(६) वित्त बायोग (0४7०८ 0००७फां$घ००५) 

आरतोय सदिधान को घारा २८० में यह व्यवस्था वो गयी है वि भारत के 
दाप्ट्रपति द्वारा पाँचदें दर्ष एक दित आयोग को नियुक्तित दो जायेगी । यह नियुक्ति 
पाँच वर्ष से पतले भी बो जा सक्तती है। दित्त झायोग में एक अध्यक्ष तथा चार 
बन्य रुदस्य हो सबते हैं कि जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा को जातो है। 

वित्त बायोग के सदस्यों दो योग्यता दया उनको नियुक्तित दी दिचि भारतीय 
लोकसभा हाय निश्चित वो जा सकतो है डिन्तु बद तब को परम्परा यह रहो है 
बि वित्त आयोग मे प्राय राजनदिक, बर्षेशास्‍्त्रो, इशसब तथा स्पायशास्त्रियों को 

,संदस्य दनाया जाता रहा है । 

कार्पे वित्त आयोग के निम्नलिसित कार्य निर्धारित किये गये हैं: 

(१) दर सो रक्ष्म का दिभाजन--वित्त बायोग अपनी रिपोर्ट मे यह सलाह 
देता है कि बेन्द्र दया राज्यों के बोच बांटो जाने दालो बरों वो रकम कितनो होनी 
अआाहिए तपा दह किस अनुपात मे बाँटो जानो चाहिए ॥ 

(२) अनुदान--दित्त जायोग बा दूसरा बयम इस बारे में सलाह देना है जि 

केन्द्रोय सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान डिन सिद्धान्दों के अनुसार दिये 
खाने चाहिए। 

(३) अन्प--पदि राष्ट्रपति किसो अन्य दित्तोय समस्या के बारे मे सलाह 
चाहें तो देश क्षो श्रेप्ठ वित्तोय व्यवस्था के हित में उचित सलाह देना । 

वित्त बायोग को जपने काम को प्रूत्ि दे बारे में व्यापत्त अधिवार होते 
हैं। वह विनिन क्षेत्रों वो राय ले सकता है तथा राज्यों में प्रशासकों, बर्यशास्त्रियो 
सदा व्यवतादियो आदि से विचार-विमर्श करने के पश्दाद्‌ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
बरता है १ 

दित्त बाधोग को रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को श्रस्तुत को जातो है बोर 
शप्ट्रपति उसे भारतोप ससद के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। भारत सरकार प्रायः 

रिपोर्ट के साथ-भाथ अपने विचार भो ससखद के सामने रख देती है । 
भारत में वित्त आयोग तथा उनकी सिफारिशों 
वृचारशरप्छ €0०च0४550%5 #१० उम्मघार ६६20 0रश६ःफ 4१705 एव एव 
आरतीय सविषान दो घारा २८० ने बनुसार पहले दित्त बाणेय की नियुक्ति 
सर्विधान लागू होने के दो वर्ष के भोचर होनो दो । अत" पहला दित्त आयोग श्च्र १ 
में नियुक्त किया गया जिसके अध्यक्ष थ्रो क्षितोधचस्द्र नियोगे (६ ०. ऋचा) 
थे । दूसरे वित्त आयोग को नियुक्ति १६४७ में हुई छोर थी बे० सथानम्‌ उसे 
अध्यक्ष थे ठणा तोसरय दिच बादोग श्र६१ में ए० बे० चन्दा वो अध्यक्षता में 


केद्ध तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध श्र 


नियुक्त किया भया। चौथा वित्त आयोग १६६४ में नियुवत्त किया गया और 
इसकी अध्यक्षता न्‍्याययमूर्ति पी० वी० राजमन्नार द्वारा को गयी। पौचवाँ वित्त 
ओयोग २६ फ़रवरों १६६८ को थ्री महावोर त्यागी को अध्यक्षता मे नियुक्त 
किया गया । इसकी नियुवित कुछ पहले को गयी ताकि १६६६ में आरम्भ होने 
वाली चौथी पचवर्षीय योजना में इसके सुमायवों को कार्यावित्त क्या जा सके । 
भारत के पौँचो वित्त आयोगो द्वारा विभिन्न पहलुओं पर सुमाव दिये गये हैं 
जिन्हें ध्रायः मारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन बोयोगो द्वारा महत्त्व- 
पूण् करों के वितरण के बारे में जो सिफारिशें की गयीं उनका ब्यौरा आग्रे दिया 
जा रहा है: 
(१) आय कर का वितरण 

भारत में आय कर की दरें प्रति वर्ष वजट में भारत सरकार द्वारा निर्धारित 
को जाती है। आय कर से जितनी रत्रम वसूल होती है उसका एक भाग राज्य 
स्ररकारों को दे दिया जाता है। 

आय वर की रकम के वितरण के बारे मे वित्त आयोग को तीन वारतें तिश्वित 
करनो होतो हैं 

(0 केद्ध शापित प्रदेशों को आय बर से प्राप्त घुद्ध आय वा कोन सा भाग 
मिलना चाहिए। 

(४) राज्य सरकारों को बायकर की घुद्ध आमदनी में से क्तिना हिस्सा 
दिया जाना चाहिए। 

(/थ) राग्यों तया केसर प्रशासित क्षेत्रों को दिये जाने वाले माग के वाँटने का 
बया आधार होना चाहिए । 

आगे इन तोनो समस्याओ के सम्बन्ध में बरित्त आयोगो के सुझाव पर प्रकाश 
डाला जा रहा है * 

(१) के शासित प्रदेशों का भाष--पहले दित्त आयोग द्वारा आय कर को 
घुद्ध आय में केन्द्र शासित प्रदेशों का भाग २७५ प्रतिशत निश्चित किया था । इससे 
पहले भारत में 8, छे 0 श्रेणी के राज्य थे । 0 श्रेणी के राज्यो को आय कर की 
कुल प्राप्ति का १ प्रतिशत भाग दिया जाता था । प्रथम वित्त आयोग ने ८ श्रेंणो के 
राज्यों को आय कर को घुद्ध आय का २७९१ भ्रतिय्यत देने का सुझाव दिया ) तोसरे 
आयोग ने इसकी राशि २५० प्रतिशत करने की सिफारिश की तथा पाँचवें वित्त 
आयोग ने इस राधि को २६० प्रतिशत कर देने दर सुझाव दिया है. जिससे भारत 
सरझार मे स्वीकार कर लिया है | इम प्रकार जब आय कर को कुल प्राप्ति का ३ ६० 
प्रतिशत भाग केन्द्र शासित प्रदेशों को दे दिया जाता है | 

[३२) राज्यों का भाय--अ्रषम दित्त आयोग को निमुक्नित से पहले 0 श्रेणी 
वे राज्यों को दोडरर (जो केन्द्र प्रशासित ये) अन्य राज्यों को आयकर की शुद्ध 
बाय का ५० प्रतिशत माग दिया जाता था / अ्थम वित्त आयोग ने यह भाग ५५ 
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प्रतिशत तथा दूसरे आयोग ने इसे ६० प्रतिशत करने "का सुकाव दिया। तोसरे 
दित्त भायोग ने राज्यो का अश ६६३ करने की सिफारिश को तथा चोथे आयोग ने 
यह भाग ७४ प्रतिशत कर देने का सुझाव दिया ॥ पाँचवदें वित्त आयोग ने भी राज्यो 
का हिस्सा ७४५ प्रतिशत ही बनाये रखने वी सिफारिश को । भारत सरकार ने सभी 
वित्त आयोगी की सिफारिशों को बिना कोई परिवतंन क्ये स्वीकार किया है । 

(३) वितरण का आधार -राज्यों को आय कर का अद्य वितरित करने में 
प्राय दो अधार रहे हैं पहला आधार जन सहया ओर दूसरा आघार फर वसूली 
को कुल रकम । यह बात स्पष्ट है कि आथिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यो में प्राय 
बहुत कम रकम आय कर के रूप मे वसूल होती है जबकि महाराष्ट्र, वाल तथा 
पघम्रिलनाडु ४से राज्यो मे आय कर वी अधिकाझ्य रकम वसूल होती है। अत कर 
वसूली वो आधार मानने पर आय कर वी अधिकतर रकम वापस उन्ही राज्यो को 
मिल जाती जो पहले ही कापी सम्पन्न और उन्नत हैं । अत सभी वित्त आयोगो ने 
आय कर वा अश्य बाँटने मे जन सख्या को अधिक और कर वसूली वी रकम को कम 
महत्त्व दिया है । 

पहले वित्त आयोग ने आय कर की थाँटी जाने वाली रकम का ८० प्रतिशत 
भाग जन सख्या के आधार पर तथा २० प्रतिशत कर वसूली के आधार पर वांटने 
वा सुभाव दिया था । दूसरे आयोग ने ६० प्रतिशत रकम जन सख्या के आधार पर 
बाँटने बी सिफारिश की किन्तु तीसरे तथा चोथे आयोगों ने ८० प्रतिशत रकम की 
जन सख्या के आधार पर थॉटने का सुभाव दिया है। पाँचवें वित्त आयोग ने दूसरे 
वित्त आयोग के मत से सहमति प्रकट की है और बाँटी जाने वाली रकम वा ६० 
प्रतिशत भाग जन सख्या के आधार पर तथा १० प्रतिशत भाग कर वसूली के आधार 
पर बॉँटने का सुझाव दिया है । 

इस प्रकार सभी वित्त आयोगी ने जन सख्या को अधिक महत्त्व दिया है ताकि 
कम विकस्नित राज्यों जो पर्याप्त सहायता मिल सके । इस दृष्टि से पाँचवें वित्त 
आयोग की सिफारिश समाजवादी धारणाओ के अधिक अनुकूल है । 

(२) सवीय आवकारों कर (ए7700 छए०६० 009) ट 

भारतीय संविधान म आय कर का एक भाग तो राज्य सरवारो को देना 
अनिवाय है किन्तु घारा २७२ में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि सरकार चाहे 
धो ससद ढारा कानून पास करवा कर केद्रीय उत्पादन कर का कुछ भाग भी राज्य 
सरकारो को वाँटा जा सकता है। अत केन्द्रीय आबकारी कर वी आय में से कोई 
आण राज्यों के बॉोसयका अनिदाय नहीं है 3 

भारतीय सविधान में उत्पादन कर का एक भाग राज्यों में वाटना अनिवार्य 
भही है। प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति से पहले भारत सरकार द्वारा इस मद वी 
जाय में से राज्यों को कोई रकम नही दी जाती थी। पहले वित्त आयोग मे तम्बाक 
(सिग्नेट पया सिय्ार सहित), दियासल्नाई तथा वनस्पति पदार्थों पर लगाये गये उत्पादन 
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कर का ४० प्रतिशत भाय राज्यो में वितरित करने का सुमाव दिया । यह वितरण 
राज्यों को जन मख्या के आाघार पर करने को सिफारिश की गयी। दूसरे वित्त 
आयोग ने भी जन सख्या के आधार पर वितरण को उचित ठहराया ॥ 

तीसरे वित्त आयोग ने ३४५ वस्तुओ पर लगाये गये उत्पादद कर का २० 
प्रतिशत माग राज्यों मे बाँटने का सुझाव दिया! इस आयोग के जन सल्या के 
अतिखतित विभित राज्यों के आधिक विकास या आधिक दुर्ेलता को भी महत्त्व 
दिया है और सब बातो को ध्यान मे रखकर विमिन याज्यों मे वितरण को प्रतिशतें 
निश्चित कर दीं । 

चौये वित्त आयोग ने भी सघीय उत्पादन कर का २० प्रतिशत भाग राज्यो 
को देने का सुर्ड्रव दिया । इस आयोग ने वित्तरण का ८० प्रतिशत आधार जन सख्या 
और २० प्रतिशत आर्थिक पिछडापन बतलाया | आयीग ने इसी आधार पर असम 
अलग राज्यों को दिये जाने वाले माग का अनुमान लगा कर प्रतिशत निर्धारित कर 
दी। पाँचवें दित्त आयोग ने भी इसी आधार को स्वीकार किया है । 
करों में से राज्यों को स्पानास्तरित रकम 

ऊपर दिये गये विवरग से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आय कर तथा 
सघोय उत्पारत कर की आय से से वियमित रुप में कुछ रकम राज्यों को 
स्पानान्तरित वी जाती रही है। इस रकम की राशि में नियमित रूप में बृद्धि हुई 
है जिप्तका अनुमान निम्नलिश्वित ठथ्यो से ख़गठा है * 








केस से राज्यों को कर-भाग स्पानान्तरण 
(करोड रुपयो मे) 
कुल रकम वापक साय 
प्रथम योजना काल ३१३ छ० 
हदिठीय योजना काल ७१० श्र 
तृतोष योजना काल ११६६ ररे६ 
१६६६-६७ से १६६८-६६. १२७६ ड२६ 
१६६६०७० से १६७१-७२ र२२७ छ्डर्‌ 


इस तालिका से स्पष्ट है कि राज्यों को केन्द्र से करों के अथ से मिलने वाली 
रकम में निसन्‍्तर वृद्धि हो रही है । इस बुद्धि के दो कारण हैं 

(0) अधिरू आप--पहला करण यह है कि करो की रकम में निरस्तर वद्धि 
हो रही है क्योंकि सरकार ड्ारा करों की दर में नियमित वृद्धि की जा रही है । 
प्रामः सभी वस्तुओं पर उत्पादन कर मे वृद्धि हुई है तथा आय कर की दरें भी 
बढ़ती हो गयों है । इस बढ़ती हुई आय में से स्वाभाविक रूप मे राज्यों का ह््स्सि 
भी बदा है। 

(७) बढ़ता हुआ भाग--अत्येक दि आयोग ने राज्यो का हिस्पा भी वटाने 
की सिफारिय वी है। पहले वित्त आयोग से पहले राज्यों को आय कर ढो कल 
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आय मे से केवल ५० प्रतिशत भाग मिलता है जो बढकर अब ७५ प्रतिशत हो 
गया है । इससे भी राज्यी को पहले से अधिक रकम मिलती रही है । 
अनुदान (67275 77-990) 

वित्त आयोगो द्वारा राज्यो को दिये जाने वाले अनुदानों के बारे मे भी 
सिफारिश करनी होती है। यह अनुदान प्राय योजनाओ के घादे को पूरा करने के 
वास्ते दिये जाते हैं या वुछ विशेष आवश्यकताओं की पति के लिए देने की व्यवस्था 
की जाती है। वित्त आयोग प्राय आधिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों को अधिक 
अनुदान देने का सुझाव देते रहे हैं । 

पौँचवें वित्त आयोग ने चोयो पचवर्षीय योजना वाल में राज्यो को कुल ६३८ 

छोड रुपये वे अनुदान देने का सुभगव दिया है जिसमे से सबसे अधिक रकम उडीसा 
तथा असम जैसे बहुत पिछड़े राज्यो को तथा झेप रकम सांत राज्यों वो देने की 
सिफारिश की गयी है। 

योजना बाल मे (१६५१-५२ से १६७१-७२) भारत सरकार द्वारा राज्यों 
को कुल ५४६० करोड रुपये को रकम अनुदान मे दी गयी है--ऐसा अनुमान लगाया 
गया है। इस प्रवार अनुदान व॥ वापिव औसत लगभग २४३ बरोड रुपया है ॥ 
पिछले तीन वर्षों में अनुदान की वापिव औसत ६०० करोड रुपये से अधिक रही है 
अत स्पष्ट है. कि राज्यो की केन्द्रीय सरबार पर निर्भस्ता निरन्तर बढती जा रही 
है। यह स्थिति निश्चय ही सतोपजनवः नहीं वही जा सवती । 
ऋण ([,0905) 

ज्यों को दुर्बंल आथिकः स्थिति का अनुमान इस बात से भी लगता है कि 
योजना बालन मे राज्य सगबारें केद्ध से नियमित ऋण लेतो रही हैं ओर इस ऋण 
की वापिक रकम मे तेजी से वृद्धि हो रही है ! प्रथम योजना काल मे राज्य सरकारों 
द्वारा केन्द्रीय सरदार से लिए गये ऋणो वी रत्रम लगभग ६३८ वरोड स्पये थी जो 
द्वितीय योजना काल्न मे १०३८ करोड रुपये हो गयी । तृतोय योजना वाल मे केन्द्रीय 
सरकार द्वारा राज्यो को लगभग २१४१ करोड रुपये के ऋण दिये गये । पिछले तीन 
वर्षों में (१६६६-७० से १६७१-७२) भी केन्द्र द्रा राज्यो वो १००० करोड से 
अधिक रकम के ऋण दिये जाने का अनुभान है इस प्रकार राज्यो वी आधिक दुर्बलता 
के कारण उन पर ऋण भार भो बढता चला जा रहा है। 
कप्तियाँ और सुझाव 

बेस्द्रीय तथा राज्य सरवारो के वित्तीय सम्बन्धो वो गहराई से अध्ययन करने 
से निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दृष्टियोचर होती हैं जिन्ह रोकना बहुत आवश्यक है * 

(९) राज्यों को बढ़ती हुई निर्मेरता- ऊपर दिये गये अबो से स्पष्ट है कि 
भारत के राज्यो की केन्द पर निर्भरता निरन्तर बढ़ रही है। इसका प्रमाण यह है 
कि एक ओर तो राज्य केन्ध से अधिक अनुदान ले रहे हैं, दूसरे वह बेन्द्र से अधिक 
रक्मे उधार भी प्राप्त कर रहे हैं, इससे राज्यो पर ऋण भार भी निरन्तर बढ़ता 
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चला जा रहा है। इस दथ्थिति ये सुधार करने के लिए राज्यों को अपने व्यय में वमी 
करने रा प्रयत्न करना चाहिए तथा करो की आय मे वृद्धि करने की चेष्टा 
वरनी चाहिए । 

यदि राज्य अपनी कर वसूल करने की प्रक्रिया में सुधार करें तो भी 
उनकी आय मे वृद्धि हो सकती है । 

(२) नोति मे सहप्येण--पिछले दुछ वर्षों में केद्दीय सरकार तथा राज्य 
सरकारो की नीतियो मे मतभेद उत्पन्न हो गये हैं। यदि आर्थिक नीवियो का निर्माण 
पारस्‍्तरिक विचार विमर्श के द्वारा क्या जाय तो आपसी लेन-देन की समस्याओं का 
समाधान सरलता से हो सकता है ओर ऋण तथा ब्याज के भुगतान की कठिनाई दूर 
हो सकती है । हर 

(३) समाजवादी समाश--भारत में “गरीबी हटाओ” का जो नया नर 
लगाया यया है वह समाजवाद लाने की इच्छा का प्रतीक है किन्तु इसमे सफलता 
प्राप्त करने के लिए देश की कर नीति में ऋन्‍्िकारी परिवतेत करने होंगे । 
यहू परिवतम केसद्र तथा राज्य दोनो स्तरों पर होगे। एक ओर तो मारत के 
मन्त्रियों तया बड़े-बड़े अधिक्रारियों को अपने राजसी ठाठ में कुछ कमी करनी 
होगी, दूसरी और सप्राज के पिछड़े वर्ग वी आय में बुछ वृद्धि करना आवश्यक 
है। यह तभी सम्भव है जबकि देश का पूरा कर सम्बन्धी ढाँचा बदला 
जाय, राज्यो को अपने पंरो पर खडा होने के लिए वाघ्य किया जाय तथा प्रशासन 
के प्रप्येक स्तर पर खर्च में कमी को जाय | यह तभी सम्भव है जबकि समाजबाद 
का उद्धधोप बरने वाले शासक अपने वुर्जूबा तथा नौकरशाही तरीको का त्याग कर 
सही अर्यों में देश वी सेवा का वृत लें ।॥ यह कठिन तो है किन्तु असम्भव नहीं है । 

अभ्यास प्रश्न 

१. भारतोय सविधान में कर लगाने के सम्बन्ध मे केन्द्र तथा राज्यों के लिए जो 
व्यवस्था को गयी है उसका विवेचन कीजिए । 

३- वित्त आयोगी पर एक नित्रस्य लिखिए तथा उनकी मुझूय सिफारिशों पर 
प्रकाश डालिए । 

है भारत मे केस्द्र तया राज्यों में कौनसे करो का विभाजन होता है॥ इस 
विभाजन के आधार की विवेदता कोजिए । 

४. “भारतीय राज्यों की केन्द्र पर निर्मेस्ता बढती जा रही है” इस बथन की 
आतोचनात्मक व्याख्या कीजिए ! 


है भारत मे वित्तीय प्रशासन 
(ए4घठा#7५ 4#फएशाशाइप्7247700४ एर ।्र04) 





एक पुरानी कहावत के अनुसार ससार में अधिकाश विवाद ““जर, जमीन 
और जन अर्थात्‌ धन, धरती और स्त्री के कारण उत्पन्न होते हैं। वास्तव मे, यह 
तीनी ही तत्त्व मानव के सामाजिक जीवन के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अग हैं। इनमे जर 
अर्थात्‌ वित्त सबसे अधिक चलनशील और आकपंक होता है क्योंकि वित्त के द्वारा 
ससार वी अधिकतर श्रेष्ठ वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं । वित्त का महत्त्व आधुनिक 
शासन व्यवस्था के लिए विद्येप है क्योकि आधुनिक प्रशासन का व्यय भार निरन्तर 
बढ रहा है जिसकी पूर्ति जनता द्वारा दिये गये बरो से होती है। सरकार का स्वरूप 
प्रजातान्त्रिक होने के कारण उसे जनता की गराढ़े पसीने वी कमाई का दुरुपयोग 
करते वा अधिवार नहीं दिया जा सकता है। अत करों से प्राप्त आय पर्याप्त तो 
होनी ही चाहिए, परन्तु इसका उपयोग भी जनहित में क्या जाना चाहिए । इस 
उद्देश्य वी पूति के लिए सम्पूर्ण सरकारी आय, व्यय तथा ऋणों का समुचित लेखा- 
जोखा तथा सम्पूर्ण रकम के श्रेप्ठठम उपयोग पर यथोचिंत नियन्त्रण होना 
आवश्यक है । 

वित्तीय प्रशासन का अर्थ--जिस प्रवार देश की सुरक्षा एवं शान्ति के लिए 
नागरिक भ्रशांसन (सेना, पुलिस तथा अनेक प्रशासनिक विभागो) की व्यवस्था करनी 
आवश्यक होती है उसी प्रकार देश के आथिक साधनों की यथोचित देख-रेख करना 
भी आवश्यक होता है। यही वित्तीय प्रशासन है ॥ यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाय 
तो बिसी देश, सस्या अथवा व्यक्ति की आय, व्यय तथा ऋणी का सामान्य प्रवन्घ 
ही वित्तीय प्रशासन कहलाता है । 

क्षेत्र--वित्तीय प्रशासन का क्षेत्र स्वमावत किसी राज्य अथवा सस्थावा 
सम्पूर्ण लेन-देन होता है । इसमे मुख्यतया निम्नलिखित त्रियाएँ सम्मिलित की जा 
छक्ठी हैं 


है 


भारत में वित्तीय प्रशासन हु 


(१) बाय की प्राप्ति, 

(३२) आय ठया व्यय का मथोचित समत्वय, 

(३) त्तोक ऋण की व्यवस्था, तथा 

(४) वित्तीय क्रियाओं का सामान्य तियन्त्रण । 

आधुनिक प्रशासन ध्यवस्था में इन चारों कियाओं का उचित प्रबन्ध करना 
आवश्यक होठा है । इन क्रियाओं की उचित व्यवस्था के लिए विशेष विभाग स्थारिद 
किये जाते हैं जिनमें इनका लेखा-जोसा रखने ठथा पूरो व्यवस्था को मुचारू रूपये 
चलाने के लिए अधिकारी एर्व अन्य कमंचारी नियुक्त किये जाते हैं। वास्तव में, 
आय प्राप्ति वी योजना बनाने से लेकर उसके खर्च करने तक की क्रियाओं को 
पर्याप्त व्यवस्था ही वित्तीय प्रशासन को क्षेत्र है। 

दित्तोप प्रशासन के सिद्धान्त (0890% ती क्याबालंश 6 0गांणजावन 
धं००)--सामास्य रूप में वित्तीय प्रशासन की कुशलठा अधिक्रारियों की व्यक्तिगत 
सूरन्वूम, योग्यठा तथा तत्यरता पर निर्भर करती है अत: उसके लिए कोई निश्चित 
सिद्धान्त निर्धास्त करना विश्वेप महत्त्वपूर्ण नहों है। परन्तु वित्तीय अशासन 
अधिकारियों के मार्य दर्शन के लिए सामान्य अनुभव हारा कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये गये हैं जिनके पालन से आय का सुंयोजन झुझलतापूर्वक किया जा सकता है। 
उक्त सिद्धान्त निम्नलिखित हैं : 

(३) संपठ्व को एकता (03७०० ण॑ एशाए ण॑ 089954700)--इस 
पिद्धान्त का तालयें यह हैं कि वित्तीय प्रशासन बेन्द्रित होना चाहिए तथा कार्ये 
विशेष के लिए निश्चित व्यवित अपने-अपने कार्य की कुशलता के लिए उत्तरदायो 
होने चाहिएं। इसका ठातलये यह है कि दायित्व विकेन्द्रित होते हैं परन्तु ऋत्ता एक 
जगह केन्द्रित होती है जहाँ सभी वित्तीय निर्णय ठथा नीतियाँ निर्धारित की 
जाती हैं । 

(३) विधान समा को इच्छानुसार संचालन (0४४०४ ण॑ ए०णाज्ञॉगाएड 
ध्यग्र ९ ज्यों। ० ध८ पव्टांधेब।गा०--इसका ठात्पयं यह है कि सम्पूणं आय, 
व्यय और ऋण की व्यवस्था जनदा द्वाया चुने गये प्रतिनिधियों के आदेशानुसार ही 
होनी चाहिए । विधान सभा के निर्णयानुसार आय, व्यय और ऋण वी व्यदस्था 
प्रजातान्व्रिक दृष्टिकोब के सर्ववा उचित एवं युक्तियंगठ है । आधुनिक समय में वजद 
दनाकर उसे विधान सभा से अनुमोदित करदाना इसी ठिद्धान्त की पूति का 
परिदायक है । 

(३) सरशता एवं नियमितता (एथ४07 ० अकरग्ञांलाए बाव रव्हप- 
[श॥/9)--किसी भी देश की प्रशासन प्रणाली सरल होनी चाहिए ताकि बह न केवल 
प्रधासकों के लिए आरामदायक हो वल्कि सामान्य जनता के भो आसानो से समझ 
में बा सके | इसके अतिरिक्त बाय तथा व्यय को क्रिया अम्पू्षे वर्ष में नियमित 

रूए से बंटी हो तो प्रशासन के लिए सुविधा रहतो है । इससे न तो आकस्मिक ऋण 
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लेने वी आवश्यकता होती है, म ही अपव्यय होने का भय रहता है । नियमितता 
के लिए प्रशासनिद कुशलता अत्यन्त आवश्यक है ३ 

(४) प्रभावशाली नियन्त्रण (एथाणा ण ह्ीव्थाए८ 0णाएण)--वित्तीय 
प्रशासत का एवं महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि वह पर्याप्त लचबदार होना चाहिए 
अर्थात्‌ उसमे अनावश्यक बन्धन नही होने चाहिए । किन्तु इसका तात्पर्य यह नही है 
कि सरकारी घन खर्च करने में किसी नियम वा पालन ही न हो। यदि ऐसा हुआ 
तो सरकारी रकम का दुश्पयोग होने की बहुत आशका रहेगी । अत रकम के खर्च 
पर कुशल एव प्रभावपूर्ण नियन्त्रण होता आवश्यक है। यह नियन्त्रण विधान सभा, 
या लोक सभा, अकेक्षण अधिकारियों तथा लोक-लेखा समितियों का हो सकता है । 

आय व्ययक या बजट (ऐणत8०)--बजट एक ऐसा ब्यौरा होता है जिसमे 
आग्रामी वर्ष के आय और व्यय के अनुमान प्रस्तुत किये जाते हैं। इन अनुमानो के 
साथ प्राय पिछले वर्ष के बजट तथा सशोधित अनुमान और उससे भी पूर्व की 
वास्तविक आय और व्यय सम्बन्धी अक दिये जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, १६७०-७१ 
के बजट में १६६८-६६ की आय और व्यय के वास्तविक अक तथा १६६६-७० की, 
आय और व्यय के धजट तथा सशीधित अनुमान प्रस्तुत किये जाते है। इस दृष्टि से 
बजद प्राय तीन वर्षों के तुलनात्मक अका का ब्यौरा होता है। 

आमम तथा पूंजीगत बजद (१०४८५७७ 8050 (४9४8 8७0/०)--बजट 
को प्राय दो भागों मे प्रस्तुत क्या जाता है। पहले भाग मे आगम (२०४८४॥४०) 
बजठ होता है जिपत्तम करो से प्राप्त कुल आय अथवा सामान्य व्यवसाय के अन्तगंत 
प्राप्त आय तथा सामान्य वार्यों की पूर्ति के हेतु किये गये व्यय सम्मिलित होते हैं। 
सरबार द्वारा व्यावसायिक कार्यों म जो पू'जी विनियोजित वी जाती है अथवा ऋण 
दिये जाते हैं तथा जो ऋण आदि प्राप्त किये जाते हैं वह पू'जीगत वजट में दिखलाये 
जाते है। 

बजट की भ्रक्रिया--(१) तैयारी--केन्द्र तथा राज्य सरकार के वित्त 
मन्‍्तालय में एक बजट विभाग होता है जो विभिन्न मन्त्रालयो वे श्राधीन विभागों 
वी भाय तथा व्यय सम्बन्धी आँकडे श्ग्रह करता रहता है। आगामी वर्ष बे लिए 
विभिन मन्‍्त्रालयो द्वारा जो योजनाएँ स्वीकृति वी जाती हैं उनका सम्पूर्ण ब्यौरा भी 
बजट विभाग एकत्रित ब॒रता है और आगामो वर्ष के अनुमान तैयार करता है। 
इस प्रवार बजट विभाग द्वारा गत दो वर्षों के वास्तविक अथवा सशोधित अक तथा 
आगामी वर्य के अनुमानित आयनव्यय के अकः तैयार कर जिए जाते हैं, यही 
बजट है । 

(२) कर आदि के प्रस्ताव--इधर बजट विभाग बजट तैयार करता रहता 
है, उधर वित्त मन्त्री व्यापार, उद्योग तथा विविध व्यवस्तायों के प्रतिनिधियों से वार्ता 
द्वारा तथा देश वी सम्पूर्ण अर्ये-व्यदस्था वी गति ध्यान मे रखकर यह निर्णय बार 
लेता है कि अमुक क्षेत्रो मे करा से छूट देनी है तथा अमुक-अमुक क्षेत्रो मे करो में 
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वृद्धि करनी है । इन निर्णयों की पुष्टि वजट विभाग द्वारा वेयार किये आँकडों के 
आधार पर कर लो जाठो है । 

(३) प्रस्तुतीकरण--वजट से सम्बन्धित सभी वादों पर विचार करने के 
पंश्यात्‌ निश्चित तिथि प्राय. परवरी के अन्तिम दिन वजट लोक सभा में प्रस्तुत 
क्या जाता है । बजट प्रस्तुत करने से पूर्द वित्त मन्‍्त्री द्वारा देश का आधिक सर्वेक्षण 
(2८०४०7॥५० 5३) प्रस्तुत किया जाता है जिसमे देश की आधिक स्थिति का 
विस्तृत ब्यौरा होता है तथा भविष्य की सम्मावनाओं का अनुमान होता है | वास्तव 
में यह सर्वेक्षण ही बजट की पृष्ठभूमि का कार्य करता है । 

(४) विधाइ--वित्त मन्त्री द्वारा वजट लोक सभा था विघान सभा मे प्रस्तुत 
करने के पश्चातु उस पर विवाद आरम्भ होता है। वित्त मन्त्री द्वारा रखे गये कर 
प्रस्तावी की आलोचना प्रत्यालोचना होती है और अन्त में वित्त मन्त्री द्वारा सभी 
आलोचनाओं के उत्तर दिये जाते हैं॥ कभी-कभी वित्त मन्त्री कुछ करो में कमी या 
सुधार के प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं । 

बजट वी मांगों पर विचार प्रयथ अलग-अलग विभागानुसार होता है और 
प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित मन्त्री उन माँगो के मौचित्य के पक्ष में तक प्रस्तुत करते 
हैं। दभी बसी विपक्षी सदस्यों द्वारा क्सी माँग पर कटौती प्रस्तुत कर दी जाती है। 
यदि कटौती वा प्रस्ताव बहुमत से पास हो जाय तो इसे मन्जिमण्डल पर अविश्वास 
की प्रज्ञा दी जाती है और मम्विमण्दल को त्याग्रपत्र देवा पडता है ! 

(५) स्वीकृति--वजट की स्वीकृति के पश्चातु इस पर राष्ट्रपति या 
शज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं और यह अधिशत मान लिया जाता है। इसवो 
प्रतियाँ सब विभागों को भेज दो जाती हैं और सब विभाग इसको आधार मानकर 
बार्य करते हैं । 

(६) पूरक घजठ--कभी-कमी सरकार के कुछ विमागों का बजट में स्वीकृत 
रकम से काम नहीं चलता ) ऐसी स्थिति में पूरक बजट प्रस्तुत क्या जाता है और 
अतिरिवत भाँगों की लोक सभा या विधान सभा से स्वीकृति ले ली जाती है। यह 
बात ध्यान देने योग्य है तरि लोब सभा या विधान समा की स्वीकृति बिना सरकार 
बा वोई विभाग कोई रकम सर्च नहीं कर सकता ! 

(७) अवेक्षण--सरवारी रक्मों की प्राप्ति तथा व्यय एवं ऋण भादि के 
सम्बन्ध मे निश्चित नियम तथा १रम्पराएँ वनों है जिनका पालन करना आवश्यक 
है। इसकी देस-रेस बा दायित्व महा चेखापान (4००॥०7 छा0 0०0फएएणीछ 
ए०एशणें ० 008) पर है जिनके द्वारा सरकार के सब विभागों के आय- 
व्यय का नियमित अवेक्षण बरवाया जाता है। आय प्राप्ति, व्यय तथा ऋण 
आदि से सम्बन्धित सभी अनियमितताओं को और सरवार का ध्यान आकणित किया 
जाठा है। महा लेखापाल की रिपोर्ट भारतीय ससद या विधान समा में प्रस्तुत की 
घाठी है जिसमे वणित अनियमितताओं का सरकारी अधिकारियों या मन्त्रियो 
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द्वारा जबाव दिया जाता है। इस प्रकार अकेक्षण द्वारा सरकारी धन के उचित 
प्रयोग का ध्यान रखा जाता है। अकेक्षण रिपोर्ट भविष्य में होने वाली अनियमित- 
ताओ को रोकते में सहायक होतो है ॥ 

(८) लोक लेखा समिति (2०७0० 8०००ए४४४ (००७॥४००)--भारतीय ससद 
तथा राज्य विधान सभाएँ सरकारी आय-व्यय की उच्चस्तरीय जाँच के लिए लोक 
लेखा समिति वी नियुक्ति करती है । इस समिति मे प्रायः सभी दलो के सदस्य होते 
हैं और अनेव वार विरोधी पक्ष का कोई महत्त्वपूर्ण विधायक इस समिति का अध्यक्ष 
नियुक्त किया जाता है। यह समिति सरकार के सभी विभागों में व्यय की निय- 
मितता सम्बंधी जाँच करतो है तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत वरती है.जिसके आधार पर 
सरवारी विभागो वी भविष्य की वित्तीय नीतियाँ निर्धारित होती हैं । 

नियमित कार्य सचालन--देश अथवा किसी राज्य की वित्तीय क्रियाओ का 
सचालन वित्त सचिवालय के अघीन होता है । वित्त सचिवालय के प्राय कई भाग, 
विभाग होते हैं 

(१) बजट विभाग--जो बजट सम्बन्धी अक संग्रह कर उसे अन्तिम रूप म 
तैयार करता है । 

(२) व्यावसायिक विभाग--राज्य के व्यावसायिक प्रतिप्ठानो के लेन देन का 
सम्पूर्ण ब्योरा रखता है तथा उससे सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार करता है । 

भारत सरकार ने सन्‌ १६६७ से लोक उद्यम सस्थान [छणद्बप्र ण॑ एफ! 
ए87(५४॥75०5) वी अलग से स्थापना कर दी है । 

(६) कर्थोपाय विभाग (9४७५४ 970 )९४०$ 5००४००)-इसके द्वारा सरकार 
जितने ऋण लेती है, उनकी योजना बनायी जाती है तथा उतके सम्पूर्ण लेन देन का 
ब्यौरा रखा जाता है। 

सरकार को कर वसूली से अधिकाश आय बर्ष के अन्तिम चार पाँच महीनों 
में प्राप्त होती है मत नियमित कार्य संचालन के लिए उसे समय-समय पर 
आकस्मिक ऋण लेन पडते हैं। यह ऋण रिजवव बैक से लिए जाते हैं अथवा रिजर्व 
बैक के माध्यम से जनता या व्यावसायिक बैंको से प्राप्त क्ये जाते हैं। ज्यो-ज्यो करो 
वी रकम जमा होती जाती है, इन ऋणों का भुगतान बर दिया जाता है। विदेशों 
से प्राप्त ऋणों की व्यवस्था भी रिजवें वेंक द्वारा ही होती है । 

सरकार जितनी रकम करो से प्राप्त करती है वह सम्पूर्ण रिजर्व बैंक (अथवा 
उसके प्रतिनिधि वेकों) द्वारा जमा वी जाती है और उस रकम में से सम्पूर्ण सरकारी 
भ्रुगठाव ऋऔ रिजवे देक द्वारा किये जाते हैं 

वित्तोय नियन्त्रण के सकाय--भारत में केन्द्रीय तथा राज्यों के वित्त प्रशासन 
का नियन्त्रण निम्मलिखित सकायों अथवा एजेन्सियों के माध्यम से होता है 

(१) महा लेखापाल (#ए०॥०% थाएं 0०0फ777एणाथ 6600०)--सरवार 
के विभिन्न विभागो के व्यय वजट के अनुसार हैं या नही तथा उनका हिस्ताद समुचित 
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ढग से रखने की व्यवस्था को गयी है या नहीं, आदि समी तथ्यों दया क़ियाओ वा 
अंकेक्षण महा लेखापात द्वारा करवाया जाता है। यह कार्यालय सरकार के किसी 
ब्रकार के दवाव में नहीं होता अत. जाँच की सहो और निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता 
हहै। वास्तव ज्॑ अकेक्षण के भय से ही सरकारी आय-व्यय के खाते नियमित रूप में 
रखे जाते हैं ठया सरकारी घन ठीक प्रकार से खर्च करने की व्यवस्था का ध्यान रखा 
जाता है । 

(२) विभागीष जयन्त्रण--सरकार के प्रत्येक विभाग में मी प्राय प्रशिक्षित 
तेखाकर (४०००णा।४0) होते हैं और सभी व्यय उनकी सहमति से किया जाता 
है। प्राय: प्ररयंक रकम की व्यय करने से पूर्व लेखाब र वी राय लेता आवश्यक 
होता है । बहुत मे विभागों मे अवेक्षण भी होता है. जिससे अनियमितताओं वा भय 
बहुत वम हो गया है। 

(३) अनुमात सम्रिति (६500965 (०ए्ण्ा/०0)--यह समिति ससद द्वारा 
नियुवत वी जाती है। इसका बाय राज्य के विभितर मर्दों पर होने वाले व्यय मे 
मितव्ययता सम्बन्धी सुमाव देना है। अत यह विभिन्न क्षेत्रों में मितव्ययता वी 
(8फारिश करती है और खर्चे मे बरिवतेन सम्बन्धी सुमाव देती है। 

(४) कार्यकारिणी समिति--देश के विभित्र मदों पर व्यय का निर्धारण प्राय 
मअन्त्रिमण्डल की एक समिति द्वारा होता है । आधिक समिति से (जिसमे वित्त मन्त्री 
तथा ४ अन्य मन्‍्दी होते हैं) विभिन प्रस्तावों से सम्बन्धित सुमाव माँग लिए जाते हैं 
और उसके सुम्धर्वों के आघार पर अन्तिम निर्णय कार्यकारिणी समितियां केबिनेट 
द्वारा लिया जाता है) वास्तव में, यह समिति विविध सर्चों के लिए प्रायमिक्ता क्के 
आधार पर रकर्मे निर्धारित करती है जिससे वित्तीय आयोजन अधिक युवितसगत हो 
सकता है । 

(५) छोर लेता समित्ति (?एणा० हैएणणा॥5 (०गाण॥००)-यहू समिति 
ससद सदस्यों या विधान सभा के सदस्यों की उच्चस्तरीय समिति होती है जिसका 
गाय सम्पूर्ण आय-ध्यय मो राशि ठया क्षेत्रीय ओचित्य की जाँच करना और तत्स- 
म्वन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। इस समिति की रिपोर्ट ससद मे प्रस्तुत बी जाती है 
अत. इससे सभी विभागाध्यक्षों बो बहुत मय रहता है। 

उपयुक्त सभी सकाय देश वी वित्त प्रशासन व्यवस्था को सुब्यवस्यित एव 
सुसचालित रखने में सहायक होते हैं । 

अम्यास प्रश्न 
३. दित्तीय प्रशासन से बया ठातपयें है ? प्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था में वित्तीय 
प्रशासन का महत्त्व स्पष्ट कीजिए ! 
२. भारत में बजट किस प्ररार बनाया जाता है। भारतीय बजद बी विद्येपताएँ 
बताइए ॥ 
३, भारत में वित्तीय प्रशासन का नियन्त्रण करने की रोतियों का विवेचन वीजिए। 


आथिक नियोजन-आवश्यकता एवं महत्त्व 


एछठठएठकद ऊआफफसफठ-फक खत 
प्वएताता3एएछ) 





वर्तमान युग समाजवाद वा युग है। प्रत्येक विवासशील देश में समाजवादी 
व्यवस्था वी चर्चा है जिरावा अर्थ यह है कि वहाँ आथिव विपमताओ को वम व रक्े 
एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमे गरीव और अमीर का अन्तर बहुत कम 
हो जाय और आधिक साधनो पर इने गिने व्यवितयों वा! अधिकार नहीं रह जाय। 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आधिक नियोजन का सहारा लिया जाता है| 
वर्तमान युग में 'समाजवाद' की तरह “नियोजन” का भी बहुत प्रचार हो गया है। 
अत नियोजन का अर्थ समभना वहुत आवश्यव है। 
बर्य ((०७॥४8) 

आर्थर ह्यूइस वे अनुसार नियोजन के छ प्रचलित अर्थ हैं 

(१) भोगोलिक वितरण--पहले अर्थ के अनुधार मियोजन से तात्पयें 
फैसटरियो, रहने के मत्रानो तथा सिनेमा घर आदि का भौगोलिक वितरण बरता 
मात्र है। इसका अथ यह है कि कारखाने, मकान तथा सिनेमा घर वहाँ वहाँ 
स्थापित किये जायें तथा किन विन दिशाओं मे और कितने कितने क्षेत्र में बनाये 
जायें, यह्‌ निश्चित करना ही नियोजन कहलाता है। 

इस अपे से स्पष्ट है कि वह केवल नगर नियोजन (0७7 शा) की 
ओर सकेत करता है। नियोजन वा अर्थ केवल नगर नियोजन नही हो सकता, उसमे 
नगर के विकास के वायंत्रम भी सम्मिलित करने आवश्यक होते हैं । 

(२) सरकारो ध्यय--हुछ व्यक्तियो का मत है दि सरकार आने थाले चार 
पाँच वर्ष में विन किन मदों पर कितनी क्तिनी रवम खर्च वरेगी इस सम्बन्ध में 
निर्णय करना ही नियोजन है | इस दृष्टि से सरवारी खडे के बारे में निश्चय बरना 
ही नियोजन कहताता है। 

नियोजन वा यह अर्थ भी बहुत सीमित है वयाकि सरकार क्सि मद पर 
डितनी रकम खर्च करेगी, यह नियोजन वा वेवल एक भाग है। नियोजन में अन्य 
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बहुत सी बातें सम्मिलित हैं जँसे कोन से क्षेत्रों का विकास पहले करना है, उनके 
वितास के लिए शिम साथनों की आवश्यकता होगी, वह साधन कहाँ से और कैसे 
प्राप्त क्ये जायेगे तथा सरकारी और निजी क्षेत्र मे स्नि-तिन उद्योगों तथा व्यव- 
साथों व किस-किस सीमा तक विकास किया जायगा आदि, आदि | 

(३) अम्यश् निर्धारण--नियोजन का एक तौसरे अर्थ में भो प्रयोग किया 
जाता है ] इसके अनुप्तार उत्पादन करने वाली प्रयेक इकाई के लिए माल तथा 
मानदो त्तत्वों वी मात्रा निश्चित कर दी जाती है । उसे इन तत्त्वों के प्रयोग से ही 
उत्पादन बरना पढ़ता है यह भो निश्चित कर दिया जाता है कि उस इकाई द्वारा 
अपना मभात्त वहाँ बेचा जायेगा। इस स्थिति में प्रवन्धक को माल खरीदने, बेचने 
तपा उत्पादन करने को कोई स्वतन्त्रता नही होती। यह सब कार्य बेस्द्रीय सरवार के 
आदेशानुसार गिये जाते हैं। इस प्रतयर उत्तादन तथा बिक्री के निर्धारण वो नियोजन 
बहा जाता है ) 

निषौजन वा यह अर्थ भी सीमित ही है वर्यो कि केवल उत्पाद, खरीद और 
जित्री बे निर्धारण से नियोजन के उद्देश्यों को पूलि नहीं होतो । नियोजन में उत्पादन, 
क्रय विक्रय के अविरिर्त उपभोग, वित्त तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमित्रताओं के 
निर्धारिण का कार्य बहुत महत्त्ववूर्ण होता है। यह चात अवश्य कही जा सत्ती है कि 
यहू भ्र्ष अन्य अपों से अधिक स्यापक है । 

(४) उत्पादन सक्ष्यों का निर्धारण--तियोजन के एक अन्य अये के अनुसार 
सरकार द्वारा सोक और निजी क्षेत्र के उद्योगो बे लिए उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित 
बर दिये जाते हैं। यह अप भी बहुत सीमित है बयोति इसमे केवल उद्योगों के 
विकास और विस्तार का नियस्त्रण करने को ही नियोजन माना गया है जो वास्तव 
में निषोजन वा एक भाग मात्र है। 

(५) अपे-स्यवस्पा के लिए सक््य निर्यरिण--बुछ ध्यकितयों की सान्यत्ता है 
कियदि देश के सभी आधिक क्षेत्रों के लिए उत्मादन के सक्ष्य निर्धारित कर दिये 
जायें और उत्पादन मे सभी दोतो में श्रम, बच्चा माल, विदेशी विनिमय और अन्य 
वस्तुओं शा बटवारा बर दिया जाय तो इसे नियोजन बहा जायेगा। यह अर्य भी 
सह्यता ने बहुत निकट है जोकि नियोजन में प्राधमिरताएँ निर्धारित करती आवश्यक 
होती हैं। इन प्राथभिवताओं के आधार पर ही सब साधनों का वटवारा जिया जाता 
है शोर उत्तर, पफमोए हण शिक्रो करी व्एशस्ण सी मा्डी है २ 

(१) हजिको क्षेत्र का नियमन--निशेजन का अन्तिम अर्थ यह है कि सरदार 
अपने द्वारा निर्षारित सद्यों शो पूत्ति तिजी क्षेत्र से करवाने बे लिए जो भी उपाय 
करती है वह नियोजन हैं। इस अप में थह मान लिया गया है कि उत्पादन के सद्य 
केवल निजी छ्ेक्र गे लिए विर्धारित किये छाते हैं ओर सरकार केवल उनकी यूति 
के लिए प्रयत्न बरती है ॥उास्तुवित् स्थिति वह है कवि नियोजन मे सरदार तथा 
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जिजी क्षेत्र दोनों में उत्पादन होता है, दोनो के लिए सक्ष्य निश्वित किये जाते हैं और 
उनकी पूत्ति के लिए प्रयास किया जाता है । 
उचित झर्ष था परिभाषा 

इन सब तथ्यों तथा माम्यताओं को ध्यान में रखकर नियोजन की परिभाषा 
निम्न प्रकार दी जा सकतौ है : 

जब किसी देश्ञ में उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा विनियोग को क्रियाओं का 
सरकार द्वारा निर्धारित नोतियों के अनुसार नियन्त्रण तथा सचालन होता है तो इस 
व्यवस्था को नियोजन कहा जाता है ॥ नियोजन क्या श्रयोग जब जिसी देश के लिए 
'डिया जाता है तो वह उसका अर्थ प्रायः बर्गधरू नियोजन हो होता है क्योकि सरकार 
द्वारा उत्पादत, उपभोग, विनिशोेग तथा वितरण बाद को क्रिशुओ का नियन्त्रण एवं 
निर्देशन किया जाता है। यह जियाएँ आधिव क्रियाएं हैं और इनका सम्बन्ध देश को 
अर्थे-व्यवस्था से होता है । 
आधविक नियोजन को विशेषताएँ 

बआधिब' नियोजन को आवश्यकता उन देशों में पढती है जो आधिक दृष्टि 
से पिछड़े हुए हैं, जिनमे लोगों को प्रति व्यक्तित बाय बहुत कम और जोवन स्तर 
बहुत नोचा है, जहाँ गरीबी मौर बमोरी मे भयानक अन्तर है, जहाँ आधिक साधन 
बुद्ध ब्यक्तितयों के हाथों मे सकेच्दित हैं और बेरोजगारी फलो हुई है। इन देशों को 
अपने सीमित साधनों के श्रेप्ठतम उपयोग द्वारा अपनी जनता का जीवन स्तर ऊँचा 
उठाना होता है और गरीब और अमीर के भेद को वम बरना होता है। बतः 
उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा भूल्यों पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण 
लगाना आदश्यक होता है। यास्तव में, निषोडित अ्ु-व्यवस्था एक नि्न्द्रित सर्ष- 
च्यदस्था होतो है जिसमे बिसो वा शोरण नहीं होता, सब व्यक्तियों को उनति के 
समान अदसर मिलते हैं तथा आयिक सत्ता कुछ हार्यों में सकेन्द्रित नहीं रहती । 

इन सब बातो को ध्यान में रख वर आदधिक नियोदन की निम्नलिखित 
विशेषताएँ कही जा सकक्‍तो हैं - 

(१) प्राघमिक क़ोत्रों का निर्धारण--आथिक नियोजन का मुख्य दद्ेश्य 
अमावों से मुक्ति पाना होता है। जिन देशों के पास सीमित साधन (जी, तकनोक, 
कच्चा माल बाद) होते हैं बह ऐसो योजना बनाते हैं जिसमे सीमित साधनों रा 
श्रेष्ठतम उपयोग ही सके । इस उद्देश्य को पूति के लिए ही बुद्ध क्षेत्रों को चुद लिमा 
जाता है जिनमे इन साधनो का प्रयोग किया जाता है। यह क्षेत्र ही प्रायमिकर क्षेत्र 
बहलाते हैं (जेंसे हि, लघु उद्योग बादि)। यह ज्लेत्र प्राय ऐसे होते हैं जिनमें गम 
पूंजी तथा हल्के तकनीकों द्वारा ही अधिक उत्ताइन हो सकता है । 

(२) लोक तथा तिजो क्षेत्र में सहंयोग--आधिक नियोजन में प्रायः लोब 
उथा तिजोे क्षेत्र घने रहते हैं (सोदियत रूस ठथा चोन आदि साम्यदादी देशों में सब 
उद्योग सरबारी क्षेत्र में ले लिए यये हैं अतः वहाँ निजे लैंत नहीं है) बौर उद्योग 
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तथा व्यवसाय का विकास इन दोनों क्षेत्रों द्वारा किया जाता है॥ सरकार प्राय यह 
निश्चित वर लेतो है कि किन उद्योगा था विकास केदल लोक (या सरकारी) क्षेत्र 
में जिया जायेगा, किन उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए मुरक्षित रखा जायगा ठथा 
कौन से उद्योग सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा विकवित किये जायेंगे | यह 
गुक नीटि सम्दस्धी प्रश्त है जिसके विधा मरे उचित दिरपेय लेना आव्यक होता है । 

(१) लह्यों का निर्धारण--आधिक नियोजन की तोसरो महत्त्वपुर्णे विशेषता 
यह है दि सरकार हारा प्रत्येव क्षेत्र (पि, लघु उद्योग, बडे उद्योग, खनिज, परि- 
बहन, व्यापार आदि) के दिकास के लिए तक्ष्य निर्धारित बर दिये जाते हैं और 
उन क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति सम्बन्धी सुवियाएँ दी जातो हैं। लक्ष्यों का 
जिर्धारण देश के साधन तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर क्रिया जाता है 
और उनकी पूति के लिए प्रयत्त किये जाते हैं । 

(४) निमन्त्रण--वियोडित अ्थ॑-्यवस्था मूल रूप में एक नियन्ध्रित व्यवस्था 
होती है। अत सरवार द्वारा प्राय निम्नलिखित नियन्त्रण सम्ावे जाते हैं . 

(0) विनियौग- देश में नये दा पुराने उद्योगों या ब्यदमायों मे सरकार वी 
अनुमति से ही प्री लग्रायी जय सकतो है) इस व्यवस्था से पूंजी (जिसकी मात्रा 
सौमित है) बा विनियोग अधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मे ही किया जा सकता है । 

(7) लाइमेन्स- नियोजित अर्य॑-ब्यवस्था में प्राय' नये उद्योग स्थायित करने 
अथवा उतर! विस्तार बरने वे लिए भो लाइमेन्स की आवश्यकता पड़ती है। सरकार 
गैबल उन्हीं उद्योयों वी स्थापना के लिए लाइयसेन्स देती है जो सरवार वी प्रायमिर्ता 
मूची में आते हैं। इसमे भो देश के लिए आवश्य उद्योगों की ही स्थापना और 
वित्ञाद्न होता है। 

(॥॥) द्पाप र--नियोजित अप ब्यवस्था वाले देशों के लिए विदेशी व्यापार 
बा बहुत अधित्र महत्त्व होता है। अत बस्तुजों बे आयात निर्यात ब्यापार पर प्राय 
बड्टे नियन्त्रण लगाये जाते हैं और सरचार को अनुमति बिया आयात या निर्यात नहीं 
जिये जा सकते । हमसे देश का व्यापार सन्दुवन ठीक रखने में मदद मिलती है । 

(५) विदेशों विनिमय--नियोजित अ्ष-ध्यवस्था तभी सफल हो सकती है 
जबबकि विदेशी विनिमय के भण्डार सुरक्षित रसे जायें मौर जिदेशी विनिमय की कमाई 
का अनिवाये कार्मो दे विए ही द्रयोग विया जाय । इसी दृष्टि से इन देशों में प्रायः 
विदेशी विनिमय के प्रयोग पर बड़े नियन्त्रण सग्राये जाते हैं । 

(४) उप्मोय--तियोजित अथ॑-व्यदस्था वाले देशों दें प्राय कुछ वस्तुओं का 
अमाव होता है अत सरकार इन वस्तुओं के उप्रमोग को सौमित रखने के लिए 
इनडा राशन कर देती है और यह दस्तुएं पत्येक व्यक्ति को निश्चित मात्रा में हो 
मित्त रुजठो हैं, अपिर नहीं 3 

(४) पृष्य--वियोजित अव-व्यवस्थाओं में प्रायः वस्तुओं के म्ु्यों में वृद्धि 
होने जा घर रटठा है. बवा सरवार अनेक प्रदार से वस्तुओं के मूल्यों वो बढने से 
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रोबने का प्रयल वरती है ताहि साघारण जनता को कठिनाई का सामना नहीं 
करना पे । 

इन सब लक तथा वियाओं पर नियन्त्रण रखने व7 मुख्य उद्देश्य जनता को 
बठिनाइयो से बचाना, सूल्यो क्रो स्थिर रखना, आधिक विकास में तेजी लाना तथा 
देश के सीमित साधनों वा श्र प्टतम' द्सयत् करना होता है । 

(५) नियमित एवं निरन्तर प्रक्रिया->जाविक नियोजन की सबसे महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि न्योजन चार छह वर्ष या दो वर्ष का काम नहीं हौता । यह 
एक लम्बी प्रत्रिया होती है । प्राय पाँच दे के लिए एवं योजना बनायी जाती है 
और अगले पाच दर्ष के लिए फ़िर दूसरी योजना लागू कर दी जाती है। इस प्रवार 
एक के बाद दूसरी और दूसरी के वाद तीसरो योजना धागू की जाती है और योजना 
का क्रम चलता रहता है + वास्तव से विकास का काम ही दीर्घकालीन होता है जिसमें 
कुछ परियोजनाएँ (भाखरा नागल या बोवजारो इस्पात कारखाना) वईनई वर्षों में 
पूरी होती हैं। निरन्तरता बनाये , रखने के लिए योजना वा क्रम चातु रखना 
आवश्यक होता है । 
आधथिक नियोजन वर्षो आवश्यक है २ 

इससे पृ यह लिखा जा चुका है कि आ्िक नियोजन में उत्तादत तथा उप- 
भोग के सभी अगों पर अनेक वियस्तण लाग्रु वर दिये जाते हैं। इन नियन्त्रणों के 
फलस्वरूप देश वी अर्थ-ब्यवस्था का विकास उचित दिशाओं में होता रहता है और 
ओधितक शापण ओर विपमता में कमी आती जाती है । 

मदि आधिक नियन्त्रण नही लगाय जायें तो अर्थ तन्त्र स्वतन्त्र रूप में चलता 
रहता है । ?ाकितिशाली प्‌जीपति आथिक साधनों पर कब्जा करते चले जाते हैं, गरीब 
पहले से अध्रिक गरीब और अमीर पहले से अधिक अमीर होने चले जाते हैं। इस 
व्यवस्था का मुक्त वाजार व्यवस्था (75० |/:०0 5007077५) कहते हैं। इसके 
दोपों के कारण ही आदविक नियोजन अपनाना पडता है। यह दोप निम्नाकित हैं : 

(१) माय का स्यायप्रूर्ण बितरण--मुकत अ्थ॑-व्यवस्था मे थनोी पूजीपतियों 
द्वारा ऐसी बस्तुआ का उत्यादन जिया जाता है जिनसे उन्हें अधिक से अधिक सलाम 
होता है ॥ वह समात्र वो पूंजी विलासितापूर्ण बस्तुओ वी उत्पत्ति में लगाते रहते 
हैं । इससे एक आर ता विलासिता वा साथ्राज्य बइता जाता है, दूसरी और सामान्य 
जनता के काम में जाने वाली अनिवार्य वस्तुओं वी पूति कम रहती है॥ नियोजित 
अर्थ-व्यवस्या म सरकार पूजीपतिरयों को ऐसे क्षेत्रा मे पू जो. लगाने के लिए बाध्य 
करनी है जे सायारण ऊनता वे लिए ऋदयिक उपठोरी हैं। ५ अत राष्ट्रीय सम्पीत्त के 
न्यायपूण वितरण और श्रेध्ठतम उपयोग के जिए आधिक नियोजन आवश्यक है । 

(२) श्रमिकों वी सजदूरो-पू जीवादी व्यवस्था अथवा मुक्त बाजार 
व्यवस्था में मजदूरों वी मजदूरी थ्राय बहूत कम होती है क्योंकि कस मजदूरी देवर 
धूंजीपति अधिक साम कमा सबते हैं ॥ इस व्यवस्था में कम मजदूरी वे बतिखित 
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श्रमित्रों को बहुत गद्दी परिस्यितियों मे काम करना पड़ता है, उनके रहन-सहन को 
हालत बहुत घटिया होती है वरयोंकि पूजीवतियों को उनकी हालत रे में कोई 


हचि नही होती । ; 

वर्तभान युग में मजदूरों में पहले से ११358 अ्रि उत्पन्न हो गयी है 
अत चह अधिक मजदूरों पक अन्य सुब् घर्ये करने लगे हैं। इन 
सघर्षों से उत्तादन वा स्तर पेट लत नियोजित अर्थ व्यवस्था अपनाना 
अच्छा है क्योकि उसमे मजदूरों कैँउचित मजदूरी देने की व्यवस्था को जाती है 
और उनकी सामान्य सुविधाओं वा अधिक से अधिक ध्यान रखा जाता है। अत 
मजदूरों तथा मालिकों में अच्छे सम्बन्ध बताये रखने में भी आशिक नियोजन 
आवश्यक है । 

(३) मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी तथा मूल्यों मे उतार-चढाव--मुक्त अर्थ- 
ब्यवस्था में उत्पादन, उपभोग अथवा मूल्यों पर कोई नियस्त्रण नहीं होता । इससे 
मुद्रा स्पीति बढ़ती जाती है, मूल्यों में निरन्तर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं और 
समाज में वेरीजगारी बढ़ने का सदा भय रहता है। इन सब क्रियाओं से समाज में 
निरन्तर असतोष बढ़ता रहता है और समाज मे एक अजीब वर्चती वनी रहती है। 
इस बर्चनी को दूर करने वे लिए नियोजित वर्य-व्यवस्था का भ्रह्ारा लिया जाता है। 

(४) विदेशों व्यापरर--मुक्त अर्थव्यवस्था में प्राय देश वा व्यापार सन्तुलन 
सदा विपक्ष भ रहने वा मय रहेता है । विय्रासशील देझो को प्राय विदेशों से बहुत 
सामान आयात वरना पडता है और उनके पास निर्यात वे लिए बहुत कम सामान 
होता है । इसके अतिरिबत मुक्त अर्य-ब्यवस्था मे प्राय वितासितापुर्ण बस्तुओ वे 
आयात वा भव बहुत होता है. विससे समाज अनेक बुराइयो से ग्रस्त हो जाता है । 
इस स्थिति को रोकने वे लिए नियोजित अर्थ व्यवस्था जपनायी जाती है जिसमे 
व्यापार पर उचित वियन्तेण लगा दिये जाते हैं । 

(५) जड़ता--मुक्त वर्य घ्यवत्या मे प्राय शिथिलदा और जडता होती है । 
उसमें परम्परा तथा पुरानी रीतियों वा प्रमुत्व होता है। कम विकसित देशों को 
गरीबी से भुवत्र चरन के लिए क्रान्तिकारी ददम उठाने वी आवश्यकता होनी है जो 
प्राय पूजीवादी मुक्त व्यवस्था में उठाना कठिन होता है। अत नियोजित अ्थे- 
व्यवस्था वा सहारा लेना पडत/ है । 

(६) बर्बादी-पूंजीवादी अयवा मुक्त अर्थ-व्यवस्था में प्राय आवस में 
स्पर्दा होती है। यह सत्य है कि स्पर्डा के कारण उत्पादर अपने तकनीकों मे तेजी 
से सुधार करते हैं जिससे माल अच्छा और सस्ता वनता है किन्तु स्पर्दधा के कारण 
लाखो करोडो रुपये विज्ञापन पर खर्च किये जप्ते हैं। इसी प्रकार कुछ इने-मिने 
उत्पादन क्षेत्रों में पुजी लगती रहती है जब्रकि बहुत से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पजी 


लगायी हो नही जाती । इस वर्वादों और पू"जी के हल्के उपयोग को नियोजित अ्थ- 
ध्यवस्पा द्वारा रोहा जा प्कता है । 





(७) एकाधिकर--मुक्त छर्ष-ब्यदस्था में क्रायः पूंडोपति आपस में मिलकर 
एकाब्किर स्थादित कर ल्ठे हैं छोर मनमानी दस्दुएँ दनाकुर मनमाने माव पर 
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इन एक्ाडिकासे बो रोहने के लिए 
दाप्य वा हस्वक्ेपर आदश्यत हक ्प्छ के हस्दक्षेत् वो एक रीठि नियोडित 


अर्थ-ब्यदन्था है । प्द्स 7 
आदिर नियोजन के स्वरुप ई 
(झलएऋ5 ० 79765 ण॑ श॒ऋण्ट) 

छुच व्यक्तियों का मठ है कि आपिक्ष वियोदन केदल समाजदादी व्यवस्था 
मे हो हो उत ठा है, पूजीवादी व्यवस्या मे आयिक्र नियोजन की बात करना सर्देया 
अठछदयठ एव व्यय है। सुदविय वॉन राइदिस के अनुसार “निदोजन तठपां पू'जीदाद 
सवेथा विरोधी व्ययस्थाएँ हैं। वियोडन रुच के बिग्द्ध है, इसमे ब्यव्रिवगत 
प्रोत्याहन, उझादन के तत्वों का निज स्वामित्व, बाजार व्यवस्था ठया मूल्य प्रपाली 
का कोई महन्च नहीं है ।/ रिन्तु एक बन्य अर्थघान्तरी लेंडादर का मठ है क्ि पूजो- 
वादी छ्यदस्या के ढाँचे में भो आपिक निशोदन सम्मव है । 

दिद्धति कुछ दर्षों में साजदादी अर्यद्धान्त्रियों ठपा समाजवाद के समर्थकों 
के विचारों में भी बहुंठ परिवर्दन हुए हैं। आधुनिक समय में समाज्वादों भी यह 
मानने से हैं क्षि पूजोवाद दाँचे में आामूल-पूल परिवर्तेत किये दिना भी आपिक 
हनियोरन हो रकता हे । वास्तव रे बह इस प्रज्ञार दे आयिक नियोजन को आधिर 
श्रेष्ठ मानने सग्रे हैं। जठ फायिक नियोजन क्वा अद एड स्वत्त्प नहीं रह गया है। 
उसके महत्त्व्यू् स्दरूपों पर दिद्यार करता उचिद होगा । 
(१) निददेशित नियोजन ट्या प्रेरित नियोडन 
(श॒उ्फफ्ट 09 077९07०% कहते क्र 05 पएठएव्व्फच्या) 

दर्दमान दुय में बायिद न्योजन के निद्धान्ठ को दो रुव स्वीकार करते हैं 
परसलु जनेरकू ब्यक्तिः ऐसे हैं यो यह परन्‍्द नहीं करते कि सरक्षार द्वारा उठादन, 
विदरम ब्यापर आदि दे सम्दन्द में खद आदेश ऊपर से दिये जायें और 
नार्यारिक को खाने पोने, पहनने या व्यापार करने को ततिक भी स्दवस्तता न ही । 
उनकी माम्यता यह है दि सरकार बेदव सामान्य नीठियों का निर्शरध करती रहे। 
उन नीठिय्ों # अस्तर्मेव हो दनठा क्षो उद्दादन, ्यापार आदि को स्वतन्त्रता 
स्ट्टे। इसमें पहली ब्यदस्था को निदेश्ति नियोजन तथा दूसरी व्यवस्था को प्रेरित 
तिदोवन कहा जाठा है ॥ 

निदेशित दियोजन के अन्दर्यत ररबार या एक केस्द्रीय अद्िकारों (दोजता 
आयोग द्वारा न केवल नीवि रूम्दन्पो निदेश दिये जाते हैं दस्कि उनहाा पाचन करने 
की बाशा # हाठी है । वास्ठव में, इस व्यवस्था में सरकार स्वयं झब उत्पादक एव 
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आशिक कार्य करती है, जनता या व्यवसायियों को कोई उत्पादन या वितरण करने 
की छूट नहीं होती। यरकारी कर्मचारी मशीनों वी तरह अपिकारियों के आदेशों 
का पालन करते हैं 

निरदेशित नियोजन स्पप्ट तथा अधिह प्रनावशज्ञालों होता है क्योकि दसमे 
उत्तादकों को इधर उघर जाने वी स्वतन्तता नहीं होती । उन्हें कपनी वृद्धि, शवित 
या बुशलठा वा प्रयोग करने वी आवश्यकता नहीं है । अत इस व्यवस्था मे जो 
सामान बनता है वह प्राय घटिया होठा है । 

प्रेरित नियोजन में केवल नीति निर्धारण करने का काम सरतार का होता 
है। नीवि निर्धारण में नो सरकार उतादन करने वालो, व्यापारियों तथा अन्य पर्क्षो 
से सलाह ले लेतो है। अत उन व्यक्तियों का नीति निर्घारण मे भी योगदान होता है । 
नीति निर्वारण के पश्चात्‌ उसका पालन करने का वाम उद्योगपतियोँ तथा अन्य वर्गों 
पर छाड दिया जाता है । सरकार समय-समय पर इत वर्गों से सम्पर्क स्थापित करती 
रहती है जिससे इन वर्गों को अपने उत्तरदायित्व वा बामास होता रहता है । 

» .प्रेर्ति नियोजन म जनता को अपनी बुद्धि, कौशल तथा योग्यता का प्रयोग 
करने की पर्याप्त स्वततन्दता रहती है जिससे नियोजन की सफ्लठा वी सम्मावनाएँ 
अधिक रहती हैं। 

विदेधित नियोजन को केन्द्रित (०७॥४७)/५००) वियोजन भी बह जाता है । 

(२) छार्यात्मक नियोजन तथा सरचवात्मकु मियोजन 

(एएलाणान ?]॥कागड भार 5एलणरगं शुब्गगाणडरी 

कार्या मक नियोजन का अर्थ यह है हि देश की आर्य व्यवस्था का मौलिक 
ढांचा जैसा है उस्ती का आधार मानकर उसमे करों को नीति के मनुसार बदल देना 
चाहिए । इस ब्यदस्था मे समाज दा टाँचा प्रेंजीवादी बना «हता है और सरकार की 
नीतियों के अनुसार उत्पादन, उपनोग तथा दिवरण आदि के वायों में कुछ परिवर्तन 
जा जाता हैं। इस प्रकार वे नियोजन में कोई चरान्तिकारी परिवर्तन नहीं लाये जा 
मुक्त । 

इसके विपरीत सरचनात्मक नियोजन वी यह मान्यवा है हि समाज के 
मोलिक ढाँचे में ही परिवर्तेन लाया जाना च हिए। यदि पूजीवादी व्यवस्था प्रचलित 
है तो इसक स्थान पर समाजवादी टाँचा स्थापित होना चाहिए ताकि सरकार हारा 
निर्धारित नीतियों के पालन मे दिसी प्रकार वी बठिनाई उत्पन होने का भय न रहे । 
वास्तव में, सरचनात्मक नियोजन द्वारा हो आधिक स्थित्ति में आन्तिकारी प्ररिदतन 
लाये जा मज़े हैं। अतः समाजेवादिया वा यह मत है कि आथिक नियोजन को 
सार्थक बनाने के लिए सरचनात्मक स्वरत्र ही अपनाथा जाना चाहिए। 

(३) केन्दित नियोजन तय विक्षेग्द्रित नियोजन 

(एकरगफलत 800 08०चणाबकर्् ए 87978) 


इससे धरे यह स्पष्ट क्रिया जा चुका है कि केन्द्रित नियाजन में योजना 


भ्र्ड भारतीय आविक प्रशासन 


बनाने, उसे वार्यान्वित करने तथा उसकी सफ्लता की देख-रेख एव मूल्यावन वरमे 
के लिए एक केन्द्रित अधिकारी या माध्यम होता है । इस प्रवार के खित नियोजन 
उपर से आदेश वी तरह होता है जिसके पालन का दायित्व वेन्द्रीय सरवार पर 
होता है। इस प्रवार के नियोजन में जनता का विश्वास और योगदान प्राय नहीं 
मिल पाता । 
विकेन्द्रित नियोजन के अन्तर्गत स्थानीय तथा प्रादेशिक सस्थाएँ (या शासन 
व्यवस्थाएँ) योजना बनाती हैं और इसको वार्यान्वित करती हैं। इस प्रकार वी 
योजता मे केन्द्र वी बेवल सहमति ले ली जाती है क्‍्योंत्रि केन्द्र द्वारा प्राय विभिन्न 
प्रदेशों वी योजनाओं में समन्वय तथा तालमेल बेटानो पड़ती है ॥ 
केश्द्रित तथा विवेन्द्रित नियोजन का मध्यम मार्य सुविधापूर्वक अपनाया जा 
सबता है। इसमे केन्द्रीय अधिकारी स्थानीय तथा प्रादेशिक सस्थाओं से योजना वी 
माँग बरते हैं । आपस में विचार-विमर्श के पश्चात्‌ ही इन योजनाथों को क्षन्तिम रूप 
दिया जाता है । इससे सारी योजनाजों का एक समन्वित रूप तंयार हो सकता है 
और प्रत्येक क्षेत्र वो अपनी योजना पूरी करने का उत्साह रहता है । 
(४) व्यापक नियोजन तथा आश्विक नियोजन 
(0०माएशक्षाशापरढ एग7फागड धाद एगएगे छभ्गाणाएड) 
व्यापक नियोजन मे देश की पूरी अथं-ब्यवस्था के सार क्षेत्रों * विकास वे 
बारे में योजना बनायी जाती है ॥ इसम हृषि, उद्योग, व्यापार, वित्त आदि सब क्षेत्रो 
वी समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान वे उपाय किये जात हैं तथा इन 
क्षेत्रों वे सतुलित विकास के उपाय निवासे जाते हैं। ब्यापर नियोजन देश के सम्पूर्ण 
अर्थ तस्त्र वी उनति का दृष्टिकोण लेकर अपनाया जाता है। 
आशिक नियोजन के अन्तर्गत देश वी अर्य-व्यवस्था के वृद्ध चुने हुए क्षेत्रो 
(खेती, उद्योग थादि) को ले लिया जाता है और उनके विकास के लिए योजना 
बनायी जातो है। इस प्रकार का योजना अकर्थ-व्यवस्था वे बुद्ध हिस्सों से ही 
सम्बन्धित होती है और वह्‌ सारी अर्थ॑-व्यवस्था को बेवल अप्रत्यक्ष रूपमें ही 
प्रभावित बरती है । मारत में यदि खती के विकास वे लिए योजना वनायो जाय तो 
बह घारी अय॑-व्यवस्था को प्रभावित तो बरेगी किन्तु उसका प्रभाव सीमित और 
अध्त्यक्ष ही होगा । 
लाई रॉविग्स जैस प्रसिद्ध अर्थ॑शास्त्रियों वा मत है दि प्रिसी देश वे आधिक 
जीवन मे आशिवः नियोजन का कोई मह्ृत्त्व नही है। यदि नियोजन किया जाय तो 
व्यापक ही होना चाहिए नददों तो मुक्त अयं-व्यवस्था ही टीक है । 
(५) स्थायी नियोजन तथा आपात नियोजन 
(एशशाबार्या एु्राग्ाणडु शा परगशहशारए 29978) 
जब सरवार जाथिव नियोजन को आधिक विकास वा आधार मान लेती है 
तो प्राय दीघेवाल के लिए नियोजन किया जाता है और एक योजना वे पण्चातु 
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दुमरी तथा दूबरी के वाद तीसरी योजना के कार्यत्रम चलते रहते हैं। इस प्रकार 
का नियोजन देश की आयिज स्थिति में स्थायी सुधार लाने के वास्ते किया जाता है 
और नियोजन वा कार्य दोघेकाल तक चलता रहता है । 

आपात नियोजन किसी आधिक या राजनीतिक सकट से मुक्त होने के लिए 
अयनाया जाता है। इसको सारी थोजना बुछ समय के लिए होती है ओर सकट 
समाप्त हो जाने पर खत्म हो जाती है। युद्धवाल में प्राय उद्योगो के स्वरूप मे 
परिवर्तन बर दिया जाता है। और माल की पूर्ति दा क्रम भी बदल दिया जाता है 
ताकि युद्धकात्रीव आवश्यकताओं जो आमानी से प्रूर्ा क्रिया जासके। युद्ध को 
समाप्ति के पश्चात्‌ उद्योगा के ढाँचे में फिर से परिवतंन कर लिया जाता है। 
वास्तव मे सकटक्तालीय या आपात नियोजन को नियोजन नहीं रहना चाहिए। 
यह तो सकटकालोन व्यवस्था मात्र होती है जो परिस्थितिया के अनुकूल स्थापित 
को जाती है | 
(६) प्रजातान्तिक नियोजन तथा ततानाज्ञाही नियोजन 
(एव्याण्लभार ए[गगए2 कर ए।लजणाओं छब्गप्रणड) 

कुछ व्यक्तियों की यह मात्यता रहो है कि प्रजावस्त एक पू जीवाद व्यवस्था 
है जिसमें आथिक तियोजन सफ्त नहीं हो सकता । उनकी मान्यता यह रही है कि 
आर्थिक नियोजन वी सफ्लता के लिए तानाशाही शासन ही सर्रथा उपयुवत्त है क्योकि 
ठानाशाही शासन मे जो भी आदेश दिया जायेगा उसका 'भय के कारण पालन 
होगा, जबकि प्रजातन्त में अनेक निर्णयों को कार्यान्वित करना ही कठित होता है। 

वर्तमान युग म॑ इस घारणा में परिवर्तत हो गया है । जब यह माना जाता 
है कि योजना बनाते समय सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों वया प्रशातकों से सलाह ली 
जानी चाहिए तथा सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के मंत्र को उचित महत्त्व दिया जाना 
चाहिए, इस प्रकार अनेक व्यक्तितयों को नियोजन सम्बन्धी निणयो म शामिल करने से 
योजना को कार्यान्वित करना बहुत सरल हो जायगा | इसके साथ ही, साहमियों तथा 
प्रशासको को बपने छ्ेब्र वो योजग़ को सफ़्ल बनाने का उत्साह भी रहगा ) 

तानाज्ञाही नियोजब--में ऊपर से आदेश दिये जाते हैं जिनमें पालन करने 
वालो का विश्वास नहीं होता / अत बह केवल मशीन की माँति उन कादेशों का 
पालन करते है, उनसे लगाव या अपनत्व अनुभव नहीं करते। इस प्रकार के 
नियोजन से उत्तरदायित्व तया लगाव की वमी रहती है मौर जनता की बुद्धि तथा 

क्र्यात्मक शवित नष्ठ हो क्ाही है इग्ोक़ि उन्हें आपकी क्रियात्यक् प्रकित का अशोगा 
क्रने का अवसर ही नही मिलता । 
अल्प विकसित देखे से आथिक नियोजन 
[ए८0%०जाट शायर १५ एफफए६एफघर्ष्ा,0ए50 ८0एयाधाऊ]) 

कठिनाइयाँ--अल्प या वम विकृसिद देशों में आयथिक नियोजन में बनेक 

बठिनाइयों का सानगा करणा पड़ता है किसमें से मुख्य विस्‍्वलिलित है 
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(१) घटिया श्रन्मासन--आ्थिव नियोजन वी सफ्लता के लिए मजबूत, 
सुपोग्य तथा ईमानदार प्रशासन (६७९, ए०णगाएथला। बाते कएणाणए। बएैणा- 
75400) वी आवश्यवता होती है । यह प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो अपनी 
नौतियो को कार्यान्दित करने में समर्थ हो ! अल्प विकसित देशो में प्राय क्रो की 
वसूली करनी कठिन होती है। यदि वरतुओ के मृल्यो पर नियन्त्रण लगाये जाते हैं 
और राशन व्यवस्था लागू बर दी जातो है तो प्राय ऊप्टाचार और चोर बाजारी 
फैल जाती है। इस प्रव)र सरकार को नीतियाँ प्राय वागज पर रह जाती हैं, उनका 
ठोक प्रवार पालन नहीं हो पाता ॥ 

इन देशो में प्रशासन व्यवस्था ढीली, थयोग्य तथा अप्ट होती है। और 
रिश्वत के. वल पर राष्ट्रद्रोही काम होते रहते हैं ॥ अत जनता वो भी सरकार की 
नीतियो तथा प्रशासन व्यवस्था भे विश्वास नहीं रहता। इस प्रवार आधिक 
योजनाओं में जो रकम खर्च को जातो है । उसका एक बडा भाग भ्रष्ट शासको, 
ठेकेदारों तथा प्रशासको वी ज़ेबों मे चला जाता है और जनता वो बहुत कम लाभ 
मिलता है । 

(२) साज सज्जा की क्मो--अजल्प विवस्ित देशों में प्राय सडर्बें, रेलें, 
बिजली, सिचाई वो सुविधाएँ जल पूति, स्वच्छता, शिक्षा तथा सदेशवाहन बे 
साधनों वी बहुत कमी रहती हे। यह सुविधाएं भाथिक विकास के लिए बहुत 
आवश्यक है विन्‍्तठु इन देशो मे यह सुविधाएँ वहुत पिछडी हुई रहती हैं तथा 
विकाप्त भो धोरे-घोरे होता है। अत इन आधारभूत आवश्यवरताओं को कमी के 

कारण आध्थिक विवास का वास शियिल रहता है । 

३) तदनोकी ज्ञान--अल्प विक्रसित देशों में प्राय. तबनीबी ज्ञान का 
सर्वेथा अमाव रहता है। इन देशो मे प्रशिक्षित इजीनियर, तथा प्राविधिक विशेषज्ञों 
ओर प्रबन्ध व्यवस्था मे कुशल व्यक्तियों की बमी रहते है अत कसी भी योजना 
बा आरम्भ वरने से पहले विदेशों से इजोनियर या तश्नीकों जानवार बुलाना 
आवश्यक होता है। इनको सेवा के लिए बहुत अधिक वेतन देता पड़ता है जो इन 
देशो के लिए वहुत भारो पड़ता है । 

(४) पिछडी हुई कृषि--ससार के विबर्सित देशों मे थ्राय लेती से प्राप्त 
आमदनी से ओऔद्योगित्र वित्रास क्षिया गया है । बल्प विवसित देशा मे प्राय कृषि 
वी स्थिति वहृत पिछड़ी हुई रहती है $ इृषि वो पुरानी प्रभातियाँ, छोटे-छोटे खेत, 
इृषि वी नयी प्रधातियो के प्रति अज्ञानता तथा दृधि पर बहुत भवधिर जन सस्या 
को निर्मरता वे वारण इन देशो में खेती से कोई बचत नहों होती है । अठ खेती 
उद्योगो के विकास भें कोई सहयोग प्रदान नहीं करतो 

(१) मुद्रा स्पीति बा भय--अल्य विकसित देशों मे योजनाआ। वो दार्योन्वित 
करने वे विए पूंजी वी प्राय वे रहतो है। इन देशों मे जनता शी बाय बम 
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होने से पजी निर्माण कम होता है अत जनता पर अधिक कर लगाने से भी आव- 
प्यक पूजी नहीं मिल सकती । जनता को बचाने की शक्ति कम होने के कारण उघार 
लेदर भी पूजी वी भ्रावश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकक्‍ता। अत सरकार 
द्वारा पूंजी की कमी घादे के वजट बना कर पूरी की जाती है ! 
इन सब स्थितियो के साथ ही सबसे गम्भीर स्थिति यह होतों है कि इन 
देशो में उत्पादन मे बहुत घोरे वृद्धि होतो है अवः सरकार जितने नये नोड छापती 
है उनदा अधिक भाग मुद्रा स्फ्रोीति में सहयोग देता है। मुद्रा स्फीति के 
करण वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं कर्मचारिया के महगाई भत्तो में बृद्धि करनी 
पड़ती हैं और सरकार के खर्च में निरन्तर वृद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार 
प्रत्येक योजना जिस आशा से आरम्भ की जाती है उस आशा से बहुत अधिक 
खर्चीली सिद्ध होती है जिससे सरवार वो आधिक कठिताइयाँ बढती चली जाती हैं। 

(६) विदेशी प्रूंजी--इन सब कठिनाइयों के कारण कम विकसित देशो को 
अन्य दछ्शों से पूजी उधार लेनी पडती है, तबनीकी विशेषज्ञों को बुलाना पडता है 
या विदेशियों वो अपने देश में यूजी विनियोग के लिए ग्रोत्साहित करता पडता है । 
इस प्रकार अल्प विकप्तित देशों में विदेशी पूजीपतियों का प्रभाव बढता चला जाता 
है। यह प्रभाव अनेक बार इन देशों की स्वृतस्त आधिक नीति में बाधक हो जाता 
है | वर्तमान युग मे यह बहा जाता है कि अनेक अल्प विकसित देशों की आधिक 
ज्ीति वाशिगटन मे निर्धारित होती है क्योकि इन देशा की गधिक योजनाओं के लिए 
अमरीवा द्वारा पूंजी की व्यवस्था पी जाती है । 

(७) जन सर्या-- अल्प विक ध्ित देशा मे आथिक नियोजन की एक कठिनाई 
मह है कि अनेक देशों में जन सख्या बहुत तीत्र गत्रि से बढ़ रही है | इन देशों मे कुल 
भाय भे जित॒ती वृद्धि होती है उसका अधिकाश भाग चटती हुई जन सख्या मे बट 
जाता है अद प्रति ब्णवित जाय में विशेष वृद्धि नहीं होने पाती । इसलिए इन देशो 
में जीवन स्तर निरन्तर नीचा रहता है और ऐसा आभास ही नही होने पाता वि 
इनमें आथिक नियोजन द्वारा विकास क्या जा रहा है ) भारत, पाजिस्तान, लका, 
ब्रह्मा आदि देश इस स्थिति के उदाहरण हैं । 

अल्प विकसित देशों में कही कही जन सख्या इतती कम भी है कि वहाँ 
आथिक योजनाओआ को कार्यान्वित करने के लिए काम करने वाले उपलब्ध नही होते | 
आर्थर ल्यूइस ने उत्तरी रोडेशिया का उदाहरण दिया है जिसकी १५ लाख जन सख्या 
लगभग रेहई लाख वर्गमील वे क्षेत्रफद म विखरी हुई है । ऐसे देशों में आशथिक साधनों 
का विद्ास् करते तथा उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त जब शक्ति की कमी दिखलायी 
पड़ती है । 

(८) अधविद्वास तथा रूडिया--आधिक नियोजन की सफलता में सबसे 
अधिक वाघक तत्त्व हैं घामिक अधविश्वास तथा हूडियाँ! अल्प विकसित देशो में 


ध्र्द भारतीय आयिर प्रशासल 


प्राथ अधिकाश व्यक्तित अशिक्षिस होते हैं जो श्यग्यवाद ओर पुरातन रियो मे 
विश्वास करते हैं | भाग्यवाद की जडता के कारण इनकी कियाशीलता समाप्त हो 
जाती है क्योकि वह मानते हैं कि अधिक प्रयत्न करने से कोई ल,भ नहीं है, जो भाग्य 
मरे लिखा है सो हो होगा। यह दृष्टिकोण उत्पादन के नये तकनीज अयनाने में 
बाधक है । थनेक वार उत्पादन वी नयी रीतियाँ इसजिए नहों अपतायी जाती कि 
उनमें लोगो को विश्वास नद्दी होता । अत उत्पादत कम रहता है जनता वी आय में 
आशा के अनुसूल वृद्धि नही होठी और जीवन स्तर नीचा ही बना रहता है । 

कम विकसित देझों के लिए आयिक नियोजन अधिक अनुकूल है 

ऊपर लिखो गई कठिनाइयो के होते हुए भो पिछड़े देगों के लिए आधिक 
नियोजन अधिक अनुकूल है । यदि ससार के आयिक इतिहास को घ्याद से देखा जाय 
तो पता चलेगा बत्रि अल्त विकसित देशों में ही आथिक नियोजन द्वारा विकास करने 
का कार्य आरम्म किया गया और इन देशो में आथिक नियोजन को पर्याप्त सफलता 
भी मिली । सोवियत सघ यूरोप के अत्यन्त पिछड़े हुए देशों में से था । पूर्वी यूरोप 
के अन्य देशों की भी यही स्थिति थी । इन देझों ने आर्थिक नियोजन के द्वारा जिस 
गति से आयिक विकास किया वह जनन्‍्य देशों के लिए उदाहरण बने गया है और 
अन्य देश आधिक नियोजन वी दृध्टि से इन देशों का उदाहरण सामने रखते हैं । 

अल्प विकनित देशों के लिए आर्थिक नियोजन निम्नविखित कारणों से अधिक 
अनुबूल है 

(१) रूव निर्माण सरल--अल्प विवसित देशो में प्राय कृषि तथा उद्योग 
विछड़े हुए रहते हैं । इन देशों म प्राय उद्योग धन्यो का तो सर्वया नये सिरे से विकास 
करना होता है। नय उद्योगों वी स्थापना पुराने उद्योगों में सुघार वी बजाय अधिक 
सरल होती है । अत अन्य विकसित देझों के लिए एक ओर तो योजना बनाना सरल 
होता है, दमरी ओर इसके मम्वन्ध में योजनाओं को कार्यान्वित करता भी आसान 
रहता है क्याकि पुराने उद्योग नाम मात वो ढ्वोते हैं. जिनकी ओर से वाया उत्पन्न 
होने का प्रश्न ही नहीं उठठा । 

(२) ब्यवस्या -अल्य विकसित देशों में नये सिरे से उद्योग और व्यवसाय 
स्थापित किये जाते हैं ॥ इन इकाइयो में प्रवन्ध और व्यवस्था के नवीनतम तकनीक 
काम में लिए जाते हैं ओर प्रवन्प व्यवस्था वी बिल्कुल नयी परम्पराएं स्थापित होती 
हैं। इत परम्पराओं मे काम करने दाले व्यक्त अपने आप ही उच्चस्तरीय कौद्यल 
ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार इन देशा में अच्छे प्रवन्यकों वी नयी पीढ़ी तैयार हो 
जातो है जो उद्योग तया व्यवम्ाय के लिए वहुत उपयोगी रहती है । 

(३) अन्तरराष्ट्रीय ब्यापार--विकसित देशो का व्यापार प्राय बनेक देशो से 
होता है और इस पर नियन्त्रण लगाने पर अनेक प्रकार की आधिक ठथा राजनीतिक 
कठितादयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अत विकसित देशों मे आधिक नियोजन सरत 
नहीं है । अल्प विकतित देशा का ब्याप्रार प्राय कम होता है और उनके इने गन 
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आयात तथा निर्यात बुछ ही देंशो से होते हैं जिन पर नियन्त्रण लगाने में विधेष 
पडिनाई या समस्‍्याएँ उत्पन्न नही होती । 

वास्तव में अल्त विव स्ित देश आधिव नियोजन यी दृष्टि से एक नयी स्लेट 
की भोत्ि हैं जिन पर बुर भी नयी बात लिसने में विशेष बठिनाई उत्पन्न नही होती। 
आयिक नियोजन का महत्त्द 
[क्रए॥ण॥ए० त॑ एटकाणगार शेवागाह्रो 

आधिक नियोजन आज थे युग को मांग है क्योकि अब श्ाय सभी को यह 
विश्वास हो गया है वि नियोजन द्वारा देश के आाधिक विवास यो गति दी झा सकती 
है, राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि को जा सबती है तथा आधिक विपमता मो कम 
किया जा राबता है । आथिय नियोजन के बढते हुए महत्त्व पो अमेव' दुष्टिकोणों से 
देखा जा सावता है। यहाँ युद्ध महत्वपूर्ण दृष्टिवोण प्रस्तुत किये जा रहे हैं 

(१) समाजबाद--आज के युग को समाजवादी युग पहा जा सकता है। 
आधिव नियोजन समराजवाद को आधार शिला है। कुछ व्यक्ति तो तियोजन और 
समाजवाद को ए३ ही मानते हैं तपा कुछ की मान्यता यह है हि आधिक नियोजन 
के दिना समाजवाद की स्थापना सम्भव नहीं है । वास्तव में उत्पादन में तैजी से 
वूद्धि और आर्थिक साधनों वा न्‍्यायपृणे वितरण करने बे लिए आधिव नियोजन 
आवश्यक है । यही दत्व समाजवाद की स्थापना में सहायर होते हैं! 

(२) तकनीशियन के लिए--वर्तमान युग प्रगतिशील त्तवनीव था युग है । 
इसमें उत्पादन की नयी प्रशविधियों (720770०8३) वा विकास होता जा रह है । 
एक तकनींवी विशेषज्ञ आधिव नियोजन को श्रेष्ठ समभता है। क्योि' नियोजित 
व्यवस्था मे देश के प्राहृतिक तथा अन्य साथनों का श्रेष्ठतम प्रयोग किया जाता है । 
यह नवीनतम तकनीको के प्रयोग से ही सम्मद है। एवं तवनीवी विशेषज्ञ की दृष्टि 
से आधिव नियोजन अधिक़ वैज्ञानिक तथा तक समत आधार को मानती है। अत 
बह नियोजन को आधिक दिवास का श्रेष्ठ माध्यम स्वीकार बरता है 

(३) राजमीतिज्ञ-वर्तमान युग मे प्रत्येश राजनीतिज्ञ पह चाहता है कि 
उसके क्षेत्र में नये कारखाने खोले जायें, मयो सड़कें बनें, दिजली तथा पानी की 
सुविधाएँ उपलब्ध हो भौर विकास बे अधिक से अधिक कार्यत्रम आरम्भ किये जायें। 
यह आथिक नियोजन में ही सम्भव है क्योंकि नियोजन का घ्येय हो नये नये बल 
कारखाने स्थापित बर तेजी से आथिक विवास करना होता है। अत राजनोतिजञों 
दे लए आएयिद जियोगल बच फिट पर्व होप; है. ५ 

(४) विनियोषता--जिन व्यक्तियों के पास पूजजी होती है और वह अपनी 
पूजी वो लाभदायक कामो में लगाना चाहते हव हो विनियोकता कहलाते हैं । आिक 
नियोजन के अन्तर्गत विवास को अनेकानेक योजनाएँ बनायी जाती हैं जिनमे बरोडों 
रुपये विनियोजित् विये जाते हैं मठ आधिक वियोजन में पूजी विनियोग करके वालो 
को अपनी वूजी श्रेप्दतम क्षेत्रों में लगाने का अवसर मित्रता है। इससे एक ओर तो 
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पूंजी लगाने वाली को लाभ होता है, दूसरी ओर देश के आथिकव विकास के लिए 
घन उपलब्ध हो जाता है । 

(५) सरकार--आविक नियोजन का सरकार के लिए अत्यधिक महत्त्व हे 
क्योंकि नियोजन के माध्यम से सरकार को अपनी योजनाएं कार्यान्वित बरने वा 
अवसर मिल जाता है । प्रजातन्त्र की सफ्लता के लिए तेजी से आयिक वित्ास होना 
बहुत आवश्यर है और तेजी से आथिक विवास बरने के लिए आथिर नियोजन 
महत्त्वपूर्ण माध्यम है । 

(६) साम्ास्य लागरिंक--आधिक नियोजन का सामान्य नायरिक के लिए 
भी बहुत महत्त्व है क्योक्ति नयोत्योजनाओं भे वरोडो रुपये वी पूंजी लगने से 
रोजगार के नये साधनों वा विकास होता है। अत साधारण नागरिक वो रोजगार 
मिलने में पहले से कुछ अधिक सुविधा रहतो है। दूसरो महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
आथिक नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास तेजी से होता है जिससे प्रत्येक नागरिक 
वी आय से वृद्धि होने की सम्मावना रहती है। तौसरी बात यह है कि आधिक 
नियोजन भें वारण सडकें, रेलें, बिजली, पानी, शिक्षा, विकित्सा आदि को सुविधाओं 
का विस्तार होता है। अत सामान्य नागरिक को पहले से अधिक और अच्छी 
सामाजिक सेदाएं मिलने लगती हैं। 

सक्षेप मे, आथिक नियोजन के एक सामान्य नागरिक वे लिए निम्नलिखित 
महत्त्व है : 

(0) रोजगार मिलने वे अदसरो मे दृद्धि हो जाती है $ 

(७) उसकी आय मे वृद्धि होने को सम्मावना रहती है । 

(॥0) उसे पहले से अच्छी ओर अधिक सामाजिक सेवाएं मिलती है । 
आधिक नियोजन को सफलता में सहायक तत्त्व 

वर्तेमान युग में यह स्वीकार कर लिया गया है कि आधिक विकास में तेनी 
लाने वे लिए नियोजन की नीति अपनायी जानी चाहिए। दंसे तो आ्थिव नियोजन 
कही भी किसी भो देश में अपनाया जा सबता है विन्तु नियोजन में सफ्लता प्राप्त 
बरना सरल वाम नहीं है। यदि निम्नलिखित व्यवस्थाएँ क्तो जा सके तो आधिक 
नियोजन को सफ्लता में सहायता मिल सबतो है: 

(१ ५र्पाप्त सम्पफे ---होई भी योजना बनाने से पहले उस क्षेत्र की वास्तविक 
स्थिति का पूरा ज्ञान होना आवश्यव है। यदि जिसो देश में इस्पात का नया 
का्इाना लगाना है तो यह जएकप्यी होनी छाहिए छि देश मे बहौ-शर्गा किस 

किस्म वा कितना लोहा मिलता है ओर इस्पात बनाते वे लिए अन्य आवश्यव तत्त्व 
बहाँ-वहाँ वितने-जितिने मिलते हैं, देश मे इस्पात को वर्तमाद माँग दितनो है तथा 
अविष्य में कितनी हो जाते की सम्मावना है। विभिन्न देशों मे इस्पात वे क्या मूल्य 
हैं तथा उनके भविष्य में विंतने बढने या घटने वी सम्भावना है। इसी प्रवार के 
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अन्य आँकडे मिल जाने पर देश में इस्पात का कारखाना स्थापित करने का निर्णय 
लेने में आसानी रहेगी । 

वास्तव मे, सही आँवडों दे अभाव में किसी भी क्षेत्र मे बोई भी योजना 
बनाना बहुत बढिन है क्योकि भविष्य की योजवा का बाघार सदा वर्तेमान वी 
स्थिति को बनाना चाहिए | अत योजना को सफ्लता के लिए देश मे एक शक्तिकाली 
साँस्यिक्रीय सगठन की स्थापना वी जानी चाहिए जो विभिक्ष क्षेत्रों से सम्बन्धित शुद्ध 
ऑआँकड़े सग्रह कर नियोजकों को उपलब्ध करा सके $ 

(३) प्रश्ासनिव ढाँचा-- आधिक नियोजन की सफ्लता के लिए सबल, 
सुपोग्य त्या ईमानदार प्रशासन होना चाहिए । यदि देश का प्रशासनिक ढाँचा ढीला 
है, उसमे अप्ट तथा निकम्मे कमेंच।रो तथा अधिकारी भरे हुए हैं तो पहले उसमें 
सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए यदि विश्वेय कानून भी बताने पढ़ें तो ऐसे 
बानून वनाकर घटिया व्यवितया को सेवा मुक्‍त्त या सेवा निवुत्त कर देना चाहिए । 
यदि ऐसा नहीं किया गया तो कोई भी काम सफ्लवापुर्वक सम्पन्न नहीं किया जा 
सब्रेगा । पद पद पर ढीले तथा अप्ट अधिवारी योजना को दिश्ल। भ्रष्ट कर देंगे या 
उसवी सफ्लता में दाघाएँ उत्पन करेगे । 

प्रशासनिक ढांचे को भ्रष्ट आचरण से मुक्त करने के लिए चहुत कड़े दण्ड 
विधान की व्यवस्था करनी आवश्यक है जोर दोपो पाये जाने पर अधिक से अधिक 
शक्तिशाली व्यवितया को भी दण्ड देने की व्यवस्था को जानी चाहिए। इससे अ्रप्टा- 
चार वरने में मय लगन लगेगा और स्वच्छ तथा सवल दामत मिलने से योजनाओं 
वी सफ्लता असंदिग्ध हो जायगी । 

(३) जन विश्वाप्त तवा सहयोग--किसी भी योजना की सफ्लता के लिए 
यह बावश्यक है कि उसमे आदि से अत तक जनता का सहयोग मिले। इसके लिए 
योजना बनाते समय ही जनता वा मत जान लेना चाहिए और जनता वी इच्छा तथा 
आवश्यक्तानुसार ही योजना वनायी जानी चाहिए ॥ 

योजना धन जाने के बाद उसे क्रार्यान्वित करने के लिए भी जन सहयोग 
अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिए योजना के महत्त्व वा उचित प्रचार किया जाना 
चाहिए और जनता से उचित सहयोग वी माँग की जानी चाहिए । जन सहयोग के 
बिना कोई भी आथिक योज्ना सफ्ल नहीं हो सकतो । 

(४) आधिक सगठन--आपिक नियोजन की सफ्लतःा के लिए राज्य स्तर पर्‌ 
एक शव्विय्ाली अर्थिक सग्रठत बनाया जाना चाहिए जो सरकार को (या योजना 
आयोग को) उचित परामर्श दे सके । इसके लिए जायिकर तथा वित्त मन्त्रालय और 
योजना बायोग के सगठन को रचित रुप मे पुनव्येवस्थित किया जाता चाहिए! 


आधिक समग्रठन बच्छा होन पर योजना ठीक वन सकेगो और उसे कार्यान्वित करना 
भी सरत्त रहेगा। 


दर भारतीय आधित प्रशासन 


आशिक नियोजन के गुण 
(४६४४8 ज॑ 8०0गा० एथ्शाएड) 

आश्िक नियोजन अनेक आशाओ को लेक्र अपनाया जाता है। वास्तव में 
डीक ढग से बनायी गयी योजना और उसके ठीक ढज्ण से सचालन में अनेक गुण हैं 
जितका उल्लेख आगे किया जा रहा है 

(१) तेजो से आर्थिक विकास--वर्तमान यूग मे ससार वे अधिकाश देशो में 
भूख और गरीबी है । इसे दूर करने के लिए बहुत तेजी से आर्थिक विकास करने की 
आवश्यकता है। यह कार्य आर्थिक नियोजन द्वारा ही हो सकता है। अधिक नियोजन 
के बिना कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि मे विकास तो होता है किन्तु उन्ही क्षेत्रो में 
होता है जिनसे पू'जीपतियो को अधिक लाम मिलने की आशा होती है। अत आविक 
विकास का चक्र बहुत धीरे घूमता है । आयिक नियोजन से विकास का पहिया अधिक 
गतिशील हो जाता है ओर समभी क्षेत्रों में प्रगति तथा उन्नति दिखलाई पडने 
लगती है । 

(२) आर्थिक विषमता में कभी- पूजीवादी अथवा मुक्त अर्थ व्यवस्था मे 
प्राय गरीव और अमीर का भेद वहुत अधिक होता है। इसमे आथिक साधन कुछ 
व्यवितयों के हाथ में सकेन्द्रित होते हैं। समाज का निरप्तर शोषण होता रहता है, 
गरीब गरीब ही बने रहते हैं तथा अमीर अधिक अमौर होते चले जाते हैं। इस 
दुष्चक्र को आधिक नियोजन द्वारा तोड़ा जा सकता है क्योकि नियोजन के द्वारा 
उत्पादन के साधन अनेक व्यक्तियों में बाँट दिये जाते हैं और आर्थिक सत्ता थोड़े से 
हाथो से निकल कर अनेक हाथो मे बढ जाती है। अत शोपण वम होने लगता है, 
राष्ट्रीय आय का वितरण ठीक होने लगता है और गरीबी अमीरी के भेद मिटने 
लगते हैं । वास्तव में यह परिवर्तत इस बात पर निर्भर करता है कि नियोजन को 
क्तिनी ईमानदारी ओर सचाई से लागू क्या जाता है। 

(३) रोजगार सबके लिए--पूजीवादो मुक्त व्यवस्था मे इस बात की चिन्ता 
नहीं की जाती कि क्नि व्यक्तियों को रोजगार मिल्रा हुआ है और कितने व्यवित 
बेगोजगार हैं। इस व्यवस्था मे “शक्तिशाली व्यक्ति ही जीवित रहते हैं'” जिसका 
अर्थ यह है कि रोजगार उन व्यक्तियों को मिलता है जिनके पास राजनीतिक या 
अन्य प्रकार की शकित है। अनेऊ व्यवित बेरोजगार रह जाते हैं। आथिक नियोजन 
वा लक्ष्य आथिक लाभ कमाना नही, व्यक्तियों को रोजगार देना है । यदि नियोजन 
ठोक 6ऊ्ज से किया जाय तो समाज का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नही रहेगा और 
समाज में बढ़ता हुआ व्यापक असन्तोष धीरे-घोरे बम होने लगेगा । 

(४) सामाजिक परजोविता का अन्त--मुक्त वाजार व्यवस्था मे जिन लोगो 
मे उत्तराधिकार में लाखों करोड़ों रुपये को सम्पत्ति प्राप्त कर लो है या जिन्हे लगे 
लगाये कारखाने मिल गये हैं वह बिना परिश्रम किये ही खुव आमदनी प्राप्त बरते 
रहते हैं जबकि लाखों व्यक्ति दिन-रात परिश्रम करके भी ठीक प्रवार जीवन निर्वाह 


आयिक नियोजन--आवश्यकता एवं महत्त्व इ३ 


नहीं कर सकते । आथिक नियोजन में कर व्यवस्था तथा आय के वितरण का ऋम 
ऐसा होता है कि सम्पत्ति घीरे-घीरे काम न करने वाले व्यक्तियों के हाथ से निकाली 
जादो है भर वाम करने वाले वर्गे मे बटती जाती है! यदि सरकार चाहे तो इस 
हम में तेजो कर परजीविता (एशब्जशञग) को समाप्त कर सबती है। वास्तव में 
आ्थिक नियोजन एक माध्यम है जिसके द्वारा सवक्षो परिश्रम बरने के लिए बाष्य 
किया जा सकता है । 

(५) परुल्यों से स्थायित्व--पूजीवादी व्यवस्था एक स्पर्डधात्मक व्यवस्था होती 
है जिसमे सरवार प्राय किसी प्रवार के नियन्त्रण आदि लागू नहीं करती ॥ 
इस व्यवस्था में अनेक बार पूजीपति वस्तुओं के कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न 

कर देते हैं जिससे मृल्यो में वृद्धि हो पाती है । इस प्रकार मूल्यों मे उतार-चढाव 
दा बुद्ध ब्यक्िति अतुल घत-राशि कमा लेते हैं और विर्घत तथा सामान्य वर्ग के 
व्यक्तियों को बहुत कप्ट उठाना पडता है । 

आधिक नियोजन एक नियर्तित व्यवस्था होती है जिम्में सरकार वस्तु मूल्यों 
को नियन्धित रखती है। मूल्यों मे उदार चढ्मव नहीं होने दिये जाते जिससे साधारण 
जनता को सब वस्तुएँ नियमित रूप मे ठीक मूल्य पर मिलती रहती हैं और सरकार 
को योजनाओ पर खर्च में भी वृद्धि नही होने पाती । इस प्रकार मुल्यों पर नियन्त्रण 
रखने से व्यापार चत नहीं आन पाते (जिनमे मूल्यों मे भयानक उतार-बटाव होने 
का डर रहता है) । 

(६) प्राकृतिक साधनों का श्रेष्ठठन उपयोग---आथिक नियोजन में वेसे तो 
सभी क्षेत्रो व! विद्ाध का प्रयत्त किया जाता है विन्तु कुछ क्षेत्रों के विकास पर 

विज्लेप ध्यान दिया है ताकि राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि हो सके । इस प्रकार देश 
के पास जितने प्राकृतिक तथा मानवी साधन हैं उनको इस इज़ु से काम में लिया 
जाता है कि कम मूल्य पर अधिक से अधिक उत्पादन हो सके | वास्तव से, आथिक 
हवियोडन विकास वौ वह प्रणाली है जिसमे राष्ट्रीय साथनों का श्रेष्ठतम उपयोग 
किया जाता है ॥ 

(७) सामाजिक सेवाओं का दिस्तार--अथिक नियोजन सदा वहुमुखी होता 
है जिसमे भूमि, उद्योग तथा व्यवसाय आदि के विकास के साय-साथ शिक्षा, चिक्त्सा 
आदि सामाजिक सेवाओ की सुव्रिधाओ का मी तेजी से विस्तार किया जाता है) इन 
सुविधाओं का विस्तार किये विना आयिक विकास में भी पर्याप्त तेजी नहींना 
सकती किन्तु पूजीवादी व्यवस्था इन सुविधाओं की कोई चिन्ता नही ऋरती । 

सामाजिक सेवाओ का विस्ठार करने से देश का नागरिक अपने आप नो 
एक प्रतिध्ठित दया गौरदझाली व्यक्ति समझने की स्थिति में होता है / इस दृष्टि 
से आथिक नियोजन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गौरव प्रदान करता है । 

(८) सब्चुलित दिकास--प्रत्येक टेश में इछ माय ऐसे होते हैं जो अन्य 
गधगो से अधिक विछडे हुए होते हैं। इन भागा मे सडसूं, रेले, नहरें आदि बनाने या 
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क्ल-वारखाने लगाने में अधिक पूणी खर्च करनी पडती है और लाभ कम होता है। 
अत सामान्य स्थिति में यह भाग सदा पिछड़े हुए ही रह जाते हैं । आथिक नियोजन 
में प्राय पिछड़े हुए भागों के विकास पर विश्येप ध्यात दिया जाता है ताकि यह भाग 
भी देश के अन्य क्षेत्रो के समान स्तर पर आ सकें। इस प्रकार आधिव निमोजन 
सन्तुलित आथिक विकास को प्रोत्साहित वरता है जिससे समाज का विछडापन जल्दी 
दूर ही जाता है । 

(६) जबता फी आकाक्षाओं का प्रतीक--वर्तमान युग मे अधिरतर देशों में 
भ्रजातन्त्रीय सरकारें हैं | प्रजातन्‍्त्र मे जनता के प्रतिनिधि प्राय आधथिव विकास वे 
अनेक वायदे बरते हैं। जनता भी यह आशा करठी है कि उनके द्वारा चुनी गयी 
सरवर उनके आ्थिवः उत्थान वै लिए महत्त्वपूण कदम उठायेगी । इस प्रकार प्रजा- 
तन्त्रीय सरकारो से जनता अनेक आशाएँ लगाती है । इन आशाओ तथा आवाक्षाओं 
को आधिक तियोजन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है क्योवि आविव नियोजन 
के अन्तर्गत आधिक विकास के अनेक कार्यक्रम बनाये जाते हैं जिनसे जनता को 
अधिक रोजगार मिलता है, उसदो आय मे वृद्धि हातो है तथा जीवन स्तर ऊँचा 
होता है । 

(१०) उचित स्वरूप तथा सचालम आवश्यक--आधथ्िक नियोजन के यह सब 
लाभ तभी उपलब्ध हो सकते हैं जवकि सरकार योजता बनाने में सब क्षेत्रो के व्यक्तियों 
का उचित सहयोग प्राप्त करे और सम्पूर्ण निष्ठा, सचाई तथा ईमानदारी से योजना 
बनावर उसके सचालन वा भार भी श्रेष्ठ व्यक्तियों को सौप दे। इस सम्बन्ध में 

यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि एक घटिया पोजना भी श्रेष्ठ व्यक्तिपो वे हाथ पे 
आकर उचित फल देती है जबकि एक श्रेष्ठ योजना भी भ्रष्ट तथा अवाछनीय 
व्यक्तियों के हाथ में बाकर असफल हो जाती है। अत आथिव नियोजन के बास्त- 
विब लाभ प्राप्त बरने के लिए देश मे सवल, सजग, समर्थ, सत्रिय तथा ईमानदार 
शासन तथा प्रशासन की व्यवस्था करना आवश्यव है । 
आर्थिक निमोजन की कपम्तियाँ या दोष 

यह प्राय देखा गया है #्ि प्रत्येक अच्छी वात वा एक दूसरा पहलू भी होता 
है जिसमें उसकी कमियाँ अथवा दोप दिखलायी पड़ते हैं। अनेत् बार यह दोप गलत 
नीति या गलत सचालन के कारण उत्पन्न होते हैं। कभी वभी विसी व्यवस्था में ही 
आधारभूत घुराइयाँ छिपी रहती हैं। आर्थिक नियोजन के भी कुछ दोप बतलाये गये 
हैं जो निम्नलिखित हैं : 

(१) नौकरक्षाही का श्रभुत्व---आधिक तियोजन में सरकारी उद्योगों वा 
प्रभुत्त रहता है। सरकारों उद्योग प्राय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों 
की देख रेख म चलाये जाते हैं जितको उद्योग तया व्यवसाय चलाने वा तनिक भी 
अनुभव नही होता | यह व्यक्ति जिस परम्परा में पले हुए होते हैं उसमे वाम भाय 
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घोरे-घीरे होता है, कागडी कार्यवाही वहुत होती है । सरकारी कर्म चारियों वे इस 
रवैये के कारण ही आधिक नियोजन मे मफलता नहीं मिलती । 

(३) भोत््साहनों बा अभाव --नियोजन वी परम्परा ऐसी है कि उममे प्रत्येक 
केत्र केवल निर्धारित सीमा मे काम करता है । झिसो के लिए नया काम करसने या 
नयी दिशा से सोचने का अवमर नही होता । अत नयी दिशाओं में सोचने या क्रिया- 
र्मक दुष्ट्रिकोण मपनाने वा क्रम समाप्त हो जाना है। प्रत्येक व्यक्ति बनी बनायी 
लबीरो पर कोल्हु के दल वी भाँति आँश्ो पर पट्टो बाँधे चला जाता है बरोंकि नया 
बम करने या अधिकतर काम करने की न तो स्वतन्त्रवा होतो है, म उसका फल ही 
मिलता है। इस प्रकार प्रोत्याहनो के अमाव में प्रायः बहुत सीमित मात्रा मे ही 
विकास हो पाता है । 

(३) अष्टाचार तथा चोर बाजारी--आयिक नियोजन म नियन्त्रण, लाइसेंस, 
परमिट आदि के कारण सरकारी कमेंबारियों तया अधिकारियों क्षा महत्व बहुत बढ़ 
पाता है । लोगों को बार-बार इनके पास जाना पडता है ! इनकी कार्ये्रणाली ढोली 
और सुस्त होने के कारण दुछ व्यक्त (जिनके प्रास काम अधिक है) अउना काम जल्दों 
करवाने के लिए रिश्वत क्षा सहारा लेने लग जाते हैं । इस प्रकार लाइसेंस और 
परमिट दिलवाने वालो का एक नया वर्ग पैदा हो जाता है जो सादे प्रभासत तथा 
आधथिक तन्त्र से भ्रष्टाचार फ्ला देवा है। अनेक वस्तुएं जो लाइसेंस या परमिट से 
पम्रिलती हैं चोर बाजार मे ऊँच मूल्या पर बिकने लगती हैं। इस प्रश्नार नियन्त्रणों के 
कारण सारे समाज मे अ्रष्टाचार व्याप्त हो जाध्त है । 

(४) उपभोवता को मवहेलना--आरदथिक नियोजन में प्राय वस्तुओं की पूर्ति 
सरवारी अधिकार में रहतो हैं । सरकार के आदेश से ही वस्तुओं का आयात होता 
है तथा देश में उत्तम वस्तुएं सरबारों अदेश से हो ब्रितरित होडी हैं / जत 
उपभोक्ता की व्थिति बिल्कुल युलाम स्रोद्ती हा झाती है। उसे जो वस्तु मित्र जायें 
उन्हीं पर गुजारा करना पडठा है। अनेह वार उसे जीवन की अति आवश्यक वस्तुएं 
प्राप्त करने में भो कठिनाई होतो है ॥ कभी कमी यह वस्लुएँ बहुत महगे भाव भी 
ख़रीदनी पड़ती हैं । 

(५) ध्यावत्ताथिक स्वतन्त्रता नहीं --आपिक नियोजन लाग होते पर अनेक 
व्यवसाय और वाये तो सोघे सरकारों अधिकार या नियन्त्रण में आ जाते हैं गत 
जनता को वही व्यवसाय चुनने पडते हैं जिनको सरकार द्वारा अनुमति होतो है। इस 
प्रवर धन्घा या ब्यवताय चुनने की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है । 

(६) तानाश्ाही--नियोजित जय॑-व्यदस्था म राजनीतिक सत्ता कुछ व्यक्तियों 
के हाथ में होतो है। यदि उनके दल को अत्यधिक बहुमत प्राप्त होता है तो बह 
तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगते हैं । घीरे घोरे जनता की आवाज वा महत्त्व 


कम होने लगठा है ॥ और मनमाने काम होने लगते हैं। इससे समाज में व्यापक 
नर 
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असरुन्‍्तोष उप्पन हो जाता है और खून खच्चर तथा विद्रोह को घटनाएँ घटने 
लगतो हैं । 

(७) गुप्तता- आधिक नियोजन मे बनेक बार सत्ताधारी दल गुप्त रूप से 
अपनो नीतियाँ ल गू चरने दा प्रय न करता है। अनेक क्षेत्रों से सम्बाधित बातें गुप्त 
रखी जातो हैं । इससे पर्दे के पोछे अनेव बार आधिक भ्रष्टाचार पनपने लगता है। 

(८) राजनोतिक उड्े इय--अनेक बार कुछ योजनाएँ सत्ताधारी दल के राज- 
नौविव स्वार्थों वो पूर्ति बे लिए बनायी जाती है ताकि कुछ प्रभावशप्ली व्यवित सदा 
कुर्सा पर बने रह सकें। रस प्रकार के राजनीतिक पक्षपात से कुछ इने गिने वर्गों को 
लाभ पहुँदता है और जनता के धन का दुस्पयोग होता है। जिन व्यवितयों का 
राजनीतिक भ्रभाव नहीं है या जो क्षेत्र सत्ताघारी दल के साथ नहों होते उनको हानि 
उठानी पड़ती है । 

उम्सहार--इससे पूर्व दिये गये विवरण से स्पष्ट है हि आधिक नियोजन एवं 
दरदात भी है और अभिशाप भो। यदि आधिक नियोजन के पोछे पूर्वागृह नही है, 
व्यवितरत दलगव या राजनीतिक र्वाय नही है जेबल राष्ट्रीयता को भावना है तो 
यह सबबे लिए लाभवारों होगा। उसके पीछे “बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय' बा 
आदर्श होने वे दारण उससे « घिक्नाश व्यग्तियो को लाभ ही होगा। आधिक 
स्योजन वो पिर म्मे, वाहिल और घा या चरिश्र वे ब्यक्तियो से बचाना होगा बयोवि 
उनयी छामा ही विसी स्रेप्ठ बाये को दलगित बरने बे लिए पर्याप्त है। 

अम्यास प्रश्न 

आधिव ए्योजन वा वया अर्थ है ?े नियोजन की आवश्यकता क्यों पडती है । 
अधिक नियोजन थी विश्येषताओं पर टिप्पणो लिखिए। 
आ्थिक नियाजन झितनो प्रबार के हो सबते है ? प्रत्येक बा सक्षिप्त ब्यौरा 
देकर बतलाइय, भारत म किस प्रकार का नियोजन अपनाया गया है ? 
४ कम विकस्ति देशों म आथिक नियोजन को क्‍या वढठिनाइयाँ है? क्‍या इन 

देशो वे! लिए आ्िव नियोजन उपयुक्त है २ 
४ आश्िव नियोजन के महत्त्व पर प्रवाश डालिए । 

अ थिव नियोजन के गुण दोषो बा विवेचन बोजिए। 
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भरत मे अग्रेडी राज की सबसे उल्लेखदीय देन यह रही कि अग्रेजों ले 
इस देश वा जी भरकर आयिक़ झोपग्र जिया | उन्होंने अअने अघीन अन्य वल्ष्तियो 
जँसे क्माहा, आस्ट्रे लिया तथा न्यूजीजेंड म जाथिक विकास के लिए खूब प्रयत्न किया 
और इन देशो को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होने मे सहायता व्ये परम्तु इन देशों के 
िवाी गोरे अग्रेडो वो ही सन्तान ये) भारत मे रहते बाल्ले व्यियो वा रण 
काला था और भग्रेजो ने काले लोगो को कमी भी गोरो के समान स्वीवयर नहीं 
किया । अत मारत में अग्रेजों का विरस्तर यही अयत्व रहा कि मारत मूल रूप मे 
एक खेतिहर देश बना रहे ताकि इगलेंड को भारत का कच्चा माल आसानी से 
मिलता रहे और इयर्लैंड का निभित माल भारत वी मडियो में बिक सके ) किसी 
देश वो राजनीतिक गुलामी का इससे बडा और बया मूल्य चुकाना पड़ सकता है 
महात्मा गाधो और नियोगन--राष्ट्रपिता महात्मा ग्राद्ी का यह मठ था कि 
भारत को अग्रं जी शासन से मुक्त करना लो केदल राजनीतिक उहेश्य मात्र था, 
अमणो काम देश के करोडों कघ-मूखे, अधलगे इन्सानों को गरोदी के रकावल छे उठ- 
क्र सम्मानजनक जोवन प्रदान करना था ६ यह काम आयिक नियोजत द्वारा ही 
सम्भव था और आयिक नियोजन अपनाने के ,ए अग्रेजों को ग्रुल्लामी मे मुक्त होना 
आवश्यक है । इसीलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए १६२१, १६३१, १६४२ तथा बाद 
के दर्षों में आन्दोलन ज़िये गये । इन आत्दोलनों के साथ-साथ विदेशी माल का 
बहिष्कार किसा गया तया खादी को राष्ट्रीय परिधान के रूप में अपनाया गया । यह 
कदम आधिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए उठाये यये ! 
वियोजन का विचार--आरत से आधथिक नियोजन का विचार सबसे पहने 
प्रसिद्ध इड्ोतियर श्री एम० विश्वेश्वरैया ने दिया जिन्होंने १६३४ में भारत के लिए 
नियोजित अर्ष-व्यवस्या (छवगाह्व छ8०णावया३ लि ए069) नाम की पुस्तक 
द्छ 


६4 भारतोय आर्थिक प्रशासन 


प्रवाशित वरश्वाई। इस पुरतव में भारत वी राष्ट्रीय आय वो दुगना करने की 
योजना प्रस्तुत की गयी थी + 

सन्‌ १६३८ में भारतीय राष्ट्रीय वॉभ्रस के तत्वालीन अध्यक्ष सुभापचद 
बोस की अध्यक्षता मे एक सम्मेलन हुआ जिसमे वह प्रस्ताव पास किया गया कि 
भारत की गरीबी, देरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आथिक पुनस्त्यान वे लिए देश 
का औद्योगिवग विकास ढरता आवश्यव' है और औद्योगिक विश्यस के लिए एक 
व्यापक आर्थिक योजना बनायी जाबी चाहिए। इस सम्मेलन ने एवं योजना आयोग 
की तियुक्ति वा सुझाव दिया । 
राष्ट्रीय नियोजन समिति 
(द्मा।फाभ ऐशवा0978 ९०007००) 

काँग्रेस दल के सम्मेलन के इस सुभाव पर दल द्वारा एक राष्ट्रीय नियोजन 
समिति नियुनित की गयी । इस समिति बे! अध्यक्ष श्री जवाहर लाल नेहरू तथा 
महामस्त्री प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के० टी० शाह थे । 

राष्ट्रीय नियोजन समिति ने दश वो अर्थ व्यवस्था को २६ वर्गों में विभाजित 
किया ओर प्रत्येक वर्ग का विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट देने 4 लिए अलग-अलग उप- 
समितियों वी नियुय्ति की गयी। डितीय युद्धकाल मे इन समितियों का वाम वन्द हो 
गया विन्‍्तु युद्ध की समाप्ति बे पप्चात्‌ इन समितियों ढ्ारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत वर 
दी गयी । इन रिपोर्टों में विभिन्न क्षेत्रों वे ढारथिक वित्रास वे लिए अत्यन्त मूल्यवास 
एब ध्यावहारिक सुझाव दिये गये ये । 

नियोजन तथा विकास विभाग--द्वितीय महायुद्ध काल मे, भारत में आधिक 
नियोजन के पद्म में बहुत अच्छा वातावरण बना और ओद्योगिक क्षेत्रों में नियोजित 
विकास को बहुत समर्थन मिला । इस चात्तावरण से प्रेरित होकर भारत सरवार ने 
१६४४ में एक नियोजन तथा विकास विभाग वी स्थापना वी । इस विभाग ने युद्ध 
के बाद भारत के आधिव विकास की योजना बनाने का काम अपने हाथ में लिया । 
बस्वई योजना 
(807770५ 7]99) 

भारत में आथिक नियोजन सम्बन्धी वातावरण का अनुमान इस बात से भी 
लगता है कि सन्‌ १६४४ मे देश ये! आठ उद्योगपतियी ने देश के आधिवा विवात 
के लिए एव योजना प्रवाशित की । यह योजना वम्बई योजना के नाम से प्रतिद्ध हुई 
तथा बुछ व्यवितयों ने इसे टाटा बिरला योज्ना वा भी माम दिया । 

बम्बई योजन, एवं पर्द्रह वर्षीय योजना थी। इस बाल में १०,००० करोड 
रुपया खर्च वरते का सुझाव दिया गया था । इस योजना द्वारा सेती के उत्पादन में 
१३० प्रतिशत तथा उद्योगों के उसादन मे ५०० प्रतिशत बृद्धि होने वी आशा वी 
गयी थी जिससे १५ वर्ष में भ्रत्ति व्यकित आय ढुगुदो होने की झाशा थी । 


भारत मैं आयथिक नियोजन वा विवाप्त ६६ 


बम्बई योजना में कुल ख्चे का ४४ ८ प्रतिशत उद्योगों के विकास पर, १२४ 
प्रतिशत बैती पर, ६४ प्रतिशत संवाद वहन पर, ४६ प्रतिशत शिक्षा पर, ४.५ 
प्रतिशव शिक्षा पर, २२० प्रतिशत भवन निर्माण वर तथा जेय २ प्रतिशत अन्य 
बार्यों वर रू बरने वी व्यवस्था की गयी $ 

बम्बई योजना उद्योगपतियों द्वारा वतायी गयी योजवा थो जिममे उद्योगों 
को ही अत्यधिक महत्त्व दिया गया था। कृषि के विकास के लिए इस योजना में 
विशेष जोर नही दिया गया । 

इस योजना मे जो १०,००० वरोड रुपया खर्च वरने की व्यवस्था थी उसमे 
से २६ प्रतिशत विदेशी सहायता से तथा ठप ७४ प्रतिशत आन्तरिक साधनों से 
प्राप्त करने की व्यवस्था की गयो जिसमे से लगभग ३४ प्रतिशत राम घाटे के बजद 
से प्राप्त करने का सुझाव दिया गया ) 

बम्बई योजना को तीन परचवर्षीय योजनाओं में विभाजित किया गया था । 
पहले पाँच वर्ष मरे उपभोक्ता उद्योगों तथा शेष दक्ष वर्षो में आधारभूत उद्योगों का 
विवास करने की व्यवस्था वी गयी थी ) 

यह योजना केवल आधार के रूप भें दी गयी थी ताकि आगे विचार विमर्श 
के लिए वातावरण बने सके । योजना वा यह उद्देश्य निश्चय ही सफर हो गया 
बयोकि इसके तुरन्त बाद ही कई अन्य योजनाएँ मी प्रकाशित की गयीं । 
गांधीवादी योजना 
(6970४ 9]27) 

बम्बई योजना एक ऐसी योजना थी जिसमे बे उद्योगों के विकास पर बल 
दिया गया था। इसी बर्ष (१६४४) आचार्य श्रीमवारायण अग्रवाल ने एस योजना 
प्रड/शिव वी जिसमे दस वर्ष बे भीतर भारतोय जनता के भौतिक तया सास्क्ृतिक 
स्तर को उठाने का सदय रखा गया । इस योजना में याँधीजी के विचारों के अनुकूल 
आत्म निर्भरता को विशेष महत्व दिया गया और कुटोर तथा लघु उद्योगों के विकास 
पर अधिक जोर दिया गया। इस योजना में जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं पुरी 
करने का लदय रखा गया था जिसके अनुसार १० वर्ये के मोतर प्रत्येक व्यवित को 
कम से दम २० गज कपड़ा वायिक मिल सके तथा प्रत्येज़ ब्यतित के लिए कम से 
कम १०० वर्ग पोट आवास का स्थान मिल सके । 

गाँथीवादी योजना में भूमि वा राष्ट्रीयरण करते, चकृबन्दों तथा फसलों 
की दौसा योजना सम्बन्धी सुम/व दिये गये ये। योजना मे भूमि का लगाने कुल 
उत्पत्ति वा छठ या आठवाँ मांग निशचत करने वा सुझाव दिया गया । 

गाँवीवादी योजना मुझुय रूप म देश को ग्रामीण व्यवस्था को आत्मनिर्भर 
दनसने तथा रोजगार के अधिक साधन सुलभ करने के पक्ष मे थी । उसका आधार 
उद्योग नहीं खेती था । 


७० भारतीय आविक प्रशासन 


जन योजना 
(९6००४ ९६७) 

बम्बई योजना तथा गाँवीवाद योजना के अतिरिक्त श्रमिक सघो वी ओर से 
एक योजना प्रकाशित वी गयी । इस योजना पर दस वर्ष मे १५००० करोड रुपया 
खर्च वरने की व्यवस्था थी । योजना मे यह मत प्रकट क्या गया थो वि आय देने 
बाली: परियोजनाओं पर पहले तीन वर्ष में १६०० करोड रुपया खर्द क्रिया जाना 
चाहिए | इन योजनाओं से जो आय होगो वह शेप योगना को पूरा करने के लिए 
दर्याप्त होगी । 

जन योजना भी कपि प्रधान थी । इसमे खेती में सुधार करने वे! लिए नयी 
रीतियाँ अपनाने के कार्यक्रम सुकाये गये थे । इस योजना के प्रवर्तती का मत था कि 
खेती मे सुधार करने से विसानो की आय मे पर्याप्त वृद्धि हो सकती है जिससे औद्यो- 
गिक उत्पादन की माँग बढ सकती है। इस प्रकार खेती वे! विकास के माध्यम से 
उद्योगों के विकास की कल्पना की गयी थी । 

जन योजना के अतिरिवत प्रसिद्ध क्रान्तिकारी एम० एन० राय ने भी एक 
थोजता रखी जिसमे श्रमिकों वी उत्पादकता वडाने का सुझाव दिया गया था और 
उद्योगों के विकास पर जोर दिया था । 


सरकार को ओर से प्रयत्न 


भारत मरकार ने आथिक नियोजन क॑ लिए जो प्रयत्न फिये उनमे पहला यह 
था कि जुन १६०१ मे एक समिति की नियुक्ति वी गयी जिसका बाम देश के लिए 
एक योजना तैयार वरना था ) इस समिति को शीघ्र ही पुर्नानर्माण समिति” 
(0000790९४०७ 0०७7८) के रूप में बदल दिया गया और भारत वे वायतराय 
को इमका अध्यक्ष बनाया गया । 

जून १६४४ मे भारत सरवार म एए नियोजन एद विकास विभाग स्थापित 
किया गया । इस विभाग के दो कार्य थे 

() प्रान्ती तथा राज्यों वो अपने अपने क्षेत्रो मे नियोजन मडल बनाना तथा 
उन्हें अपने क्षेत्रो के लिए. विकास योजनाएँ बनाने के लिए तैमार वरना ताहि उत् 
योजनाओ को मिलाकर एक राष्ट्रीय योजना का स्वरूप दिया जा सके, और 

(४) सारे देश के विकास के लिए बुछ सामान्य घिडान्त निश्चित 
बरना । इसका परिणाम यह हुआ कि राज्यो तथा प्रान्तों ने कुछ योजनाएँ बनानी 
आरस्म की । 

कृषि अनुसन्धान सत्त्या ([ग्राएथान ए०एफण। ण #९८०णीाछथ १९३९३७॥) 
जजने भारत में कृषि उत्पादन को पद्रह वर्ष म डुगुना करने के लिए एक योजना तैयार 
की | इस योजना म मूमि सुधार, फाल नियोजन, कृपि ऋण तथा कृषि मूल्यों में 
स्थायित्व लाने सम्बन्धी सुभाव दिये गये | 


आग्त में आविव नियौजन का विकास छ१्‌ 


इंजीनियरों के नागपुर सम्मेलन ने देश मे ४ लाख मील लम्बी सडकें बनाने 
बी योजना बनायी जिस वर ४५० करोड रपया सर्च दरने व 7 अनुमान चगाया गया। 
इसी प्रकार रेलवे, जहाज तया वायुगेवा विभागों ने अपने-अपने क्षेत्रों में प्रित्नास वी 
योजना तैयार की । 

देगानिक तथा औद्योगिक अनुसघानर सस्या (ए०णालां णी उद्यव्यावीए बाप 
पार्वएश09 8८४८४४०॥)--ने देश मे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला गपष्द्रीप रसायन 
प्रयोगशाला, राष्ट्रीय घात्विक त्रयोगशाला, ईंघद शोघ तथा शीया उद्योग के विए 
शोध सत्यान स्थावित करने की योजताएँ तैयार की । इन योजनाओ पर पहले पाँच 
बर्य में ६ बरोड रपये तथा वाद ये प्रति वर्ष १ करोड़ झुपये के अनुदान देने का 
सुझाव दिया गया । 

सलाहकार नियोजन मडल--अवतूबर १६४५ में भारत बी अतरिय राष्ट्रीय 
सरकार ने श्री के० सो० नियोगी वी अव्यक्षता मे एश सलाहसार नियोजन मंडल 
की स्थापना की । इस मडल ने दिमम्वर १६४६ में अपनी रिपोर्ट में मत प्रवट किया 
कि देश में एक शवित सम्पन्न योजना आयोग की स्थापना वी जादी चाहिए जिमेका 
काम सरबार ९ सलाह दना हो । 

१६४७ से १६५०--सन्‌ १६४७ में आजादी मिलते ही भारत सरकार वो 
धनेक कठिन समस्याओों का सामना करना पडा । अत आधिक वियोजन वे सम्दन्ध 
में कोई विशेष कदम नही उठाया जा सका | सत्‌ १६४८८ में अधिल भारतीय वाग्रेस 
दल वी आधिक कार्यक्रम समिति (80000फ06 ि०ट्वाष्याहा०5 ए०णाए॥००) ने 
एक वेन्द्रीय योजना आयोग की स्थापना का सुभाव दिया और जनवरों १६५० में 
काँग्रेस की कार्यकारिणी समिति ते इस सुमाव को श्ीझ्ष कार्यास्वित करने की भांग 
वी । तदनुसार जनवरी, १६५० म ही राष्ट्रपति द्वारा योजना आयोग वी नियुवित 
की गयी । ६५ मार्च, १६५० के एक प्रस्ताव के अनुप्तार भारत सरकार द्वाय भारतीय 
योजना आधोग स्थापित कर दिया गया | 


प्रथम प्रचवर्षीय योजना 
[हरा साएफा ए888 0.80 

भारतीय योजना आयोग द्वारा जुलाई, १६५१ में प्रथम वचवर्षीय योजना वी 
खुपरेल्ा प्रस्तुत की गयी | यह योवना ३ अप्रेव १६५१ से ३१ मार्च १६५६ ठप के 
पांच वर्षो वे लिए तैयार वो गयो थी । दस योजना बाल में कुल २०६६ करोड़ 
दुपया खचे बरने का वार्यत्रम बनाया गया जिसे बाद में बढातर २३७८ बरोड 
रुपये कर दिया ग्या। अ्रयम योजना पर वास्तविक व्यय १६६० करोड दपये 
हुमा । 

(क) उद्देश्य (03;ल्‍०:४९४)--प्रथम पचवर्षीय योजना भारत के आशिक 
विकास रा पहला व्यवस्वित अयलल था हिग्तु इस योजना बाग मुख्य उद्देश्य देश मे 


७२ भारतीय आयिक प्रशासन 


आधथिक नियोजन के लिए एक वातावरण तैमार करना था और आगे आने वाली 
योजनाओ वे लिए एक शक्तिशाली आधार बनाना था। इस दृष्टि से पहली योजगा को 
भआाधिक नियोजन वी भूमिका कहा जा सत्ता है 

इस बात का एवं प्रमाण यह मिलता है कि प्रथम योजना वे! सामान्य उद्देश्य 
रखे गये जो विसी भी समाजवादी देश के आधिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हो 
सकते हैं | उनमे से मुख्य निम्नलिखित हैं ! 

(१) अधिकतम उत्पादन 

(२) पूर्ण रोजगार 

(३) आधिवा समानता की उपलब्धि 

(४) सामाजिक न्याय की व्यवस्था 

प्रथम योजना में यह स्वीवार क्या यया वि इनमे से किसी भी उद्देश्य वी 
प्राप्ति के लिए अलग से प्रयत्न नहीं किये जा सकते | यह सब एक दूसरे से णुडे 
हुए है । उदाहरण बे तौर पर अधिकतम उत्पादन और पूर्ण रोजगार एव दूसरे से 
जुड़े हुए हैं! इसी प्रकार उत्पादन वढाये बिना सामाजिक न्याय वी बल्पना करना 
भी व्यर्थ है 

वास्तव में श्रथम योजना का उद्देश्य सभी क्षत्रों का सन्तुलित विकास फरमा 
था ताकि देश की जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सके । 

(ख) प्राथमिकताएँ--प्रथम योजना मे देश वे विकास के लिए एवं मजबूत 
कआषघार था निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि भविष्य वी योजनाओं वी 
पूर्ति मे सुंविधा रहे । इसीलिए खेती और सिंचाई (जो देश की अर्थ व्यवस्था के 
आधार है) पर बुल खर्च का ३१ प्रतिशत भाग खर्च किया जाय। 

आधिक विकास के लिए परिवहन तथा सचार ये सावतो की उम्नति बहुत 
महत्त्व रखती है । अत पहली योजना मे इम धुविधाओ वा विस्तार करने के लिए 
बुल सार्वजनिव व्यय का २७ प्रतिशत ब्यय जिया गया । 

तीसरा महत्त्वपूर्ण बगे सामाजिक सुविधाओं का है जिसमे शिक्षा, चिकित्सा, 
पीने वा पानी आदि सम्मिलित हैं। प्रथम योजना काल में इन सेवाओं १९ लगभग 
२३ प्रतिशत रकम खर्च की गयी । 

इस प्रकार पहली योजना में उद्योगों को विशेष महत्त्व महों दिया गया 
बयोकि लेती, परिवहन के साधन, विजली तथा पानी आदि की सुविधाओं के बिना 
इद्योगो का विवाश सम्भव नही था 

(ग) बित्त (790£)-5प्रथम योजना मे लांक क्षेत्र द्वारा जी १६६० बरोड 
दपये दी रव॒म खर्च वी गयी उसका ६० प्रतिशत भाग (१७७२ करोड) भान्तरिव 





3. झशाड किए ऐैब्ण शिक्षा ए 28 


भरत में आयिक नियोजन का विकास छ३ 


साधनों से प्राप्त विया गया, वेवल १८८ करोड़ रुपये अर्थात्‌ लगभग १० प्रतिशत 
रकम वी व्यवस्था विदेशी महायत्ा से की गयी) 
(घ) राष्ट्रीय आय--प्रथम योजना काल में राष्ट्रीय आय में १३ प्रतिशत 
दृद्धि वा लक्ष्य रखा गया था हिन्‍्तु वास्तविक वृद्धि १८ श्रतिशत हुई । 
कृषि, विचाई तथा परिवहन के क्षेत्रों में आगा के अनुवूल प्रगति की गयी । 
विश्लेषण--इसमे पूर्व वह स्पष्ट विया जा चुवा है कि थम पचवर्षीय 
बोजना एक सामान्य योजना थी | इसके लक्ष्य सामान्य थे तथा इमवा मूल उद्देश्य 
विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुल्ित विवास का वातावरण तैयार करना छा। इस योजना 
में सामास्य धन राधि खर्च थी गयी इसलिए विशेष आध्िक बठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं 
हुईं। इमीलिए विदेशों से बहुठ कम सहाग्रता खेती पड़ी) लगमग १३२२ करोड़ 
रुपये के व्य,पारिक घाटे की पूति देश के विदेशी वितिमय कोर्षों से लेकर पूरी कर 
ली गयो। 
प्रथम वचवर्षीय योजना वी सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इससे 
भारत में आधिक नियोजन वा स्वस्थ आधार ठेयार हो गया | 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
(50057 ह५8 ४६४६8 05%) 
पहली पंचवर्षीय योजना के लिए यह कहा जाता है. कि “उसके द्वारा एक 
समाजवादी समाज वी स्थापना को नोंव रखी गयी है ।-- एक देथी साम/जिक तथा 
आधिद्र व्यवस्था थी जो जाति, वर्ग ठवा विशेष सुविधा से मुबत तथा स्वेतस्ववा और 
प्रजातन्त्र के मूल्यों पर आधारित थी जिसमें रोजगार तथा उत्पादन में बुद्धि और 
अधिवतम सामाजिव न्याय प्राध्ति की काश थी । 
दूसरी मोजेना वाल में ग्रामीण भारत का पुन्तिर्माण करने, श्रत्योगिक 
विजरास वी नींव रखने, समाज में आधिव दृष्टि से दु्देल व्यक्तियों की उन्नति के लिए 
अषधिवत्रम अवसरों की व्यवस्था दथा देश के समी भागों का सन्तुलित विकास करते 
का लक्ष्य रखा गया । यह योजना १ अप्रेल, १६२५६ से ३६ मार्च, १६६१ की अवधि 
के लिए थी । 
(क) उहँ श्या--दूवरी योजना के उद्देश्यों मे कुछ निश्चितवा थी । यह उद्देश्य 
निम्नलिखित थे : 
(१) सष्ट्रीय बाण में २५ प्रविशवद की बृद्धि चरना ताहि देश का जीवन 
स्व॒र ऊँचा ही सके ! 
(२) देश वा तोद यति से ओऔद्योयोकरण करना। इसके निए वाघारमृत 
उद्योगों (कोयना, इस्पात आदि) के विकास को प्राथमिकता दी गयी । 
(३) रोजगार वे साधनों मे तेजी से वृद्धि करना, तथा 
७-८एशननशणा 
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(४) आय तथा सम्पत्ति की असमानता ऊम वरना और आधिक सत्ता वा 
उचित रूप में वितरण करना। 

यदि गम्भीरतापूवव' विचार विया जाय तो पता चलेगा कि यह चारो उद्देश्य 
एक दूधरे से जुडे हुए है । देश में उद्योगो का विकास करने से एक ओर तो उत्पादन 

मे दृद्धि होती है दूसरी ओर रोजगार के नये साधन उत्न्न होते हैं । रोजगार म॒ वृद्धि 
होने से भी राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है। इस प्रकार उत्पादन तथा रोजगार मे वृद्धि- 
दोनो राष्ट्रीय आय की वृद्धि म सहायक होते है। राष्ट्रीय आय में होने वाली यह 
वृद्धि इने गिने व्यक्तियों के हाथ मे न चली जाय इसके लिए वितरण की न्‍्यायपूण 
प्रणाली स्थापित करती आवश्यक है । 

इध्ष प्रकार पहली योजना मे समाजवाद वा जो कम अपनाया गया उप्तकी 
दूप्तरी योजना मे पुष्टि की गयी और उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्थाओ 
ऋन्‍्तिकारी स्वरूप दिया गया । 

(ख) आकार और साधन--दूसरी योजना भे रारकार द्वारा ४६०० करोड 
रुपया खच करने को व्यवस्था वी गयी थी । इस रकम के ७६ प्रतिशत भाग (३५१० 
करोड रुपये) की व्यवस्था आन्तरिक साधवो से तथा शेप २४ प्रतिशत भाग (१०६० 
करोड रुपये) की व्यवस्था विदेशी सहायता द्वारा की गयी । 

द्वितीय योजता काल मे नये करो से पर्याप्त रकम वसूल की गयी विन्तु लगभग 
&४८ करोड रुपये घाटे के बजट बता कर (नये नोट निकाल कर) प्राप्त किये गये। 

दुध्री योजना उद्योग प्रधान योजना थी अत मशीनें आदि खरीदने के लिए 
बहुत अधिक मात्रा मे विदेशी मुद्रा बी आवश्यकता थी । यह अनुमान लगाया गया 
था कि योजना के दस वर्षों मे कुल ११०० करोड़ रुपय का धाटा विदेशी व्यापार 
तथा लेन देव मे रहेगा किन्तु १६५८ में ही भुगतान की कठिनाइयाँ उत्पन्न हों गयी । 
इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ६०० करोड रुपये की विदेशी मुद्रा तो जमा 
कोषों मे से निकालो गयी । अमरीका के पो० एल० ४८० के अन्तर्गत लगभग ५३४ 
करोड़ रुपये की वस्तुएँ आयात की गयी । (इनका भुगतान बहुत वर्षों वाद करना 
है) तथा ८७२ करोड रुपये को विदेशी सहायता का प्रयोग लोक और निजी क्षेत्र के 
उद्योगो के विफास के लिए किया गया। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष स भी ५५ बरोड 
रुपये के शुद्ध ऋण लिए गये 

इस प्रकार दूसरी योजना के पाँच वर्षों म॒ विदेशी व्यापार में अधिक घाटा 
रहने तथा औद्योगिक विकास के लिए अधिक रकम वी भांग होने के कारण बहुत 
अधिक विदेशी सहायता लेनी पड़ी ॥ 

(ग) प्रायमिकताएँ-- पहली योजना मे खेती, सिंचाई, बिजली तथा परिवहन 
के साधनों के विकास पर अधिक जोर दिया गया था । इन क्षेत्रों को दूसरी योजवा 
मे भी काफी महत्त्व दिया गया किन्तु दूसरी योजना मे विशेष महत्त्व बडे परमाने के 
उद्योग तथा खनिजो को दिया गया | इन पर बुल सरवारी व्यय वी २० प्रातशत 
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रवस से करते का निश्चय किया गया जबकि पहली योजना में उद्योगों पर केवल 
४ प्रतिशत रकम खचे बरन की व्यवस्था थी ? 
परिवहन तथा सचार साधनों के विकास पर पहली योजना से २० अ्तिशतत 
राशि ब्यय की गयी थी जवकि दूसरी योजना में इस मंद मे २८ प्रतिशत रकम खर्चे 
करने की व्यवस्था थी । इसवा कारण यह था कि परियहन तथा सचार के साधनों 
मे विकास के ब्रिना किसो भो क्षेत्र का विकास तेज नही क्रिया जा सकता था । 
खेतो और सिंचाई क लिए पहली योजना मे ३१ प्रतिशत रकम ख्े की 
गयी थी जबकि दुसरो योजना में इन दोनो पर मिला कर कुल खर्च का २० प्रतिशत 
भाग व्यय करने का निएभयय किया गया । इस प्रदार यह नहीं कहा जा सकता कि 
दूसरी योजना में खेठी जोर ठिचाई की अवहलना वी गयी । 
[घ) राष्ट्रीय बाप तथा अन्य---दूसरी योजना म दश की राष्ट्रीय बाय में 
२५४ प्रतिशत बृद्धि का लक्ष्य रखा गया था १ न्तु वास्तविक वृद्धि केवल २० प्रतिशत 
ही की जा सर्वी । किन्तु दूसरी योजता वाल में स्टील, खाद्य, कोयला, मशीन आदि 
शत्रो में अनेक नये और वडे-बड़े जौद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किये गये जिनसे देश 
मरे एक भवितशाली वौद्योगिक आधार का निर्माण हो भ्रया। यह भविष्य की 
योजनाओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण योगदान था ) 
विश्छेषण--पहली योजना म देश के आधिक तन्त्र का जो हाँवा तैयार किया 
गया था, दूसरी योजना मे उस मजबूत किया गया । इसका अनुमान इस बात से 
लगता है कि दूसरी ग्रोजना के पाँच ठर्पों में औद्योगिक उत्पादन का सूचक अक' जो 
१६५५-०६ में ३३६ था (१६४० ५१०-१००) वह १६६० ६१? मे १६४ हो थया 
अर्थात्‌ उत्पादद म लगभग ५० प्रतिशत का वृद्धि हुई) इसम मशीनों तथा रमायना 
का योगदान बहुत मह वधूणं था क्योकि मशाना का उत्पादन लगभग अडाई गुना हो 
गया तथा रसायनों के उत्पादन में लगभग ६० प्रतिशत वृद्धि हुई ) 
दूसरी योजना की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि लोक क्षेत्र में इस्पात 
के तीन नये कारखाने स्थापित किये गये, रांची में एक मारी इजीवियरी कारखाना 
तथा भोपाल में भारी विज्लों क साम्रान वा कारखाना लगाया गया! इनके बचि- 
रिक्त मशोन, खाद टथा विजली का सामान बनाने के अनेक कारखाने स्थापित किये 
गये जिनसे मारत के औद्योगिक विकास का नया अध्याय आरम्भ हो गया । 
तीसरी पचवर्षीय योजना 
प्रप्ताएफ छ६छ ४६७४ शा] 
ठीमरी योजना का निम्राथ करने वालो को पहली दो याजनाओं के अनुश्व 
वा लाम प्राप्त घा ) जत योजना वनाते समय पिछले दस वर्षों की सफ्नतामों और 
असफ्लताओं व घ्यान पखा गया, इसके अतिरिक्त भारत के संविधान में जो सामा- 
डित्र दाप्ित्व और आपिक उद्देश्य विश्चिद किये गये हैं उन्हें पूरा करन के लिए 
अधिक स्पष्ट वार्यत्रम निर्धारित किय गय ? 
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(क) उद्देदय/-- तीसरी योजना के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किये गये 

(१) राष्ट्रीय आय-मे प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत की बृद्धि वरना । इसके लिए 
पू'जी विनिधोग इस तरह करने का प्रबन्ध किया गया कि आय म वृद्धि को दर आगे 
के वर्षों मे भी बनी रह सके। 

(२) ऋषि--खाद्यातों मे आत्मनिर्भरता प्राप्त बरता और उद्योगा वी 
आवश्यकता के लायक तथा निर्यात के लिए भी कृषि पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि 
करना । 

(३) उद्योग--इस्पात, रसायन, इधन तथा शवित वा उत्पादन करने वाले 
आधारभूत उद्योगो का विस्तार करना तथा मशीनें बनाने वाले उद्योगों को 
स्थापना करना ताकि अगले दक्ष वर्षों मे देश का औद्योगीवरण अपने साधनों द्वारा 
किया जा सके । 

(४) रोजगार--देश की मातवी शक्ति का अधिकतम उपयोग करना तथा 
रोजगार के साधनो मे पर्याप्त वृद्धि करता । 

(५) आर्थिक समानता--समाज म॑ सबके लिए समान अवसर प्रदान करना 
तथा आय और सम्पत्ति के न्‍्यायपूर्णे वितरण को व्यवस्था करना । 

तीसरी योजना के उद्देश्यो से स्पष्ट है कि सख्या १,४ तथा ४ मे वही बातें 
कही गयी हैं जो पहली और दूसरी योजना के उद्देश्यों मक्‍ही गयी थी। उद्देश्य 
नम्बर २ मे पहली बार कृषि पदार्थों मे आत्मनि्भर होने वा लक्ष्य निर्धारित क्या 
गया है । वास्तव मे देश प्रति वर्ष ३०० ४०० करोड रुपये का अनाज तथा रुई और 
पटसन आयात वर रहा था जिससे देश की अय॑ व्यवस्था पर बहुत भार था। इस 
भार को बम करने के लिए #पि का विकास करने का विशेष निश्चय करना 
स्वाभाविक था । 

तोसरी योजना के उद्देश्यों मे दूसरी महृत्त्वपूष बात आधारभूत उद्योगों का 
विस्तार करने तथा मशीनें बनाए के उद्योगो की स्थापना करते सम्बन्धी निश्चय 
है। इस्पात, रसायन तथा कोयला आदि बस्तुएँ अन्य उद्योगों की स्थापना और 
विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं । इसी प्रकार मशीन उद्योग भी देश के बाकी 
उद्योगो के आाघार का काम करता है। इस दृष्टि से तीप्तरी योजना भे कृषि की 
उन्नति और उद्योगों का विस्तार करने का निश्चय देश की अर्थ व्यवस्था के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण बहा जा सकता है । 

(ख) आकार तथा साधन-तीसरो योजमा में ध्रकारी क्षेत्र द्वारा कुल 
७५०० बरोड रुपया खर्च करने की व्यवस्था थी। वास्तविक व्यय ८५७७ करोड 
रूपये हुआ । इसमे से लगभग ५६ प्रतिशत (अर्थात ५०२१ करोड रुपये) की व्यवस्था 
आन्तरिक साधवो से वी गयी, लगभग २८ प्रतिशत (२४२३ वरोड रपये) को व्यवस्था 
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विदेशी सह!यहा से करनी पड़ी तथा शेप सगभग १३ प्रतिशत (११३३ व रोड रपये) 
रबम घाटे के बजट वना वर (नोट छाप बर) प्राप्त वी गयी । 

इम प्रवार तौसरी योजना पहली दोनो योजनाओं के मिले जुले आवार से 
भी बडी थी और इसके लिए कापी अधिक रकम विदेशी सहायता से प्राप्त करनी 
पडी । वास्तव में तीसरो योजना ने भारत को विदेशी सहायता पर बहुत अधिक 
निर्भर वर दिया । यह निश्चय ही एक गम्भीर स्थिति थी जिसका अनुमात योजना 
बनाने वाले नहीं कर सके । 

(ग) आ्रायमिश्ताएँ--दूसरी योजना शी भौति ठीसये योजवा भी उद्योग 
प्रधान थी । इसमें उद्योग तथा खतिजों पर लगभग २५ प्रतिशत रकम खर्च बरने वा 
प्रावधान था । इस मंद पर वास्तविक खर्च लगभग २० प्रतिशत किया गया । परिवहन 
तथा सचार पर लगभग *७ धरतिशत राशि खर्चे करने बाद निश्चय किया गयाथा 
फिस्तु इप मदों पर वास्तविक खर्च लगभग २५ प्रतिशत हुमा । इस प्रकार उद्योग 
तथा पा वहन पर खुल मिल्रा कर तोसरो योजना में सपमय ४५ प्रतिशत रकम खर्च 
बी गयी ) 

तोसरी योजना की सबसे उल्लेखनीय बात यह है क्रि प्रामीण तथा संघु 
उद्योगों वर युस व्यय का केवल ४ प्रतिशत भाग खर्च बरने का निश्चय किया गया 
जा जबकि वास्तविक व्यय लगभग १४ प्रतिशत हुआ ) यह खर्च इस बात का 
१रिचायव है कि तीसरी योजना मे अधिक से अधिक व्यवितयों को रोजगार देने के 
लिए गम्भीर प्रयत्न जिये गये । 

छेती, धिचाई तथा बाड़ नियन्त्रण पर मूल योजना में लगमंग २० प्रतिशत 
रवम खर्च वरने का अनुमान विया गया था और वास्तविक व्यय २० प्रतिशत ही 
दिया गया । यही स्थिति अन्य क्षेत्रों (सामाजिक सेवाओं तथा शब्रित उत्पादन) को 
भी बही जा सकती है। 

(घ) राष्ट्रीप आप--तीसरी योजना मे राष्ट्रीय आय मे प्रति वर्ष ५ प्रति- 
शत वृद्धि वा अनुमान लगाया गया था । योजना काल मे औौसत वापिक वृद्धि ७७ 
प्रतिशत हुई विन्तु देश में इस अवधि में अत्यधिक मुद्रा स्पोति हुई जिसके फलस्वस्प 
राष्ट्रीय बाय में वात्तविक व/पिक बूद्धि केवल २८ प्रतिशत हुई । यह वृद्धि पहली 
दोनो योजना मे हुई वृद्धि से चहुत कम थी। 

यदि राष्ट्रीय आय मे प्रति व्यक्तित वास्तविक वृद्धि वा अनुमान लगाया जाव 

तो तोम रो योजना काल मे यह वृद्धि केवल ० ६ अतिशत वापिक थी जो पहली दोनों 
योजना मे हुई वृद्धि के आधे से मो बम थी। यह स्थिति निश्चय ही असन्तोषजनक 
एवं दु ख कही जानो चाहिए । 

विश्तेषण--दीस सी योजना को मवधि में देश के औद्योगिक विरास में बहुत 
उन्नति हुई। इस्पात, इगीनियरो, कोयला, ठेल़, रसायत, खाद, विजली, दवाएँ तथा 

संदु उद्योगों का तेजी से विदा हुआ | इतना होने पर भी कुल आधिक विवास वी 
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बाधिक दर वे वल २८ प्रतिशत रही । इसका मुख्य कारण यह था कि तीसरी योजना 
में इृपि क्षेत्र मे अत्यधिक असफलता का मुख देखना पडा । योजना के चार वर्षों भे 
अनाज तथा अन्य कृषि पदार्थों का उत्पादन बहुत बस रहा जिसके फलस्वरूप अन्न, 
कपास, पटसन भादि विदेशों से मगवाने पड़े । यहाँ तक कि खाद, तेल (सोयाबीन 
तथा सृरजमुखी) भी आयात करने पढ़े ताकि वनर्स्पा। घी तैयार विया जा सके और 
साधारण जनता की आवश्यक्ता की परू्ति हों सके । 

कृपि क्षेत्र म अक्षफलता के साथ-साथ तीसरी योजना मे उद्योगों के क्षेत्र से 
भी जितनी आशा की गयी थी उत्तनी सफलता नहीं मिल्री। यह अनुमान लगाया 
गया था कि औद्योगिक उत्पादन में प्रति वर्ष ११ प्रतिशत की वृद्धि होगी विन्‍्तु 
वास्तविक वृद्धि ७ ८ प्रतिशत वापिक से अधिब नही रही । 

तीसरी योजना वी अधफ्लता के कारण भारत सरकार एकदम असमजरा 
में पड गयी कि आगे क्या किया जाय । देश मे वस्तुओं के मुल्यो में निरन्तर वृद्धि हो 
रही थी जिसके फलस्वरूप श्रसिक आ्दोलनों म वृद्धि हो गयी । जगह जगह वेतन 
तथा महगाई भरते में वृद्धि की माँग होने लगी जिसे पूरा करता बहुत कठिन था। 
इसका परिणाम यह हुआ वि चतुर्थ योजना को स्थगित कर दिया गया। 

आशिक नियोजन का अवकाश काल--वा पिक योजनाएँ 

सन्‌ १६६५-६६ से १६६८ ६६ के तीन वरई आदधिक नियोजन वे अवकाश के 
बर्ष कहे जा सदते हैं। अधिकृत रूप मं ती सरकार ने इन वर्षों मे योजनाओं को 
स्थगित नहीं किया पल्‍्तु व्यवहार मे ऐसा अपने आप हो गया। चुर्थ पश्रवर्षीय 
योजना को अतिम रूप नहों दिया जा सका क्योकि सरकार के सामने स्पष्ट मार्ग 
नहीं था कि वह क्‍या बकरे । 

स्थयन के कारण--तीसरी योजना की समाप्ति केबाद भारत सरकार ने 
तीन वर्ष तक एक-एक वर्षीय योजनाएँ हो प्रकाशित बी । चौथी बौजना को जन्तिम 
रूप नहीं दिया जा सका । इसके भुख्य कारण निम्नलिखित थे 

(१) बढती हुई महेंगाई--आरथिक नियोजन के पनद्रह वर्षों मे--विशेष कर 
तीसरी योजना के पँच वर्षों म--आय सभी वस्तुएँ बहुत महंगी हो गयी जिससे 
साधारश जनता को बहुत कष्ट हुआ । सरकार के प्रशासव व्यय में भी वहुत वृद्धि हो 
गई । अत सरबार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करने के लिए फुछ सभय 
चाहती थी | अत चतुर्थ योजना को स्थमित कर दिया गया । 

(२) तोतरी योजना की असफलता--अ(थिक नियोजव के स्थगन का सबसे 
महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि तोसरी योजना में सरकार को कृषि तथा उद्योग--दोनो 
ही क्षेत्रों मे भयानत्र अस्फ्लता का मुह देखना पड़ा । इस योजना मे सरकार ने 
आधिक विकास तथा आत्मनिरभस्ता को जो आशाएँ लगायी थी वह सब मिट्टी मे 
मिल गयी । अत वियोजन को पूरी तीति पर नये सिरे से विचार करना आवश्यक 
था। यहू नियोजव वो झुछ समय के लिए स्थगित कर देने से ही हो सकता था । 
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(३) उदोरों में मदी--तीसरी योजना दी अवधि में भारत के सामने एक 
विचित्र समस्या यह उत्पन्न हुई कि एक और तो देश मे मुद्रा स्फीति के वारण मूल्यो 
में बद्धि हो रही थी, दूसरी ओर छुछ उद्योगों में मन्‍्दी वा दौर आारम्म हो गया ! 
इजीनियरी तथा कुछ अन्‍य औद्योगिक इकाइयों के पास माल के स्टाज' जमा होते चले 
गये क्योकि इसके माल को माँग बहुत कम थी ) अत इन उद्योगों को वहुत कठिनाई 
मा सामना वरना पढ़ा। इस वठिनाई का समाधान करने में सरकार भी असफ्ल 
रहो । अत घोडें समय के लिए आधिक तियोजन को स्थगित करना ही श्रेयस्कर 
समभा गया । 

(४) आिफ सत्ता का सकेख्रण--भा रत की त्तीनों ही योजनाओं का एक 
लक्ष्य यह रहा रि देश में बाय तथा सम्पत्ति का न्‍्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए तवा 
आओधिय विपभता का अस्त होना चाहिए डिन्‍्तु आथिक विपमता में निरस्तर वृद्धि 
होती गयी और आधित शवित वा सवेन्द्रग निरस्तर बढ़ता गया। अत सरकार ने 
देखा कि यहू जिस समाजवाद वी दिशा में जाने की घोषणा करतो रही है, वह तो 
देश से निरन्तर दूर होता जा रहा है। इमलिए बुद्ध ठहर वर यह सोचना आवश्यक 
था हि समाजवाद ने मार्ग मे क्या बाधाएँ हैं और नियोजन शे सफ्लता क्यों नहीं 
मिल रही है ? इसी उ्दृश्य से नियागन वो बुद्ध समय के लिए स्थगित विया गया | 

(५) प्रेजीपतियों का विरोध -वंसे तो भारत के उद्योगपति तथा बुछ अन्य 
ब्यवित आधितर नियोजन वी मूसमूतर खारणा का ही विरोध करत रह हैं पिन्तु 
तीसरी योजना वी असफ्लता वे कारण यह विरोध अत्यधिक हो गया । देश वे सारे 
समाचार पत्र (जिनमें से अधिउतर पूजीउतियों के स्वामित्व में हैं) आधिक नियोजन 
का सदा के लिए अन्त कर दने की माँग करने लगे। यह विरोध इतना तीम्र था कि 
न चाहने पर भी नियोजन का नियमित श्रम कुछ समय के जिए स्थगित हो यथा । 

एक्वर्पोप योजनाएँं--ततोसरी योजना वी समाप्ति पर सरवार यह चाहनी थी 

जि आयिय वियोजन दे सार दर्शन पर ही एक वर पुनविचार विया जाय कौर यह 
निर्णय लिया जाय वि आगामी योजना वी सफ्लता के लिए क्या-वया करना आवश्यक है। 
दूसरी ओर वह नियोजन को स्थगयित भी नहीं करना चाहती थी। अत बीच का 
भार्ग निकला गया । सारवार वाधिव बजट के साथ ही वाधिक योजना प्रयाशित 
करती रही । इस प्रवार तीन वापिक योजनाओं में सरकार द्वार सगमग ६,७५७ 
करोड श्पये सर्च किये गये । इन योजनाओं के ध्यय का आदर्श तीसरी योजना ही 
थी | इसका अनुमान इस बात से लगता है कि तीन वर्ष में किये गये कुल व्यय 
बा लगभग २३ प्रतिशत उद्योगो पर, लगभग १६ प्रतिशत परिवहन एवं सचार पर 
तथा लगभग २४ प्रतिशत कृषि एवं ध्िचाई आदि पर व्यय किया गया | 

एववर्पोय योजवाएं केवल नियोजन के अधिडृत क्रम को चातू रखे वे लिए 
थों, उनये' पीछे निश्चित उद्देश्य या लड़्यो का अमाव था | अत इस अवधि में जो 
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कुछ विकास हुआ वह आकस्मिक था ( अत उत् पर कोई भो टिप्पणी करना उचित 
नहीं है। 
चतुर्थ पचवर्षीय योजना 
(0एथप्त एड श6र शा 

पृष्ठभुमि-- चतुर्थ योजना के पीछे हल्तो सफलताओं और आशा से अधिक 
असफ्लताओं का लम्बा इतिहांस था । लगमग १८ वर्ष वे आथिक नियोजन ने देश 
बो एक चौराहे पर लावर खडा बर दिया था और यह निपदय वरना आवश्यक हो 
गया कि भविष्य वी योजनाओ का बया आधार होना चाहिए ? चतुर्थ योजना वी 
पृष्ठभूमि के रूप मे उन परिस्थितियं: और अनुभवों का विवेचत कर लेना आवश्यक 
है जिनका प्रभाव चतुर्थ योजना की नौतियो पर पडा । 

(१) गति की शिथिल्नता--भारतीय निम्रोजन से पहला पाठ यह सीखा जा 
सकता था कि देश में योजनाओं का संचालन बहुत शिथिल था। जिस गति से 
यौजनाओ का क्रम चलाया जा रहा था उससे न तो सब व्यक्तियों को रोजगार दिपा 
जा सकता या, न सामाजिक सेवाओं के आधार का विस्तार क्या जा सकता था 
भर न ही जनता के जीवन स्तर में सुधार राम्मव था ! वास्तव में आर्थिक विकास 
जिस गति से हो रहा था, उस गति को बनाये रखना ही बठिन था । 

(२) विदेशों पर निर्भरता--आधिक नियोजन एक एसो प्रक्रिया होती है 
जिससे वर्तमान पीढी वो भविष्य की पीढी के लिए त्याग करना पड़ता है ! यदि कोई 
देश निरन्तर विदेशी सहापत्ता पर निर्भर होता चला जाय तो वह आधपधिव' तथा 
राजनीतिक कठिनाई में पड सकता है । इस दृष्टि से देखा जाय तो योजना के पहले 
अठारह वर्षों मे देश को निरन्तर अधिक अनाज विदेशों से मधवाने के लिए बाध्य 
होना पडा और विदेशी सहायता पर उसकी निर्भरता बढ़ती गयी। इससे देश के 
आत्म गौरव और प्रतिष्ठा को भारी धय्क्रा पहुँचा और भनेक देशो ने सहायता देने 
से हाथ खेंचना आरम्म कर दिया । 

(३) सत्यागत ढचि की दुर्बलता --आधिव नियोजन थी सफ्लता के लिए 
यह आवश्यक होता है कि देश में आधिक, व्याप/रिक तथा वित्तीय सस्थाओं का ऐसा। 
शक्तिशाली सगठन ही जो देश से सभी क्षेत्रों कै विक्रात में समुबित योगदान करता 
रहे | भारत मे संस्था की दृत्टिसे अनेक प्रवार की व्यापारिक, औद्योगिक तथा 
वित्तीय सस्थाओ की स्थापना वी गयी किन्तु उनका प्रशासन इतना वमजोर घा कि 
बह देश वी आवश्यकताओ के अनुकूल सिद्ध नही हो सका। अत आधिक नियोजन 
के फू मी बपपकाण अपार से, ए. सब पाए साफ नही फिर ५ 

» (४] प्रशासनिक असफलता--आधथिक नियोजन वी सफ्लता के लिए देश मे 
दृढ़ एवं ईमानदार प्रशासन की आवश्यकता होती है जो देश की श्रत्येक योजना को 
सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न कर सके । इसके लिए प्रशासकों का 
स्वयं भी योजनाओं में विश्वाप्त होना आवश्यक है | भारत में प्रशासन वी परम्परा 
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अग्रेजों से विरासत में मिलो है। उसकी नोकरशाही मनोबृत्ति को क्ान्तिकारी या 
समाजवादी नीतियो में कमी विश्वास नही रहा | बत प्रशासन ने कमी भी मन और 
कमें से नियोजन को सफ़ल बताने का प्रवत्त नहीं जिया । अच्छे से अच्छे निर्णय और 
नीतियाँ नौकरशाही मनोदुत्ति कौ जनृप्त भूख वी शिकार होती रही और सरकार 
और जनता किक्‍्तेंव्यविमूद होकर असहयय को भाँति देखती रही । 

वास्तव में भारतीय आथिक नियोजन का जिस असफ्लता का मुह देखना 
पड़ा वह मूल रूप में नौकरशाही प्रशासन की घटिया मनोवृत्ति और सक्रिय अपहयोग 
के कारण हुआ । इसी कारण देश में घूल्य नियन्त्रण व्यवस्था असफ्ल हो गयी, राशन 
व्यवस्था में अ्रप्टाचार और चोर वाजारी फ़ैल गयी और उद्योग तथा निर्यातों के 
लिए कुछ इने गिने व्यत्वितयों को लाइसेंस दिये गये। प्रशासका के अष्ठ एवं पक्षपात- 
पूर्ण भाचरण के विरद्ध इस भय से कोई कार्यवाही नहीं को ययी कि वह भविष्य में 
ओर अधिक असह्योग न करने लगें। इस प्रक्नाए आथि ए नियोजन का बआशावाद 
नौकरधाही के असहपोग और आतर से निराशाबाद में बदत गया । 

(५) आयिक विपमता --आथिक नियोजन का आरम्भ इसलिए किया गया 
था कि देश के कगेडोों भूखेलग इत्सानों को पहले से अधिक सुवियाएं मिलेंगी और 
उन्हें रोटी, कपड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओ के लिए दोनतापूर्वक हाथ नही फँंलाना 
पड़ेगा, समाज में गरोत्री, अमीरी के अन्तर कम होगे तथा याप्ट्रीय आय ओर सम्पत्ति 
कुछ व्यविवयों के अधिकार में नही जायेंगे। दुर्माग्य से इस महान उद्देश्य की पूर्ति नहीं 
ही सकी । गरीब पड़ले से कधिक मरोव होता गया, अमोर पहले से अधिक ममीर 
होते बले गये ओर आयिक सत्ता और साधन घोरे घोरे कुछ व्यक्तियों के हाथ में 
सकेन्द्रित होते चले गये । इस प्रकार देश में समाजवाद की स्थापना के स्थान पर 
पूजीवाद का प्रभाव बढता चता गया । नियोजन के पवित्र उद्देश्यों वी पूर्दि नहीं हो 
सकी और ऐसा प्रतीत होते लगा कि भविष्य में भो इनकी पूर्ति होने की सम्मावना 
नहीं है । 

इस प्रकार चतुर्थे योजना उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनायी गयी है जिन्हें 
पिछली तीन योजन/ओं में पूरा नही दिया जा सका। इस योजना में पिछली योजनाओं 
की गलतियों को ने दोहराने वा निश्चय जिया गया है और कुछ व्रत लिए गये हैं जो 
देश की प्रतिष्ठा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं । 

(क) उद्दंदेय--चतुर्थ योजना के उद्देश्य प्राय वही हैं जो पहली तीन 
योजताओं में निश्चित किये गय ये किन्तु इस योजना से उनही पूर्ति के लिए कुछ 
निदेशक सिद्धान्त भी दिये गये हैं। इसका स्पप्टोकरण निम्नलिखित तथ्यों से हो 
सकता है - 

(१) एाम्ताजिक न्याय ओर समानता--चतुर्थ योजना में भी सामाजिक 
न्याय प्रदान करने तथा आयित समता छाल का ध्येत्र रखा गया है क्च्चि इसमे यह 

हि 
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कहा गया है कि समानता और न्याय वे लिए आथिक साधनों पर सरकार का पहले 
से अधिक नियस्त्रण करना आवश्यक होगा। इसी दृष्टि से सरकार ने औद्योगिक 
लाइसेंस देने सम्बन्धी नयी नीति निर्धारित वी है जिसमे नये साहसियो को प्रोत्साहन 
देने का निश्चय किया गया है । 

आय का वितरए--चतुर्थ योजवा में आय में वितरण को अधिक महत्त्व 
दिया गया है तथा इसकी पूर्ति के लिए वर नीति मे सुधार करने का निर्देश दिया 
गया है । 

स्थानीय नियोजन--देश में रोजगार बे स्तर मे सुधार करने के लिए 
नियोजन को विकेन्द्रित बरने का सुझाव दिया गया है। इसी दृष्टिकोण से ग्रामीण 
उद्योगो को अधिक प्रोत्साहन देने वा विचार प्रकट किया गया है। 

दुबेल उत्पादक--देश मे उत्पादन बढ़ाने वी दृष्टि से कमजोर उत्पादकों को 
आधिक तथा तबनीकी सहायता देने का निश्चय किया गया है। इसके लिए वित्तीय 
संस्थाओं तथा प्रशासनिक विभागों की प्रक्रियाओं को सरल करने का सुझाव दिया 
गया है। 

भूमिहीम क्षसमिक- भारत में एक बडी सख्या भूमिहीन श्रमिकों वी है। 
चतुर्थ योजना म॑ उन्हे स्थानीय वित्रास व यंक्रमो मे नियोजित किया जायगा। 

यह राव कार्य सामाजिक न्याय तथा समानता वा वातावरण उल्भन्न बरने में 
सहायक होगे । 

(२) प्रादेशिक अप्तन्तुलल ठीक बरमा--आथिक नियोजन का मुख्य ध्येय 
प्रादेशिव असन्तुनन बम करना होना चाहिए ताकि पिछ डे हुए भाग धीरे-धीरे विकसित 
भागों के समान हो सकें | चतुर्थ योजना में पिछड़े हुए भागो को तीन प्रकार से विश्ेप 
सहायता देवर उनरा विदास शिया जायेगा 

() उन्हें बेद्ध से वित्तीय सहायता दी जायेगी। 

(0) उन क्षेत्रों में बेस्द्रीय परियोजनाएँ आरम्भ वी जायेगो । 

(7४) वित्तीय तथा अन्य संस्थाओं की नीतियों में सुधार कर उन्हे अधिवा 
सहायता देने वी व्यवस्था वी जायेगी । 

(३) सामाजिक सेवाओं का विस्तार--चतुर्थ योजना मे शिक्षा, चिक्त्सा, 
परिवार नियोजन, आदि सुविधाओ का विस्तार करने का निश्चय किया गया है। 
इसके लिए (४ बर्ष तक वी आयु के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्वा शिक्षा 
वी ध्यवस्था वी जायेगी और चिवित्सा के लिए प्रायमिवः स्वास्थ्य केन्द्रों वी स्थापना 
को प्राथमिकता देने का निश्चय किया गया है । 

(४) अधिक रोजगार की व्यवस्था--वेरोजगारी क्री समस्या का समाधान 
करने बे' लिए ग्रामो मे ही छोटे-छोटे वारखाने (जो खेती बे लिए उपयोगी यत्र आदि 
बना सर्वे) स्थापित करने को प्रोत्साहित जिया जायेगा ताकि वस्तुओ का उत्पादन 
कम लागत पर हो राबे और रोजगार देने वी स्थानोय व्यवस्था हो सवे । 


भारत में आविके नियोतन का विज्ञास ढ्रे 


(५) क्षावित्ञ नियन्त्रण--उत्पादन में वृद्धि करते तथा आशिक छत्ता का 
सकेद्धवण रोकने के लिए अर्थ-व्यवम्था के समी क्षेत्रों पर सरकारी नियन्त्रण कडे करने 
वा निश्चय विया गया है तादि बुदछ ब्यवितर्यों को ही निरन्तर लाम न मिल सके 
इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयइल बैंक, राज्य व्यापार नियम सथा खाद्यान्न नियम को अधिक 
सक्रिय बनाने का निश्चय किया गया है । 

आवधिक नियततण मजबूत करने के लिए ही वित्तीय निममो तया अन्य 
सत्यानों (जो उद्येगो को आश्कि, त़करीकी या माल वी वित्नी सम्बन्धी सहायत्रा 
देते हैं) के प्रशामत तथा नीतियों म॑ क्रान्तिकारी प्ररिवर्तेत करने का दिफेय किया 
गया है तावि वह देश के आथिक विश्ास के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके । 

(६) लोक ल़ेत्र का सघालन--चनुर्थ योजना काल म लोक क्षेत्र की सभी 
औद्योगितर इकाइयों का आपनी सम्पर्त बटाने का निश्वय क्या गया तथा उनकी 
बुशनता मे वृद्धि के लिए उनके बारे में निर्णय लेने के अधिकार को विकेन्द्रित करने 
का निरदेश दिया गया | 

इस प्रकार चौदी पववर्षीय योजना में उत्पादन, विवरण तथा प्रवन्ध सम्बन्धी 
कार्यों में सुधार के लिए स्पष्ट निर्देश दिखे गये हैं 

नोति निर्दे झ--चहुर्थ प्रचर्षीय योजना के जो उद्देश्य गिर्घारित डिये गये हैं 
उन पूर्ति के लिए दो महत्त्वपूर्ण नीति निर्देश दिये गये हैं 

(] स्थाग्रित्त के साथ विकास (6/0908 ७0 508009) 
(0) विदेशी सहायता से मुक्रित (7४6०७ हि०ा &णथह्ट) 60) 

चअनुर्य योजना में यह स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक विकास के कार्यत्रमो 
का सथालन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि देश में मुद्रा स्फीति न हो तथा 
बस्नुओं के मूल्य में स्थायित्व रहे । इसी प्रवार यह निश्चय भी भ्रक्ट किया गया है 
कि विदेशी सहायता से शीघ्रातिशीध छुटकारा पाने बा प्रयत्त क्या जाना चाहिए 
वयोकि विदेशी झहायता से अनेव प्रकार वी आधिक तथा राजनीतिक कठिनाइया 

उत्पप्त होने लगतो हैं । 

विदेशी सहायना की मात्रा को न्यूनतस स्वर पर रखने वे लिए चतुर्थ योजना 
में निर्यातों में प्रति बर्ष ७ प्रतिशत की बुद्धि वरने का निश्चय जिया गया है। यह 
बाय विशेष कदित नहीं है । 

(ज)] आकार तबा साधन--चतुर्य प्रचवर्षीय योजना में लोक क्षेत्र द्वारा 
१४,६०२ करोह रपये खर्च करने की व्यदस्था को गयी है । यह रकम पहली तीनों 
भोजनाओं के मित्रे जुने खच से नो अधिक है । इस खो के लिए ८,७३४ व रोड 
स्पये अर्थातु लगमग ५५ प्रतिशत को व्यवस्था सामास्य आन्तरिक साधनों से वी 
जावेगी, ३१६८ रपये नये करो मे प्राप्त किये जायेंगे तथा ६०६ करोड स्पये आन्त- 
रिक ऋतो से प्राप्त दिये जायेंगे । इस प्रकार आन्तरिक साधनों से कुल १२,४३८ 


पड भारतोय आिक प्रशाचन 


करोड रुपये अर्थात्‌ लयनग ८० प्रतिशत रबम प्राप्त करने वी व्यवस्था है। झेष 
रकम में से २,६१४ करोड रुपये विदेशी सहायता और ८५० करोड रुपये थाटे के 
बजदों से प्राप्त करने का निश्चय जिया गया है । 

इस प्रकार चतुर्य योजना के लिए विदेशों सहायठा से कम घन राधि प्राप्ठ 
की जायगौ जिन्तु घाटे के बजटों से ८5६० करोड रुपया प्राप्त किया जायगा। इससे 
मुंद्रा स्‍्पीति होने का मय बना रहेगा ओर उस्तुओं दे मूल्य में स्थारित्व नहीं रह 
परादेया । 

(ग) प्रायमिकताएँ- चतुर्थ पचतर्पोय योजना में सबसे अधिक शशि अथवि 
बुल योजना व्यय को २४ प्रतिशत खेती और सिंचाई आदि पर व्यय होगी। बड़े 
उद्योग तथा खनिज क्षेत्र पर २१ प्रतिद्यत ठया शक्ति (दिजज्ञो आदि) पर १६ प्रति- 
झत रकम खर्च वी जायेगी । इस प्रकार उद्योग तथा शक्ति साधनों के विकास पर 
कुल मिलाकर सगमय ३७ प्रतिशत रकम झूचें बरने का अनुमान है । परिवहन तथा 
संचार व्यवस्था पर २० प्रतिशत रक्षम खर्च होगो। 

इस प्रकार योजना की प्रायमिक्ताओं का गहराई से अध्ययन करने पर स्पप्ट 
हो जाता है कि चतुर्थ घोरना में एक ओर तो छेतो के विक्नास को महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है, द्ेसरी ओोर परिवहन, बिजली ठया बढ़े उद्योगों पर लगमभाय ५७ प्रति- 
शत रकम व्यय करने का निश्चय किया यया है। अत खेती उद्योग, ठया साज-सज्जा 
के महत्त्व को पूरी तरह सममः वर उनके विक्ास को ययीचित महत्त्व देने का प्रयत्न 
जिया गया है । 

(घ) राष्ट्रीय आाय--चतुर्य योजना काल में प्रति वर्ष ४५ प्रतिशत को 
विड्ास दर का अनुमान लघाया गया है बर्थाव्‌ राष्ट्रीय आाब में ५४ प्रतिशत वापिक 
वृद्धि होगी ऐसा अनुमान है । यहू मो अनुमान लगाया गया है कि इस वाल में 
जन सख्या “६ प्रतिशत वापिक दढेगो, अत. राष्ट्रीय आय में शुद्ध वापिक वृद्धि ३ 
प्रतिशत होगी ॥ 

राष्ट्रीय आय में ३ प्रतिशत शुद्ध वृद्धि प्राप्त करने के लिए देश में घरेलू 
दचठों की दर राष्ट्रीय आय वी १३ २ प्रतिशत ठव् बढानी पढ़ेंयी । १६६८-६६ में 
घरेलू दचतों की दर ८८ प्रदिशत थो। इसी श्रवार पूजी विनियोग वी दर भी 
चप्ट्रीय आय की कम से कम १४४५ अविशवत करनी पड़ेगी । 

बचत तथा वितियोय के लक्ष्यों को पूि करने के लिए सरकार को वस्तु मूत््यों 
में स्थायित्व रखना पडेया जो निश्चय हो एक वठित काम है । 

विद्लेषण--चतुर्ध पचवर्षोय योजना में सरक्तार द्वाय १५,६०२ बरोड रपये 
छाया निजी क्षेत्र द्वारा ६,६८० करोड रुपये व्यय करने का निश्चय क्या गया है । इस 
प्रझार पाँच वर्ष में कुल ३४ ८८२ करोड रपये खर्च डिये जायेंगे। 

यद्यप्रि योजना में यह निश्चय दोहराया यया है कि मूत्य स्तर में स्थापित्व रखने 
वा प्रदत्त दिया जायेगा किल्तु फ़िर भो ८३० करोड रुपये वो रकम घाटे के वजरटों से 


भारत में आथिक नियोजन वा विदास स्य्श्‌ 


श्राप्ठ की जायेगी । पिछले दो तोन वर्ष में श्रस्तुत किये गये बजटों में प्रायः २५० 
करोड स्पय वाधपिक का घाटा दिखलाया गया है अठ वास्तविक घाटा ८5५० करोड़ 
रुपये से काफी अधिक होने को आध्च॑का है। इससे मूल्य स्व॒र में वृद्धि रोकना कठिन 
होगा । पिछले दो दोन वर्षों में मूल्य स्वर में निरन्तर वृद्धि हुई है । 

चतुर्थ योजना में समाजवाद की नीति को अधिक स्पष्ट शब्दों में दोहराया 
गया है किन्तु सरकार को नीतियाँ जभी इतनी क्रान्तिकारी प्रतोत नही होती जिनसे 
समाजवाद लाया जा सके । कुछ आकत्मिक या छुट-पुट कदमों से न तो आयिक 
विपमठ) कमर होफ़ी, त बाय और सम्प्रक्ति का न्‍्यायपूणं वितरण होगा ) अठ गरीब 
की गरीबी को कम करने का प्रयत अधिक ग्रम्मी रता से जिया जाना चाहिए नहीं 
तो चतुर्थ योजना के वाद भी लगमग वही स्थिति देखने को मिलेगी जो १६६५-६६ 
में या १६६८-६६ में थी। यह स्थिति निश्चय ही गोरवपूर्ण नहीं होगी ! 
घया भारत मे जाधिक निमोजनन को सफलता मिलो हैं ? 

मरत की प्रचवर्षीय योजनाओं पर विचार करने के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण प्रश्व 
उत्पन्न होता है कि वया मारत में नियोजन सफल हुआ है ? इसका उत्तर है नहीं। 
किन्तु ऐसा किछ जाघार पर कहा जा सकता है २ 

आधिक नियोजन की सफ्लता वा अनुमान लगाने के लिए यह देखना चाहिए 
कि उसके उद्देश्यों की पूि हुई है या नहों। यदि उद्देश्यों को पूतति नहीं हुई है तो 
नियोजन से असफ्लता मिली है ! यदि उद्देश्य पूरे हो गये हैं तो नियोजन भी सफ़त 
माना जानता चाहिए । 

(१) राष्ट्रीय आय--भारतीय निशेजन को सफ्लठा का अनुमान सगाने के 
लिए राष्ट्रीय आय मे वृद्धि को दो दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।॥ पहला दृष्टि- 
कोण महू कि राष्ट्रीय आय में कुल दृद्धि कितनी हुई है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि 
राष्ट्रीय आप में वास्तविक दुद्धि क्षितनो हुई है 

कुल बद्धि--यदि राष्ट्रीय आय में बुल वृद्धि का अनुमान लगाया जाय तो 
सब १६५०-५१ में भारत वो राष्ट्रीय आय लगमग ६,५३० करोड़ रएये थी जो 
१६६६-७० में लगभग ३१,६०० करोड रुपये तक पहुँच गयी अर्थात्‌ यह लगभग 
कै गुनी हो गयी है । 

यदि प्रठि व्यवित दृद्धि का अनुमान लगाया जाय दो पता चलेगा कि १६४०- 
४६ में प्रति व्यक्ति जाय २६७ रुपये थी जो १६६६-७० में ५८६ रुपये हो गयी 
इस प्रकार प्रवि व्यक्ति आय मो लयभय नह युर्ती हो ययी हैं । 

दास्तविक वृद्धि-आय में कुल वृद्धि योजना की सफ्लता का सही माप नहीं 
मानी जा सड़ती व्नोकि योजना काल म मुद्रा के मूल्यों में निर्वर वृद्धि हुईहै। 
अत यदि आय में वास्तविक दृद्धि का माप किया (जिसमें क्रय शक्ति में वृद्धि का 
माप होगा) तो नियोजन को सफ़्लठा का सही अनुमान हो सक्वा है । 

सब १६५०-४१ में भारत की वास्ठविक्ञ आय (१६४८-४६ के मूल्यों पर) 


न भारतीय आयिक प्रशासत 


८,८४० करोड रपये थी जो बढकर १६६८-६६ में १६,६१० ब रोड रपये हो गयी 
अर्थात्‌ वास्तविक वृद्धि केवल ६० प्रतिशत हुई (इसको तुलना ३ ग्रुती से वीजिये) 
है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति वास्तविक आय २४८ रुपये से बढकर ३२३ रपये हुई है 
अर्थात्‌ वृद्धि केवल ३० प्रतिशत है । यद्दि पिछले दस वर्ष वी वास्तविक आय वृद्धि 
का अनुमान ही लगाया जाय तो इसमें वृद्धि ११ प्रतिशत से कुछ वम निवलती है। 
इस प्रवार नियोजन वाल में एक भारतीय वी औसत आय बेवल ३० प्रति* 
शत बढी है जो १"४ प्रतिशत बाधिक दृद्धि वा सकेत करती है। यह वृद्धि अत्यन्त 
साधारण है। अत इसके आधार पर नियोजन को सफ्त मान लेना उचित नहीं है । 

(२) प्रार्थामक क्षेत्रों का विकासी- वियोजन के बीत वर्षो मे 'मारत मे छृपि, 
उद्योग, परिवहन के साधन तथा विजली आदि का महत्त्वपूर्ण विकास हुआ है विन्तु 
कृपि के क्षेत्र मे अभी भी आत्मनिर्भरता नहीं मिली है| प्रति वर्ष करोड़ो रपये वा 
अनाज, कपास तथा तेल बाहर से आयात करना पड रहा है। भारतीय कृषि आाज भी 
मानसून वा जुआ है जैसी वीस वर्ष पहले थी । 

“6. उद्योग बिजली, परिवहन के क्षेत्री मे आशातीत विकास हुआ है। १६५०-४१ 
में भारत में एव वढिया विस्म वी सुई वा भी निर्माण नहीं होता था किन्तु भव 
हमारे यहां बढ़िया रेल के इजन, डिब्बे, ट्वाई जहाज, पानी वे! जहाज, बडी-बडी 
मशीनें आदि प्रचुर मात्रा मे बनने लगी है । भारत के ग्राम ग्राम मे बिजली पहुँच गयी 
है भर सडकें पहुँच रही हैं। यह सही है कि इन क्षेत्रों मे भी विकास वी गति बहुत 
शिथिल रही है विन्तु फिर भी यह बहना पडेंगा कि भारत ससार के औद्योगिव' 
मानचित्र पर आगया है। यह आथिक नियोजन वी महत्त्वपूर्ण देन वही जा सकती है। 

(३) आधथिक विषमता में कमी>-भारत में आथिव नियोजन वा एक महत्त्व- 
पूर्ण लक्ष्य आय तथा सम्पत्ति के साधनों शा न्यायपूर्ण विवरण बरना रहा है ताबि 
देश मे आथिक विपमता कम हो सके । अब तक जितनी समितियों तथा आयोगो ने 
रिपोर्ट दी हैं उनसे पता चलता है कि भारत मे आर्थिक नियोजन वा अधिक लाभ 
धनी वर्ग वो मिला है, और गरीब पहले से अधिव गरीब होता चला जा रहा है) इस 
प्रकार देश में 'आथिक सत्ता के सकेद्रण ने बुद्धि हुई है ।/ अत आधिक नियोजन के 
इस लक्ष्य में सफ्लता नहीं मिल सकी है । 

(४) बेरोजगारी हटाता-- समाजवाद की सबसे महत्त्वपूर्ण झूंदी यह होती है 
कि उसमे प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है। भारत में आथिद नियोजन में 
भी प्रत्येव व्यक्तित को रोजगार देने वा लड्ष्य निर्धारित क्या गया था विन्तु दुर्भाग्य 
के वेशेजणफे हस्के दी। दजाव निरन्तर थददी। शथे ५ अगुझपत उगाया भय हैं. फकि 
१६७१ में लगमग १६ वरोड व्यत्त बेरोजगार हैं। यह स्थिति निश्चय ही बहुत 
गम्भीर एवं दुखद है । इसके आधार प< भारत में नियोजन को सफ़्ल क्‍दापि नहीं 
माना जा सक्‍ता। 


भार्व में आयिक नियोजन का विश्ाये रु] 


इस तथ्यों ये स्पष्ट है कि भारतीय आविया नियोजन को बेयल औद्योग्वि तथा 
परिवहन वे क्षेत्र मे ही सफदता मिली है यादी क्षेत्रों मे बहू अपर ही रहा है । 


असफलता के कारण 


भारतोय आधिक वियोजव वी असफ़्तता में अनेव तत्वों वा हाथ रहा है 
पिछते एक अध्याय में सामान्य रूप में उने तत्त्वों वे बारे में लिखाजा धुका है। 
यहाँ उनकी विशेष बातों पर प्रत्राश ढाला जा रहा है। 

(१) अस्पष्ट नीति--भारत में समाजवादी समाज वी स्थापना हे लिए 
वर्षों से चर्चा होती रही है विन्तु समाजवाद वे सही स्वरूप के बारे में शासव दव छे 
सदस्यों में आपने में मतभेद रहा है। इस मतभेद वे! वारण द्वी १६६६ भे राष्ट्रीय 
काँग्रेस दो मागो में बट गयी है ! आपसी मतभदी वा आधथिक नियोजन पर बढ़ 
प्रभाव पहा वि योजना मी प्रायमिक्ताएँ सदा बदलती रही हैं । पहली योजना में 
बृधि को अधित महत्त्व देवर मात लिया गया वि शृषि कतेत्र वा पर्वात्त गित्रास हो 
गया है । इस गलत घारणा वा फ तीसरी योजवा में भुगतना परद्मा जबत्रि सूया 
पड़ने से खेतो में बहुत कम उत्पादन हुआ ओर विदेशों से अधिव अन्न तथा भस्प 
वस्तुएँ आयात बरतनी पढ़ी । 

सरवार को अस्पप्ट आधिक नीयि का दोर मम्मत्रवदः अब भी समाप्त नही 
टूता है दर्योरि बुछ राज्यों मे अभी तब भी चतुर्थ योजना वे वार्यत्रमों यो अतिम 
हूप नहीं दिया जा सत्रा है। ऐसी स्थिति में नियोजन वी सफ़्वता की वया आशा 
हो छवती है ? 

(३) कऋान्तिकारी नेतृत्व का अमाव--भारत में आधित्र वियोश्न छी 
अप्रफ्लता वा एक भरदत्त्पूर्ण बारण यह है हि देश का नेतुव पर्याप्त ऋग्तितारी 
नहीं रहा है । भारत के शायर उचित अनुचित दिसी भो तहीके से झुर्भो के विफे 
“हना चाहते हैं और अपनी दुर्सी रे विए वह देश ने बढ़े से बढ़े हित थी भी परवाह 
नहीं बरते | आये दिन दल बदलने थी घटनाएँ होती हैं बयोति बुद्ध व्यक्तियों वो 
बुर्सी का लालच देवर बमो इपर मिद्रा लिया जाता है गमी उधर घामित्र रुर 
जिया जाता है, ऐसे पद लोसलुप व्यक्तियों से देश के वित्रास के लिए बया आशा वी 
जा सर्दी है। 

राष्ट्रीय चरित्र के इप मयानक् प्रवत का फद देश को जनवा वो लुगवना 
पड़ा है भौर विज्ात्ध के वायेत्रम समय पर पूरे नहीं हो से हैं। यही योजना वी 
अमफ्लता का दा रण हैं । 





१ इ्म भीपत दे भोज दी ययी दावों वो “मारतीय आविव नियोजन की बहि- 
नाइयाँ” भी बहा जा सवठा है। 


दर्द भारतीय आशिक श्रश्मासन 


(३) शियिल प्रशासन--पिछले अध्याय मे लिखा जा चुव हे कि आधिक 
तियोजन वी सफ्लता बे लिए मडबूत बोर ईमानदार प्रशासन होना आवश्यक है । 
भारतीय प्रशासन की मनोवृत्ति सत्ताशाही और सामन्तवादी रही है । प्रशासक मन- 
माने ढंग से बाम बरते हैं। वह सरकारी योजना कयवा जनहित कि सनिव भी जिता 
नही करते ॥ इसौलिए घूस और अप्टाचार बढ गया है। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यह्‌ 
है कि घूस ओर अष्टाचार वे दोपी व्यक्ति प्राय साफ बच जाते हैं बयोकि उन्हें 
शर्वितशाली व्यक्तियों वा प्रश्यय मिल जाता है। यह परिस्थितियाँ निरन्तर बढती 
चली जा रही हैं। इसी बरारण समाज में गसतोष वड गया है और न्याय के प्रति 
विश्वास हटता चला जा रहा है। इस प्रकार के अप्ट एव स्वार्थी प्रशासन से आधिक 
नियोजन छो सफ़्लता वी वामना वरना ब्ययं है | 

(४) साधनों का दुरपयोग--भारतीय नियोजन में प्राय थह देखा गया है 
कि कोई भो कार्यक्रम निश्चित या निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो पाता | किसी 
वायेक्रम पर जितनी घन राशि खर्चे बरने का निश्चय क्या जाता है उससे प्राय 
बहुत अधिक रकम उस कार्यत्रम पर खर्च होतो है । अनेक क्षेत्रो मे ठेकेदार से उच्च- 
तम अधिवारी तक गड़बड्ी करने मे सहयोग देते हैं । इस प्रकार राष्ट्रीय पूंजी का 
एक बड़ा भाग जो देश दे विकास मे खर्च होता चाहिए, वडे-बड़े अधिकारियों दी 
जेब में धला जाता है। वास्तव में आधिक सत्ता के सकेन्द्रण का एक मुरुष कारण 
यही है । 

आशिक साधनों के दृस्पयोग के कारण अनेक योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, 
उनके लिए विदेशी ऋण लेने पड़ते हैं जिनके व्याज का भार देश की अय्ं-ब्यवस्था 
पर निरन्तर बढ़ता जा रहा है 

इस प्रकार जो कुछ सीमित साधन भारत मे उपलब्ध हैं उनका भो सही ढंग 
से उपयोग न होने वे' कारण नियोजन को असफ्लक्षा का मु ह्‌ देखना पडा है। 

(५) जन सहयोग--किसी भी देश मे आथिक नियोजन तब तव सफ़्ल नहीं 
हो सकता जब तक नियोजन मे जनता वी आस्था न हो और उसे सफ्ल बनाने में 
उसका पूरा योगदान न हो ॥ भारतीय जनता वो योजगाओं के महत्त्व से पूरी तरह 
परिचित बरने बा वभी विद्येप प्रयत्त नहीं क्रिया गया। अत प्रत्येक व्यक्तित यह 
मानता है कि नियोजन वे लिए काम करना उसका कत्तेव्य नहीं सरकार का 
बाम है। 

योजना बनाठे समय भी सरवार प्राय उन व्यक्षितयों को सलाह लेती है जो 
सरबार जी “हो मे हाँ मिलाने चाल होठ हैं। इसका पौरणाम यह होठा है वि 
योजनाओ की वास्तविक कृमियाँ वभी भी प्रवाय में नहीं आती । आत गलत ढग से 
बनायी गयी और अ्रप्ट तथा स्वार्थो ब्यत्विदयों द्वारा सचालित वो गयी कोई भी 
योजना कैसे सफल हो सकती है ? यह एवं सीघा प्रघन और साफ उत्तर है $ 

उपसहार--भारतीय आविक वियोजन वी असफ्लता मे प्रशासन का दोला- 


भारत में आथिक नियोजन का दिकास घर 


पत मोर भ्रप्टाचरण तथा शाप्तकों को सामन्तश्ञाही मनोवृत्ति का मुस्य योग रहा है 

इनमे परिवर्तन किये विना भविष्य वी योजनाओं की सफ्लता भी सदिग्ध ही बनी 

रहेगी । 

अम्यास प्रश्न 

१४ स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले भारत मे आधिक नियोजन के जो प्रयत्न किये गये 
उनका विश्लेषण बीजिए ३ 

३. भारत में आथिक नियोजन की प्रायमिक्ताओ का विश्लेषण कीजिए । 

ई7 भारत मे आधथिक नियोजन को सीने वर्ष के लिए क्यों स्थगित किया गया ?ै 
कारणों पर प्रकाश डालिए । 

४. भारत की पहली तीन योजनाओं पर टिप्पणी लिखिए ! क्‍या उममे पर्वाप्त 
सफ्लता मिन्नी ? कारण सहित लिखिए । 

4 चतुर्ध योजना वी पृष्ठन्भूमि का विस्तृत विश्लेषण कीजिए | बया चतुर्थ योजता 
में कुछ नयी दिशाओं की मोर सकेत किया गया है ? 

६ भारत वी चतुर्य पएच्वर्षीय योजना पर एक टिप्पणी लिखिए । 

७ भारत की पचवर्षोय योजनाओं को कठिनाइयों तथा सफ़्लताओं का विवेषन 
कौणिए ) 

४६८, भारत वी पच वर्षीय योजनाओं की सफ्लता में कौन से तत्त्व बाधक रहे हैं ? 


5) 


निकल भारतीय योजना आयोग 
(त्रणएा&ा श.&्ारए 60%एश5509५) 





भारत मे आधिक नियोजन किस्त प्रकार आरम्भ हुआ और उसका विकास 
किस प्रकार हुआ, इसका वर्णन पिछते अध्याय में किया जा चुका है। नवम्बर, १६४७ 
औ अखिल भारतीय कांग्रेस महाम्रमिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें “नियोजित 
क्रेन्द्रीय निदेशन/' (]807०0 (००0४) 70॥९00/00) को आवश्यकता पर.जोर दिया 
और (६४८ मे भावि# कायत्रम समिति (8000ग्रा6 7708/व्ग्राधार 0०गरागा/(०९) 
ने यह सुकाव दिया कि दश म राज्य सरवारों को नियोजन सम्बन्धी सलाह देने के 
के विए एक केद्रीय योजना आयोग की स्थापना वी जानी चाहिए । 

(५ जनवरी, १६५० म काँग्रेस दव की कायकारिभी ने एक प्रस्ताव पास किया 
जिसमे भारत सरकार से यह सिफारिश की गयी थी कि एक वैघानिक योजना आयोग 
बी स्थापना वी जानी चाहिए।? 

“आयोग की स्थापना--जनवरी १६५० में राष्ट्रपति मे _ससद मे १६५४० में राष्ट्रपति ने _ससद में जो भाषण 
दिया उसमें योजना आयोग की स्थापना का निश्चय भ्रगट किया गया। राष्ट्रपति ने 
बहां कि योजना आयोग स्थापित किया जा रहा है “ताकि अपने साधनों का राष्ट्र 
के विकास के लिए श्रेष्ठतम प्रयोग किया जा सके // 7 77 

इस घोपणा मे पश्चास्‌ १५ माच, १६५० वो भारत सरकार द्वारा एव 
प्रस्ताव पास किया गया जिसम आर्थिक नियोजन का महत्त्व स्पप्ट क्या गया और 
यह मत्‌॒प्रगट क्या गया वि किसी स्वतम्त्र सगठन के बिना योजवाओं को सफल 
बनाना सम्भव नहीं है । 
योजना आयोग पे' कार्य 
(#फाजा005 ० (॥6 ए]॥गाग्रा8 ए०्रणा5509) 

भारत सरकार के प्रस्ताव मे सविधान के निदेशवः सिद्धान्तो का हवाला दते 
हुए कहा गया था वि “सखार जनता के जीवन स्तर मे सुधार करने के लिए छत 

€० 
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संबत्प है” अत एवं योजना आयोग की स्थापना के जा रही है जिसके निम्नलिखित 
कार्य होगे 

(१) हाधनों को जानकारों तथा अभाव को पूृति--आयोग् का पहला कार्य 
देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानदी साधनों का (जिसमे तकनीकों विशेषज्ञ भी 
सम्मिलित हैं ) सही अनुमान लगाना है । इस अनुमाव के माघार पर जो साधन 
देश की आवश्यअता के लिए कम हो उनकी पूत्ति के लिए भरसक प्रयत्न करना होगा । 

(२) साधनों का सन्ठुलित एव प्रभावशाली उपयोग--देश मे मौजूद साधनों 
की सही जानकारी वर लेने वे पश्चातु एक ऐसी योजना बनाना जो इन साधनों के 
अधिकतम प्रभावशाली एवं सन्तुलित प्रयोग के लिए आवश्यक हो। 

(३) प्राथमिकताएँ और चरण निर्धारित करता--साधनो का श्रेष्ठतम प्रयोग 
करने के लिए प्रायमिकरताएँ निर्धारित करना और इन प्राथमिक्ताओं के माघार पर 
आर्थिक विकास करने वे लिए यह निश्चित करना कि कय-केब किस किस चरण 
(४०४०) पर क्तिने-वितन साधनों का प्रयोग किया जायगा । 

(४) बाघक तस्‍्वों की जसतकारी--यह जानकारों प्राप्त करता कि आधेक 
विकास में कौन से तत्त्व वाघर हो सकते हैं ओर वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक 
वातावरण में ओधिक नियोजन की सफ्लता के लिए कौन से काम पूरे कर लेना 
आवश्यक है । 

(५) नियोजन के लिए संगठन को स्थापना--इन सब कार्यों की जानवारी 
और पूर्ति के लिए उचित सगठन का निर्णय करता और उसकी स्थापवा करना । 

(६) मूल्पॉक्न--समय-समय पर नियोजन के प्रत्यक चरण की प्रयति का 
मुल्यांवन करना तथा उसके आधार पर नियोजन की नीतियों में आवश्यक्र परिवर्तन 
और सुधार बरना । 

(७) संगठन मे सुघार-- सरकार को बदलती हुई नीतियो के अनुसार तथा 
आधिक विश्स के कार्यक्रमों के अनुसार अपने संगठन में परिवर्तेत या सुधार के लिए 
सुमाव देना । 
एक सलाहकार सस्था 

योजना आयोग की स्थापना के समय ही यह स्पप्ट कर दिया गया था कि 
यह एक सलाह दने वाली सस्या है। आयोग द्वारा कोई सलाह देने से पहले राज्य 
तथा केन्द्रीय सरकार से विद्यर विमर्थ कर लेना चाहिए ताकि बाद में मतभेद उत्पन्त 
होने बा भय ने रहे । 

योजना आयोग को सलाह के आधार पर केन्द्रीय तथा राज्य सरवारें निर्भ 
लेती हैं! निर्णय लेने में वह आयोग के मठ को अधिकतम महत्त्व देनी हैं परन्तु 
आयोग के विचार से मत मिपन्नता होने पर बह स्वतन्त्र निर्णय ले सकती हैं। निर्णय 
सेने दे पश्चात्‌ उसत्ा पालन करने का दायित्व सरकार वा हो है, आयोग का उसमे 
कोई हाद नही होता । 
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सक्षेप मे 

(0) योजना आयोग एक सलाह देने वाली सस्था मात्र है । 

(7) भपनी निश्चित सलाह देने के लिए यह केन्द्रीय तथा राज्य सरवारो के 
सम्पक में रहता है । 

(४) सरकार के लिए आयोग की सलाह मान लेना अनिवार्य नहीं है किन्तु 
आयोग की सलाह को अधिकतम महत्त्व दिया जाता है । 

(४) आयोग की सलाह के बाद सरकार जो निर्णय लेती है उसका पालन 
करने का दायित्व सरकार पर ही होता है । 
आयोग की रचना 
(0०आाए०शा०क ० 06 ए०रफ्राइश्रणा) 

आरम्भ में योजना आयोग की अध्यक्षता भारत के तत्कालीन प्रधान मन्त्री 
जवाहरलाल नेहरू ने ग्रहण वी। श्री गुलजारी लाल नदा को उपाध्यक्ष नियुकत 
किया गया । अन्य सदस्यों में श्री वी० टी० कृष्णमाचारी, श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ 
देशमुख, श्री जी3 एल० मेहता तथा श्री आर० के० पाटिल थे। श्री नदा तथा 
पाटिल को राजनीतिक, श्रम तथा जन जीवन का पर्याप्त अनुभव था | श्री वी० टी० 
कृष्णमाचारी तथा श्री देशमुख को प्रशासनिक अनुभव था, तथा श्री जीौ० एल० मेहता 
को व्यावसायिक प्रवन्ध के विशेष ज्ञान के अतिरिकत प्रशासनिक अनुभव भी था । 
इस प्रकार पहला योजना आयोग मुख्यत प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्तियों का 
सगठत था | उसमे श्री नेहरू के अतिरिक्त किसी मन्त्री को सदस्य नहीं बनाया गया । 

सस्त्रियों को सदस्यता--आयोग की नियुक्ति के तीन मास के भीतर ही श्री 
चिन्तार्माण देशमुख को भारत सरकार म वित्त मन्‍्त्री नियुवत वर दिया गया। श्री 
देशमुख के वित्त मन्त्री होने पर भी उनको योजना आयोग का सदस्य बनागे रखा 
गया । वास्तव में, उस समय से यह परम्परा पड गयी कि वित्त मन्‍्त्री योजना आयोग 
का पदेन सदस्य होता है । 

सब्‌ १६५१ मे श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा को भारत सरकार मे मन्त्री नियुक्त 
किया गया और उन्हे भी आयोग का सदस्य बना रहने दिया गया। उस समय से 
एक नयी परम्परा यह स्थापित हो गयी कि भारत सरकार का योजना मन्त्री भी 
योजना आयोग से पदेन सदस्य होगा । 
बर्ंमान स्थिति 

? (।) अध्यक्ष--यह परम्परा बन गयी है कि भारत का प्रधान मन्‍्त्री योजना 

आऋफोणश छग क्षष्यक्ष होगा। सत् १६१० से २७ मई, १६६४ ज़क़ श्री जदाहुर काजल 
भेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष रहे | उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ श्री लालबहादुर शास्त्री 
और ऊनकेी मृत्यु के पश्चात्‌ श्रीमती इन्दिरा ग्राधी ने योजना आयोग की अध्यक्षता 
वा भार सम्भाला । 

(0) मन्ज्ी सदस्य-प्रधान मन्त्री के अतिरिका वित्त सन्‍्त्री तथा योजना 
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भग्त्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इन ब्यक्ितियो के अतिरिक्त भी दुछ मन्त्रियो 
को आयोग वा सदस्य निमुक्त किया जा सकता है। इन मन्तियो की आयोग में नियुक्ति 
ब्राय प्रधान भस्त्री को इच्छा पर निर्मर करती है ) यह निश्चित नहीं है कि क्तिने 
मन्द्रियों को आयोग का सदस्य नियुक्त दिया जा सकता है ?े समय-समय पर इनकी 
सल्या में परिवर्तन होता रहा है । 

(70) उपम्न्त्री --कमी-क्भी योजना मन्त्रालय में कुछ उपमन्द्री होते हैं जो 
आधिक नियोजन सम्बन्धी नीतियो के पालन करने में योग देने हैं। इन मस्त्रियो को 
योजनाओ के सचांलन में अनेक कठिनाइयाँ बाठी हैं॥ उस बनुमव का लाभ उठाने के 
लिए इन व्यक्तियों को योजना आयोग की सभाओं में भाग लेने के लिए बुला लिया 
जाता है विन्‍्तु इन्हें भायोग का सदस्य नियुक्त महीं क्या जाता ! 

((श) पूर्णकालिक सदस्य--प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्रीगण योजना आयोग 
के मधंवालिक (9500 00०) सदस्य ही होते हैं। उन्हें आयोग की सदस्यता का कोई 
वेतन नहीं मिलता । किन्तु कुछ व्यक्तियों को योजना आयोग का पूर्णकाशलिय' सदस्य 
बनाया जाता है| इन्त्री भी सख्या निर्धार्ति नही है रिन्‍्तु वह प्राय ३ से ७ के बीच 
में रही है । 

ओयोग में प्राय निम्नलिखित वर्गों के ध्यक्ितियों को संदस्य नियुक्त किया 
जाता रहा है : 

(क) प्रशासन का अनुभव रखने बाते व्यक्ति 

(ख) वैज्ञानिक 

(ग) अर्थ॑शास्त्री 

(घ) इगीनियर 

(ड) समाजसास्त्री तथा प्रवन्‍्ध विशेषज्ञ 

(ये) राजनीतिज्ञ 

पूर्णकालिक सदस्य (छिानाशा८ गाध्यऐैट5) ओयोग वो सेवा में नियोजित 
अधिवारी माने जाते हैं। इन्हें योजना आयोग से वेतन दथा निश्चित दरों पर भत्ते 
तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जातो हैं । 
शया वर्तमान रचना उंपयोगों है ? 

बुद व्यक्तियों की यह मान्यता रही है कि योजना आयोग एवं सर्वया स्वतस्त 
सस्या होनी चाहिए जिसमे मन्द्रियों को छदस्य नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए 
बरयोंकि सन्तरियों के सदस्य बने रहने से आयोग की नौतियों तथा क्रियाओं पर नौकर- 
शाही प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ेगा जिससे योजनाओं का सहो तथा उपयुक्त स्वरूप नहीं 
बन सकेगा । 

यह घारणा बहुत सही प्रतोद नही होती क्योंकि जिन मन्त्रियों को योजना 

आयोग का सदस्य रखा जाता है वह प्रायः बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिनवे 
व्यतितत्व से सरवार वी नीठियोँ निर्धारित होती हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को 
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आयोग ही सदस्यता देने से योजना सम्बन्धी नौतियाँ तथा प्रक्रियाएँ सरवारी नीतियों 
के अनुदूल हो जाती हैं जिससे योजना आयोग तथा सरकार-दोनों का काम सरल हो 
जाता है। वास्तव में योजनाओं वे सचालन का भार सरकार पर होता है और उनकी 
सफलता या असफलता के लिए सरकार ही उत्तरदायी होती है ॥ अत योजनाओं के 
निर्माण स्तर पर मन्त्रियों का परामर्श तथा निर्देशन बहुत उपयोगी होता है॥ तथा 
इस दृष्टि से आयोग की सदस्यता का वर्तमान ढाँचा सदृंधा उपयुक्त प्रतोत होता है। 
नियुक्षित की प्रणात्तो 
योजना आयोग के सदस्यो की नियुवित प्रधान मन्‍्त्री तथा उपाध्यक्ष के आपसी 
विचार-विमर्श द्वारा की जाती है। प्रधान मन्त्री (जों आयोग वा अध्यक्ष होता है) 
आयोग के उपाध्यक्ष से सलाह ले लेते हैं कि अमुक व्यक्ति वो सदस्य नियुक्त करना 
है | सदनुसार उस व्यक्ति की नियुक्तिति कर दी जाती है। जब बह व्यक्ति आयोग में 
काम सम्हाल लेता है तव भारत सरशार वे गजट में एश विज्ञप्ति निकाल दी जाती 
है कि अमुक व्यक्ति ने योजना आयोग वी सदस्यता वा भार प्रहण कर लिया है| 
वह विज्ञप्ति पूर्येंशा लिक तथा अशवालिव (मन्त्री आदि) दोनो प्रकार के सदस्यो वे 
लिए निवाली जाती है । 
इस अ्रवार योजना आयोग के सदस्यों की नियुकित प्रधान मम्त्री द्वारा ही 
बी जाती है। इसके लिए मन्त्रिमण्डल वी सलाह लेने वी आवश्यवता महीं होती । 
जब विसी स्दस्य वी नियुक्रित की जाती है तो प्रधान मन्‍्त्री द्वारा इसबी सूचना 
राष्ट्रपति को अवश्य दे दी जाती है । 
सदस्यों की आपु 
योजना आयोग वे सदस्यो को नियुक्ति प्रशासवीय स्तर पर की जाती है, उन्हें 
बिसी चयन समिति बे सामने प्रार्थना पत्र देकर चयन नहीं करवाना पडता | आयोग 
के सदस्यों का दर्जा मन्त्रियों बे समान होता है अत उनके लिए आयु की सीमा 
निर्धारित नहीं है 
अभी तव आयोग के सदस्यो वी आयु ४० से ६६ वर्ष बे भीतर रही है। 
इनमे मन्त्रियों वी आयु प्राय अधिव रही है क्योवि वहूत वरिष्ठ मन्त्रियों को ही 
आयोग वी सदस्यता प्रदान की जातो है । 
जियुवित की दा 
जब मार्च, १६५० में योजना आयोग की नियुक्षित शो गयी तब अलग-अलग 
वर्गों के सदस्यों के लिए नियुक्तित को अलग-अलग धार्ते निश्चित वो गयी ॥ उस समय 
यह निश्चित शिया गया वि आयोग के उपाध्यक्ष (कण) टफ़क्लाग्राआ) को वही 
बेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाए दी ज्ययेंगी जो केविनेट स्तर दे एक मन्‍्त्री को दी 
जाठो हैं । 
अम्य पूर्णकालिक सदस्यों को उतना ही वेतन, भत्ता ठया बन्य सुविधाएं देने 
का निर्ेय जिया गया जो उन व्यक्तियों को आयोग के सदस्य बनने से पहले मिलती 
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थों ! यह सोग को दात थी हि. आयोग के झरों पृर्षफालिक सदस्य अपनी नयी 
नियुकित से पहले किसों न विसी सरकारी पद पर काम कर रहे थे। 

सब ३६४५३ में यह निश्चित किया गये हि आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों 
को भारत सरकार के मन्तियों के समान वेतन दिया जायेगा। तद से पूर्णकालिक 
सदस्यों को मम्त्रियों के समान वेतन, मत्ता तथा अन्य सुविधाएँ मिलतों हैं ॥ इस 
सम्बन्ध मे एक महृत्त्वपूणे बात यह है कि जब सरकारी सेवा से मुवत॒ अधिकारियों को 
सौजना आयोग का सदस्य बनाया जाता है तब उन्हें अपनी पेन्शन लेने का अधिकार 
बना रहता है और उन्हें पेन्शन के अतिरिब्त उतना वेतन मित्तत्ता रहता है जो अन्य 
सदस्यों को मिलता है । दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पूर्णवालिक सदस्यों का दर्जा 
राज्य मन्त्रियों (४॥॥57८5 ० 9000०) मे बराबर होता है, केविनिट मन्व्रियों के 
बरावर नहीं । सदस्यों को अवशाश बादि उसी हिसाव से मिलते हैं जिस हिसाब से 
सरव।र के अस्थादी अधित्रारियों को मिलते हैं । 

सक्षेप में >- 

(0) आयोग के उपाध्यक्ष वा दर्जा बेब्िनेट मन्‍्त्री के समान होता है और 
उसको वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाएं उसी हिसाव से मिलती हैं । 

(४) अन्य पूर्णवालिव सदस्यों का दर्जा केन्द्रीय सरवार के राज्य मन्त्रियों के 
समान होता है ओर उनका वेतन, भत्ता आदि इनके समान होता है + 

(४0 सरकवार से पेस्शन प्राप्त बरने वाले रादस्यों को पेन्शन मिलतों रहती है 
और बेतन, भत्ता आईि उसके अतिरिक्त मिलते हैं । 

(४ पूर्णकालिक सदस्यों को अवकाश उतने हो दिनो वा मिचतां है जितना 
रारवार ने अस्थायो अधिवारियो को मिलता है। 
बारये-काल 

योजना आयोग *; पूर्णशालिक सदस्यों की नियुत्ित क्िसो निश्चित अवधि के 
लिए नही बी जातो । उनके सेवा मुक्त होने के लिए भी कोई आपु या मवषि 
निश्चित मद्दी है । इमलिए एक बार नियुक्त होने पर, आदोग वे सदस्य उस समय 
तह बने रहते हैं जब तब उन्हें असुविधा न हो । बनेक बार सदत्यो ने हिसी अन्य 
पद बा भार (विदेशों मे राजदूत, मन्‍्त्री, दिसी अन्य आयोग ने अध्यक्ष या सदस्य 
आदि) सम्मालने पर योजना अप्योग से स्यागपत्र दिया है । 

कभी कभी सरकार पूरे आयोग के ढाँचे को बदलना चाहतो है तो वह सदस्यों 
करे (दर किसी दूर यर दो को) सरेत दे देती है ओर वह सदस्द आयोग से €यागपत्र 
दे देते हैं। पिछले योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डो० आर० ग्राइग्रिल तथा 
उनके साथियों ने सरबार बे सबेत पर ही स्थागपत्र दे दिया था ताकि सरकार 
आयोग का नये पिरे से पुनगंठन कर सके । इस प्रवार आयेग की सदस्यता प्रधान 
मग्जो गो इच्छानुसार हो बनो रह सकती है । 
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अशकालिक सदस्य अर्थात्‌ मन्‍्त्री अपने पद से हट जाने पर योजना आयोग 
की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं ॥ ऐसा करना एक स्वस्थ परम्परा मात्र है । 
आयोग को कार्यप्रणाल्रो 
आधिक नियोजन के सारे काम को सदस्यो मे बाँट दिया जाता है। प्रत्येक 
सदस्य अपने क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओ के वारे मे उत्तरदायी होता है। श्रध्येक 
क्षेत्र (कृषि, उद्योग, प्राकृतिक साधन, प्रशासन एवं परिवहन, शिक्षा, सामाजिक 
निपोजन एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार, वित्त आदि) से सम्बन्धित सदस्य अपने-अपने 
विभागों तथा अनुभागो की देख रेख करता है । 
सामाजिक दायित्व--काम का यह विभाजन या वितरण सुविधा की दृष्टि 
में क्या गया है डिन्तु सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए आयोग के सदस्यो का सामूहिक 
उत्तरदण्यित्व होता है । समय-समय पर सदस्यों की सभाएं घुलाकर विभिन्न समस्याओं 
के बारे मे निर्णय लिए जाते हैं। 
मुझुय दायित्व--पूर्णका लिक सदस्यो पर-सव कार्य वटार हने पर भो आयोग 
के कार्य संचालन का मुझुय दायित्व पूर्णकालिक सदस्यों पर होता है। यह लोग 
विभिंत् प्रकार का कार्य करने तथा उस पर निर्णय लेने की दृष्टि से बार-बार आपस 
मे विचा<-विमर्श करते रहते हैं॥ इस व्यवस्था को सरल बनाने के लिए इन सब 
सदस्यों के कार्यालय बिल्कुल पास पास स्थित हैं : 
जो मन्त्री आयोजना आयोग के सदस्य हैं विशेष अवसरो पर ही सभा मे 
भाग लेते हैं जबकि किसी महत्वपूर्ण विषय पर दिचार करना होता है या नीति 
सम्बत्घी कोई निर्णय लेना होता है। उपाध्यक्ष द्वारा प्राय पूर्णकालिक सदस्यों से 
सप्ताह मे एक या दो वार विचार विमर्श कर लिया जाता है । विचार-विमर्श करते 
समय अलग-अलग विभागो के अध्यक्ष भी आम-्त्रित किये जाते हैं । 
आयोग के कार्य अथवा प्रशासन सम्बन्धी सभी महत्त्वपूर्ण कागज पत्र सभी 
सदस्यों में प्रसारित किये जाते हैं । 
काम की प्रक्रिया--योजना आयोग के विभागध्यक्ष तथा अनुभाग अधिकारी 
अपने छ्षेत्र के सदस्य के मार्गेदशेन ग्रे काम बरते हैं और अपनी कार्य सम्बन्धी 
समस्याओं तथा घटनाओ की जानकारी सम्बन्धित सदस्य को देते रहते हैं । प्रत्येक 
विभाग तथा अनुभाग के कर्मचारी तथा अधिकारी अपने अपने विमागो से सम्बन्धित 
सदस्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं ॥ 
आयोग की नियमित या विद्येष बठको में जिन समस्याओ पर विचार होना 
होता है. उप्ते सस्शन्शिक सदस्य करे एसी स्कितिएो के अब्णज हटा पदियए जाता है। 
विशेष कार्य--थदि पचवर्षीय योजना मे निर्धारित बातों के ऊपर कोई काम 
करना है, किसो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक समस्या के विषय मे निर्णय लेना है 
वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्ति करनी है तथा लिन विपयो को राष्ट्रीय विकास 
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परियर्‌ के सामते विचार के लिए रखना है उन सब को उपाध्यक्ष के नोटिस में लाना 
आवश्यक है । 

योजना आयोग वा सदस्य सण्डल उन सब विययो पर विचार करता हैं 
जिनका सम्बन्ध योचनताओ के निर्माण से होता है या योजनाओ मे बुद्ध परिवर्तन करने 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करना होता है। यदि भारत सरकार वो आविक 
नियोजन सम्बन्धी नीतियों मे सुधार सम्बादी सुकाव देना हो या आयोग के संगठन 
सम्बन्धी कोई परिवर्तन सुमाना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव पर भी आयोग का पूरा 
संदस्य मण्डल विचार करता है। इस प्रकार नोति निर्धारण या नीति में परिवर्तेत 
सम्बन्धी सभी बातों पर आयोग के सभी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है ॥ 

केन्रीय सरकार से सम्बन्ध 
एहा&708 छावप्त <छरर6, 60ए६एशफक्षारा] 

विद्दले कुछ वर्षों मे राज्यों तथा केन्द्र मे वित्तोय मामलों वो लेकर अनेक सम- 
स्पाएँ उत्पन्न हो गयी हैं॥ योजना आयोग को वेन्द्र तथा राज्यों वी योजनाओ की पूरी 
तरह जानकारी होतो है अन अनेक मामलों में वह कैस्द्रीय सरगार तथा राज्य सरकारों 
को परामर्श देने वा कार्य बरता है । वहुघा केन्द्रीय या राज्य सरकारें योजना आयोग 
से विभिन्न समस्याओं के विषय में सलाह माँगती हैं ॥ योजना आयोग अपने विश्वेष 
ज्ञान तथा साधनों के आधार पर यह सलाह देता रहता है। वह प्राय सभी समस्याओं 
पर केन्द्रीय तथा राज्य सरहारों में सहयोग स्थापित करने के अ्रयल्त करता है । 

(१) भ्रषान मन्धी तया अन्य सदस्प--योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरवार 
में सहयोग को सबसे महत्त्वपूर्ण बडी प्रधान मन्‍्त्री हैं जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं । 
यह 'ड़ी अन्य सन्त्रियों को आयोग का सदस्य बनाने से ओोर अधिक दृढ़ हो गयी है । 
इन ब्यवितियों को योजना आयोग का सदरय बनाने से आयोग के सभी निर्णय अधिक 
व्यावहारिब' तथा स्दीकाय हो गये हैं बपोत्रि आयोग के सभो महत्त्वपूर्ण निर्णय मन्धी 
सदस्पो से विचार विमर्श वे पश्चात्‌ हो जिये जाते हैं अत" जब भी कोई सुमाव 
सरपार के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वह प्र)य स्वीकार हो जाता है । 

(१) सरकारी समितियों में आपोग के अधिक्ारी--योजना आयोग तथा 
बेखद्रीय सरवार से आपसी सम्पक्र स्थापित करने में एक अन्य वात सहायक होती है । 
मारत सरबार द्वारा नियुवत अनेव समितियों म योजना भायोग के अधिकारियों की 
नियुत्रित की जातो है ओर योजना आयोग की अनेक समितियों में भारत सरकार वे” 
विभिन्न मस्तालयों के अधिरारो जियुझर जिये जाते है ६ इस प्रदाएर सग्दपर दर लिए, 
गये अनेष' महत्त्वपूर्ण निर्षयों में योजना आयोग का सहयोग होता है तथा योजना 
आयोग द्वारा लिए गये अनेब महत्वपूर्ण निर्षयों मे सरभ्वारी अधिकारियों वा सहयोग 
होठा है। इस प्रकार विशेषज्ञों के आदान प्रदान से सरकार तथा योजना आयोग के 
निधेयों में दिवाद गये सम्भावना बहुत कम हो जाती है। 


(३) सस्थिक्ेय तस्य--पृचकर्षोय मोजनाओं के श्रारुप तैयार करने तथा 
७ 
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श्द 
अमेक क्षेत्रों के विकीस टिम्बन्धी निर्णय लेने मे ० की नियमित रूप 
में आवश्यक तशश्पडती है ॥. योजना आयोग यह तृष्य बेन्द्रीए सास्यिकीय संगठन 


(एताएग॑ मकर कल | 08490) से प्राप्त बरी है। यह सगठन भारत 
सरवार द्वारा १६५० मे गया था। भारत सरिकार के साल्यिवीय सलाह- 
बार योजना आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इस प्रकार यौजना आयोग और 
सॉख्यिकीय सगठत मे नियमित सहयोग रहता है । 

इतना ही वही, योजना आयोग का सॉँल्यिवीय तथा सर्वेक्षण विभाग मूल 
रूप मे सॉसियिकीय संगठन वा ही एक भाग है जिसके मुस्य अधिकारी भी साडियि- 
बीय सगठन के हो मुख्य अधिकारी हैं । बुछ वर्ष से केन्द्रीय साध्यिकीय संगठन का 
कार्यालय भी योजना भवन मे ही स्थापित वर दिया गया है अत यह सहयोग और 
अधिक सरल हो गया है । 

(४) आयोग के अधिकारी--योजना आयोग दे अधिव्राश अधिकारी भारत 
सरकार अथवा राज्य सरवरो के विभिन्न विभागों से ही नियुक्त सिये जाते हैं। इससे 
पौजना आयोग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारो मे आपसी महयोग स्थापित होने मे बहुत 
सरलता रहती है बयो कि इनके थनेय अधिकारी व्यवितगत स्तर १र एक दूसरे से परिचित 
शे जाते हैं तथा एक दूसरे १) नीतियो को आपसी विचार-विमर्श द्वारा सम भने लगते हैं । 

(५) प्रशिक्षण व्यवस्था-केन्द्रीय तथा राज्य अधिकारियों वो आधिक 
न्योजन की रामस्याओ तथा प्रश्नियाओं से अधिक परिचित फ्राने के लिए योजना 
आयोग द्वौय समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों वा. आयोजन किया जाता है। इन 
कार्यक्रमों मं सरकारी अप्िकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बभी-कभी सरकार 
द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वारय्यंक्रमो में भी योजना आभ्रोग द्वारा सहयोग दिया जाता 
है। इस प्रकार योजना आयोग के अधिकारियों को सरकारी अधिवारियों के सम्पर्क 
में आमे का अवसर मिलता है और उन्हे एक दूसरे की समस्याओं को समभने का 
अवसर मिलता है। 

राज्य, केन्द्र तथा योजना आयोग 
[श4755, ८छशए४ #४0 श.&ाप्राराास5 20//॥88550.४] 
राज्य सरवारो, वेन्द्र सरकार तथा योजना आयोग में आपसी तालमेल 
क्रवाषित बरने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ की गयी हैं जो निम्भलिखित हैं 
(१) राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ 
[88074] 70९४८०फा्या ए०जाता) 

भारत में सधीय शासन है जिसमे केन्द्रीय सरकार है, राज्य राख्ारें हैं तथा 
केन्द्र शासित प्रदेश हैं । ऐसी व्यवस्था मे आधिक नियोजन इस ढग से करना पढ़ता है 
कि यारे देश के लिए_जो योजना वने उसमे केन्द्र तथा राज्यों की पूरी पूरी सहमति 
ही । योजना आयोग की स्थापना भारत सरवार द्वारा वी गयी थी और वह अपने 
कार्यों के लिए भारत सरवार के प्रति ही उत्तरदायी है। क्षत्॒ एव ऐसी व्यवस्था परना 
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आवश्यक था जिससे राज्यों दवा दैन्र में उजित तालमेत्र हो और योजना सह केंद्र में उचित तालमेत हो बोर योजना सही अर्यों 
में राष्ट्रीय योजना बन से | इस समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय विकास 
वरिवद्‌ वी स्थापना वी ययी है। ज्ड 
स्थापना--भारतीय योजना आयोग ने प्रर्यूम योजना तैयार वरते समय ही 
यह अनुमद जिया था दि जब देश में राज्य यरवारों को अपने वायक्षेत्र में पूर्ण 
स्वतन्त्रता है ठव उसमे एक ऐसा संगठन अवश्य होना चाहिए जिसके तवावधान में 
प्रधान मन्त्री तथा राज्यों के मुख्य मन्त्री आपस में बैठकर योजना की समस्याओं के 
बारे में विचार-विमर्श कर से । 
मठ4 योजना आयोग ने प्रथम योजना के ममग्रोदे में हो राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ 
वी स्थापना का सुझ।व दिया था । तदनुसार अगस्त १६५४२ में मारत सरकार द्वारा 
इस परिषद्‌ की स्थापना की गयी ) 
का (ए॥९०0005$)--राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ एव सलाह देने तथा समीक्ष देने तथा समीक्षा 
उरने वाला सगटन है जिसका कार्य योजना बनाने में सहयोग देना तथा भारत 
के विभिन्न भागों वा अन्त क्ति क्र्थिक विकास प्रोसाहित, करना है। 
४>सक्षत मे क्लते बाद निम्नलिखित है 
(0) समीक्षा-समय-समय पर राष्ट्रीय योजना की सभीक्षा बरना। 
(७) नीति निर्धरिण--राष्ट्रीय विक्षास की प्रभावित बरते वाली सामाजिद 
दया आधिद समस्याओं पर दिचार करता, तथा 
(४॥) सकध्य प्राप्ति बे लिए सुछाव-राष्ट्रीय योजना में निधारित उद्देश्यों 
हक्ष्यां मयों को प्राप्ति के लिए सुम्धव देवा । इन सुमार्वों में निम्ननिखित समस्याओं 
सम्दन्धी विचार बहुत महत्त्वपूर्ण हैं 
(॥) जनहां वा सक्षिय सहयोग क्रिस प्रकार प्राप्त किया जाय ?ै 
(छ) प्रशामनित्र सेवाओं को शिस प्रकार अधपिव वुशल बनाया जाय ? 
(ग) बस विव्सित भागों तथा समाज दे पिछड़े हुए वर्गों बा अधिवतम 
दिवास वरना, तदया 
(प) देश के विक्रास दे लिए आधिर साधनों की व्यवस्था वरना । 
वास्तव में इन सब समस्याओं के समाधान से ही देश का आदि विवरास 
हैजी से हो संगता है। यह समस्‍्याएँ जटित भी हैं मत इन पर विचार दे तिए अधिज 
योग्य ठपा अठुमवी व्यक्तियों वी आवश्यक्रता होती है । इसी दृष्टि से परिषद्‌ 
सदस्यता बा निर्धारण जिया ग्रया है । 
परिषद को सदस्यता 
राष्ट्रीय विवास परियद्‌ बे तिम्नविखित व्यक्त सदस्य हैं . 
(0 भारत के प्रधान मन्त्र । 
(७) सभी राज्यों रे मुख्य सन्‍्त्री । ड़ 
(0४) योजना आयोग के मदस्य । 
(४) झर्यों में जो मल्ती दोजना तया वित्त का वाये भार सस्हावते हैं उन्हें 
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परिषद्‌ की चैठकों मे भाग लेने के लिए आमत्त्रित किया जाता है । कभो-कभी भारत 
सरबार के उन मन्त्रियों को भी बैठक में भाग लेने के लिए आमन्बित कर लिया 
जाता है जिनके विभाय से सम्बन्धित समस्याओं का परिपद्‌ की बेठक मे विचार 
होता है । 

७ इस प्रकार राष्ट्रीय विक्ञास परिषद्‌ एक अत्यन्त उच्चस्तरीय सगठन है 
जिसमे देश_के कणधार आपसी जिचार विमर्श द्वारा देश के विकास के लिए नोति...- 
निर्धारित करते हैं तथा उस नीति को सफलता के लिए मार्ग दर्शन करते हैं। 

राष्ट्रीय. विवरास परिषद्‌ ने योजना के अतिरिक्त समय-समय पर आधिक 
विकास सम्दन्धी अन्य विशेष समस्याओ पर विचार शिया है। यह समस्याएँ ()) पूमि 
सुधार, (४) मूल्य नोति, (ध) खाद्याप्त नोति (१४) रोजगार नोति, (४) सामुदायिक 
विकास परियोजमाएँ तथा राष्ट्रीय विकास सेवा, (६०) छोह क्षेत्र, तथा (६७) मातवों 
झवित से सम्बन्धित हैं। परिषद्‌ ने समय-समय पर कर नीति के बारे मे महत्त्वपूर्ण 
सुभाव दिये हैं। इन सबत्रे परिणामस्वरूप देश के आधिक विकास के लिए एक 
सन्तुलित नौति अपनाने मे सहायता मिलो है और राज्यो वी आयिक नीतियो में छुछ 
सहयोग स्थापित हो सका है । 
(२) कार्यक्रम सलाहकार 
([०ट्लाभागरा० ह0४$०१७) 

प्रथम योजना के समय हो णोजना यायोग ने यह अनुभव क्या कि राज्यो 
मे विकास योजनाओं वी सफ्लता का अनुमान लगाने के लिए कोई साधन उपलब्ध 
नहीं है। योजनाओं का सचालन अनेक बातो पर तिर्भर करता है--टीक समय पर 
डीक मात्रा में घन उपलब्ध है या नहीं, भ्रशासनिक सगठन की कुशलता कंसी है, 
योजना सम्बन्धी नीतियां तथा रोतियाँ पर्याप्त प्रभावद्याली हैं या नहीं तथा उनके 
सचालत में क्या क्रठिनाइयाँ हैं? इन सब बातों को सही जानकारों पत्र-थ्यवहार 
से नहीं हो सकक्‍ती।॥ अत यह अनुभव किया गया कि सरकार के पास ऐसा कोई 
साधन होता चाहिए जिससे विभिनर प्रदेशो वी आधिक स्थिति के बारे मे सही-सही 
सूचता मिलती रहे । 

इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिए १६५२ में तोन सलाहकारो बी नियुक्ति वी 
गयी ॥ यह सलाहकार जिन्हें कार्यक्रम प्रशासन सलाहवार बहा जाता है बहुत वरिष्ठ 
एवं अनुभवी व्यक्ति होते हैं जिन्हे आधिक प्रशासन का काफो ज्ञान हाता है। इनकी 
सल्या अनेक बार चार या पाँच भी हुई है। 

यह सलाहबार नियमित रूप मे राज्यों का दोरा बरते हैं, राज्यो के बरिप्ठ 
अधिकारियों से मिलते हैं तथा उनसे आधिक नियोजन तथा विद्ास सम्बन्धी सम- 
स्थाओ पर विचार विमर्श करते हैं ॥ अपने विचार-विमश के सम्रय वह प्रशासन, वित्त 
तथा नियोजन मे जन सहयोग की समस्याओं पर विदेष ध्यान देते हैं। राज्यो वे 
प्रशासनिक अधिकारियों से ब्रातद्ीत के पश्चावु यह सलाहकार योजना आयोग को 
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अपनी रिपोर्ट देते हैं जिसमे विभिन्न सेभो की समस्‍्याएँ तथा उनके समाधान के लिए 
सुझाव दिये जाते हैं । 

अत्येह कार्यत्रम सलाहकार के लिए एक छेत्र निर्धारित किया जाता है शिछ्िको 
समस्याओं का अध्ययन वर वह रिपोर्ट देता है । इन रिपोर्टों के आधार पर हो भारत 
सर्वार तथा योजना आयोग द्वारा आधथिक नियोजन सम्दत्यी भोीठियाँ निश्वित को 
जाती हैं और उनमे सुघार किये जाते हैं । 

(३) घोजनाओं पर विदार-विमशं--जिस समय कोई पचवर्षीपष गोजना 
चनानी होतो है, उसमे काफी समय पूर्व ही योजना आयोग विभिन्न आधिक क्षेत्रों 
(कृषि, उद्योग, परिवहन आदि) के लिए कार्यकारी दल तिमुक्त कर देता है! यह दल 
अपनेनअपने क्षेत्र की समस्याओं पर गहराई से विचार बर अपनी रिपोर्ट देते हैं । 
राज्य सरकारों तथा बेन्द्रीय धरकार के विभिन्न मन्त्रालयों से भी अपने-अपने क्षेत्र से 
सम्बन्धित श्राथिक विकास के प्रस्तावों की माँग की जातो है। इस भस्तावो पर 
अआपोग के सदस्यों तथा सरकारी प्रतिनिधियों में आपस भे विघार होता है । इस सारे 
विदार“विमर्भ से कुछ निष्कर्प पर पहुँचने का प्रथत्त किया जाता है और योजना का 
मश्तौदा तैयार किया जाता है । 

योजना के मसौदे को जनता में प्रसारित #या जाता है और उस पर जनता 
ठषा विशेषज्ञों का मत लिया जाता है । इस मत्र को ध्यान में रखकर योजना का 
अन्तिम स्वहप, तेयार कर प्रकाश्चित कर दिया जाता है! इस प्रकार योजना को 
अन्तिम रूप प्रदान करने से पहले अनेक स्तरों पर सम्बन्धित व्यक्तियों से विचार- 
दिगणे दिया जाता है। प 

सस॒द और योजना आयोग 
९%छ,4 ्षट्रय #४०७ श#त्तता-5 ए०जाइडतग 

योजना आयोग जो भो योजना बनाता है उसे अन्तिम स्वोशृति ससद द्वारा दी 
जाती है ओर ससद को स्वोहति के पश्चात्‌ ही योजना मो वेघरनिक स्कख्य प्राप्त 
होता है। इसी प्रवार गोदना दो प्रगति के बारे में भी समयनन्‍्भय पर संसद में 
विवाद होता रहता है जिससे योजना वो उपलब्धियों तथा कमियों मा ज्ञान होता 
है। इस प्रसार ससद और योजना अस्योग को निरन्तर सम्पर्र में रहना पड़ता है 

जिसवा अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से सय सता है 

(१) तिर्माण--शोजना के निर्माण से पूर्द अनेक वर ससद बी कुछ समितियाँ 
वियुरत्र री जातो हैं जो अपगन्यचुण दिपयों पर अपने खुझाव देती हैं ॥ योजना को 
असम्तिम रूप देते समय इन सुमावो का ध्यान रखा जाता है । 

ससदई की समितियों के अतिरिक्त ध्राय सभी विरोधो दलों के ससद सदस्यों 
को योडना सम्बन्धी सुम्धव देने के लिए आमन्त्रित हिया जाता है॥ ग्रोजना को 
अन्तिम रूप देते समय इनझे सुभयदा का भी ध्यान रखा जाता है। 


श्ण्ड भारतोय आयिक प्रशासन 


(0) योजना परियोजना समिति [ग॥6 एण्शाएगा6४ ०० श!घ्या शणु०८७) 
इखाएँ--योजना आयोग मे निम्नलिखित कार्यों बी देखभाल के लिए 
शाखाएं हैं : 
(0) प्रशासन (शैवशधणाइप्ण००), 
(7) सामान्य समन्वय (0श0शर्ण ९०-ण०घगा००), 
(ल्‍0) चूचना (रणि्राउ/०४), 
(0१) प्रचार और प्रत्राधन (?एणशाल! जात एए७१०७॥०१७), 
(५) सगठन तथा प्रणातियाँ (08507ट40०४ 908 १४९७४००५), 
(५7) चार्ट और चित्र (00275 ०76 %995), 
(५0) पुस्तकालय (!॥0703) । 
इससे पूर्व दिए यये विभागो के कार्यो का सक्लिप्त परिचय आगे दिया जा 
रहा है। 
(क) समम्वयन विभाग 
इस विभाग को दो विदशपताएं हैं 
(।) वायहूम प्रशासन विभाग-- इस विभाग की स्थापना १६५४ में वो गयी 
थी । इसके मुझुय कार्य निम्नलिखित हैं 
(अ) केद्धीय तथा राज्यों कौ योजनाओं के आकार निश्चित बरने में सहायता 
करना । 
(जा) राज्यों वी योजनाओं क्वा आयिक, तरनोडी तथा वित्तीय दृष्टिकोणों 
से अध्ययन करने में कार्यक्रम सलाहकारों की सहायता करना । 
(६) राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का योजना आयोग के 
सदस्यों से >चार विमर्श आयोजित बरना । 
(६) कार्यक्रम सलाहबारों को सचिवीय सुदिधाएं प्रदान करना तथा उनके 
द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का विश्लेषण करना । 
इस प्रवार कार्यक्रम प्रशासन विभाग मुझरूप रुप में केन्द्र, राज्य तथा केन्द्र 
शासित प्रदेशे के योजना क्ायंत्रमो क्षो अन्तिम रप देने मे सहायता बरता है! 
यह विभाग एक प्रमुख (८४०) के निदेशन में काम करता है जो प्राय एक 
अर्य्पस्त्रों होता है। 
(७) ऐोडना समन्दयन अनुभाग--इस विश्यातर बे मुल्य कार्य निम्नलिखित हैं 
(अ) योजना के आरम्भ से अन्त तक की क्रियाओं का समन्‍्वयन कर योजना 
का अन्तिम स्वरूप तेयार बरना । 
(आ) रिपोर्ट--योजना को सामसिक्ष रिप्रोट या सीक्षाएँ तैयार करने में 
सद्दायता देना । 
यह अनुमाग एड निदेशक (0:ल्‍८07) बे अनन्‍्तयत कार्य बरता है जो प्राय 
श॒ड अंशास्त्री होता है और डिसे आधिक प्रशासन का अनुभव होता है । 


भारतीय योजना आयोग श्र 


(जल) सामान्य विभाग 
(6कछ्तछाण एप्राध्म००७) 

(0) आधथिक विभाग--सामान्य विभागों मे पहला आथिक विभाग है। इस 
विभाग वे तीन अनुभाग हैं - पहला अनुमाय वित्तीय साधनों की समस्याओं पर 
विचार करता है और इस काम के लिए भारत सरवार के वित्त मस्व्रातय से 
सम्पर्य रखता है। 

दुमरा अनुभाग आयिक नीति एवं विकास से सम्बन्धित है। इसवा मुह्य 
कार्य मूल्य तथा मौद्िक नीवि, विकास के लिए सम्धागत परिवत्ेन, राष्ट्रीय आय तथा 
लेखों वा विश्लेषण और योजना के तकतींको पर विचार करना तथा उतमे सुघार के 
लिए सुमाव देना है । 

तीमरा अनुभाग विदेशों विनिमय तया व्यापार आयात निर्यात की समस्याओं, 
विदेशी विनिमय की उपलब्धि तथा दिदेशी सहायता आदि की देख-रेख बरता है। 

यह ठोनो अनुभाग एक-एक अर्थशास्त्री को प्रमुखता में कार्य करते हैं। इन 
तीनो के कार्य मे समन्वय स्थापित करने का काम एक आधिक सलाहकार (8000०- 
ग्णा0 0४507) का है जो इन तीनो का अध्यक्ष होठा है । 

(0 परिप्रेश्य नियोजन विभाग--आधिक नियोजन का कार्य मुख्यत दौ्घ- 
कालीन होता है । परिप्रेद्य नियोजन विभाग विकयम्न की दीघेकालीन समस्याओं पर 
विचार बरता है ओर इन ६मस्याओ वो घ्यून में रखबर योजना के दौधकालौन 
लद्पों का निर्धारण करता है । 

इन सक्ष्यों या निर्वारेण करने में प्राय निम्नलिखित समस्याओं का अध्ययन 
करना आवश्यक होठा है 

(अ) बदता हुआ जीवन स्तर और उपभोग का क्रय । 

(गा) हृषि तथा सम्बन्धित कियाओ का दीघ॑कालीन विकास ! 

(६) निर्मित माल, ओद्योगिव कच्चा माल, दिजली तथा परिवहन बी सुबि- 
धाओ की दोपेकजीन माँ । 

(६) अवसर को समातता ने लिए शिक्षा ठया विजित्सा को सुविधाओं की 
ब्यवस्था । 

(उ) मुगतात सन्तुत्तन, मूल्य निर्धारण, कर व्यवस्था तथा विनियोग के लिए 
सापन संग्रह । 

(ऊ) दोधेराउ में श्रम शहित दी आवश्यकता तथा उसके प्रशिक्षण को 
व्यवस्था । 

यह विभाग योजना के दोधृवालीन लक्ष्या १६ निर्धारण करता है और उन 
खदयों बी पूर्ति बे लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं सम्दन्धी सुमाव देता हैं। इस 
जे दे बाय बे मरृत्त्त को दृष्टि से सभो अध्ययन दलों में इसके प्रतिनिधि रखे 
जाते हैं । 


१०६ भारतीय आधिक प्रशासन 


यह विभाग प्राय एक विद्येपज्ञ के निदेशन मे काम करता है । 

(४7) श्रम तथा रोजगार विभाग--यह विभाग मुख्य रूप में रोजगार वी 
विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। रोजगार की वर्तमान स्थिति, विभिन्न 
क्षेत्रो मे वेरोजगारा की स्थिति तथा वेरोजगारी वी समस्या को हल करने 
वी रीतियो सम्बन्धी अध्ययन इस विभाग द्वारा क्ये जाते हैं। इसके प्रमुख भी एक 
साँस्यिकीय विश्वेपज्ञ हैं । 

(४) समक तथा सर्वेक्षण विभाग--इसकी स्थापना १६५५ में की गयी। 
यह विभाग सब वार्य तो योजना आयोग के लिए करता है विन्तु यह वेन्द्रीय सह्यि 
बीय संगठन (एल्याएवी 5805008 08॥758000) का ही एक अगर है। यह 
विभाग नियोजन से सम्बन्धित लॉकडे इबट्ठु करता है भोौर समय-समय पर उन्हे 
प्रकाशित करता रहता है । 

(४) प्राकृतिक साधन अनुभागय--यह अनुभाग देद के वन, जल, शवित्त आदि 

सम्बन्धी साधना के बारे मे अध्ययन बरता है । इसके प्रमुख एक भूगोल विश्येपज्ञ 
हैं तथा अलग अलग क्षेत्रा (भूमि, वन, जल आदि) के अध्ययन के लिए अलग-अवग 
विश्येपन्ो वी सेवाएँ इस अनुभाग को उपलब्ध है। 

(४) वैज्ञानिक' शोध अनुभाग--यह अनुभाग देश की शोध संस्थाओं वे सम्पर्व' 
में रहता है । इन सस्थाओ द्वारा किये गये शोध कार्य का किनि-किन क्षेत्रो मे क्या 
उपयोग हो रहा है इसकी जानकारी रखता है | मह इस बात की व्यवस्था भी 
करता है कि सभी शोध सस्याओ नी त्रियाओ की इसे तियभित जानता री मिलती रहू। 

वैज्ञानिक शोध अनुभाग विभिन्न शोध सस्यानी के कार में समन्वय स्थापित 
करता है और उनम सहायता करने का प्रयत्न करता है ! 

(९॥) प्रबन्ध तथा प्रशासनिक अनुभाग--इस अनुभाग के मुरय कार्य निम्तन 
लिखित हैं 

(३) लोक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासन का अध्ययन । 

(व) राज्यों तथा जिला स्तर पर तियोजन सम्बन्धी सगठन । 

(ग) प्रशाप्तनिक सुधार सम्बन्धी सुझाव एवं कार्य । 

यह अनुभाग एक उप सचिव के निदेशन में कार्य बरता है । 

(गे) विषय विभाग 
(5ण्एव्ढ ए)श$075) 

(0 कृषि विभाय--इसवी स्थापना १६५० म वी गयी थी। यह हृषि 
उत्पादन, लघु सिचाई, प्रु पालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, वन सरक्षण, सह- 
कॉरिता तथा सामुदायिक विक्तास की समस्याओं का अध्ययन करता है इसके प्रमुख 
एवं सयुकत सचिव हैं । 

(7) सिंचाई तथा बिजली विभाग--इस विभाग की स्थापना १६६२ में 


भारतीय यौजना आयोग १०७ 


को यदी । यह विचाई तथा बिजली की आवश्यकठाओ को जानवारी कर उनकी 
पूद्ि के लिए आयोजन करता है । 

इसमे ठिचाई अनुभाग सिंचाई, बाद लियस्त्रण तथा दलेन्‍दल आदि की 
समस्याओं की देख रेख करता है और विजलो अनुमाग बोबला, जल, तेल तथा 
अन्य साधनों से उत्पन्न की जाने वाली बिजली ठथा उसके वितरण की व्यवस्था 
करता है। यह विभाग भारत सरकार वे सिंचाई तथा बिजली मन्दालय से सम्पर्क 
बनाये रखता है ( 

(शा) भूमि खुघार विभाग--इस विभाग को सितम्बर १६४३ में स्थापित 
जिया गया। यह भूमि वी समस्याओ (स्वामित्व तया प्रवन्ध आदि) के बारे में राज्य 
सरकारों को सूचित बरता है और उन्हें भूमि सुधार लागू करने मे सहायता करता 
है। पह विभाग भी एक मयुकत सचिव के नोचे कार्य करता है | 

(एथै उछोग एवं खनिज विभाय-- मह विभाग प्रचदर्षोीय ग्रोजनाओं में 
उद्योग तथा खनिज विव्रास के कार्यत्रम निर्यारित करने में सहायता करता है । यह 
उद्योग तथा खनिज पदार्षों वी माँग वे अनुमान लगाता है और उस माँग की पूलि 
के लिए पू'जी तथा नकतनीत्री सुविधा की व्यवस्था करने में सहायता करता है। 
मह विभाग सरकार को औद्योगिक नीति की समौक्षा और सुधार में भो मदद 
देता है ॥ 

पह विभाग एक सन्ाहकार के निदेशन मे काम्र करता है जिसके नीचे उद्योग 
तथा खतिन विभागो के असग-अतम प्रमुख हैं । हि 

(थे फ्रमीण तगा सबु उद्योय विभाग--यह विभाग लघु तथा कुटोर उद्योगों 
बो समस्याओं गा अध्ययन वरता है तया पचवर्षोय योजनाआ में इन उद्योगों के 
दिप्ाम सम्दन्धी कार्यत्रमों को सम्मिलित बरने में सहायता बरता है। मारत में 
लघु उद्योगों के विगाम वे लिए जो मध्डन स्थापित क्िय गये हैं, यह विभाग उनकी 
मीठियों में समन्वय स्थापित बरने मे भी झहायता करता है 

(५४) परिवहन तपा सचार विभाष--यह विभाग रेल, सडक तथा सचार 
ब्यवस्थाओं वी माँग तथा उनके विक्रास का अध्ययन करता है तथा योजनाओं में 
इस सुविधा सम्वन्धी कार्यक्रम सम्मिलित करने का सुझाव देता है । 

(४४) शिक्षा दिमाय--पह विभाग शिक्षा सुविधाओं के विकास को योजना 
इनाता है ओर उन्हें अलग अलग चरणों में कार्यान्वित करने का सुमाव देता है। यह 
शिक्षा पर एिये जाने वाले व्यय तथा शिक्षा नीतियों में परिवर्तन सस्वन्धी मार्ग दर्शत 
भो बरता है । 

(५४) स्वास्थ्य विभापय--यह विभाग चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा, मृत्यु समक 
ठंदा महामारिएों को रोकने की योजनाओं छम्बन्धी कार्य करता है और उनके वालन 
डी स्यदत्या करठा है । 
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(४0 बावास विभाग--यह विभाग नगर नियोजन, आवास तथा प्रादेशिक 
नियोजन की देख-रेख करता है। यह विभिनर वर्गों के व्यवितियो जैसे औद्योगिक 
श्रमिक, वायान में वार्यशील श्रमिक तथा विभिन्न वर्गों की आय वाले व्यवितयों के 
लिए आवास की सुविधाओं में वृद्धि वे लिए योजना बनाता है इन योजनाओं में 
सस्ते मकानों के नमूने तैयार वरना भो शामिल है ६ 

यह विभाग निर्माण लागत तथा मकान बनाने के साज व सामान के बारे में 
शोध भी करता है । 

(४) समाज कल्याण विभाय-- इस विभाग वा वाम समाज ने पिछड़े हुए 
वर्गों के विक्रास वे लिए स्त्रीम बनाना तथा इन योजनाओं को पूरा करने के लिए 
रकम निर्धारित करना है। यह विभाग इन योजनाओं वे सफल सचालन की देख- 
रेख भी बरता है। 

(घ) घिश्निष्ट विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभाग 
(एशन्नणा$ रिशग०6 राधा 996 7009९०/॥७॥5 7:087977755) 

(0) प्राम्य कार्य विभाग--यह विभाग ग्रामी में सडकें, तालाब, वाध, भूमि 
क्टाव रोकने आदि के वार्यक्रम निश्चित्‌ करता है तथा उनके संचालन की उचित 
व्यवस्था करता है। अप्रेल १६६१ म ग्राम्य विकास के सम्बन्ध में सुभाव देने के 
लिए एक समिति बनायी गयी थी जो इस विभाग को उच्चित सलाह देती रहती है । 

(५) जन सहयोग विभाग -योजनाओ में अधिक से अधिक जत सहयोग 
प्राप्त करने वे लिए १६५१ मे भारत सेवक समाज की स्थापना की गयी थी जन 
सहयोग विभाग भारत सेवक समाज से सम्पर्क रखता है। इस विभाग मे लोक कार्य 
क्षेत्र कार्यक्षम भी आरण्म जिया है जिसका सदध्य प्रशिक्षित्त व्यक्तियों वा। एक समूह 
बनाना है जो याजना के कार्यत्रमों को जतता तब पहुँचा सके | इस विभाग द्वारा 
स्वयं सेवी सगठना को शोध तथा प्रशिक्षण के लिए आधिक सहायता दी गयी है। 

कॉलिजा तथा विश्वविद्यालयों में प्लानिंग फोरण (?]»0॥708 6070705) इसी 
विभाग के सुमाव पर स्थापित क्ये गये हैं। इनका उद्देश्य भी शिक्षित वर्ग में 
योजतानो के श्रति जागृति उत्पन करना है । 

(2) सम्बद्ध सगठत 
(6858004ंल्प 226०८॥८5) 

(0) कार्यक्रम मृल्याक्न संगठन (शा०हाब्याशा6 छस्[एधणा 0:80 
58000)--ईस संगठन वी स्थापना १६४२ में की गयी | इसके मुरुय कार्य दिए 
लिखित हूँ 

(अ) सामुदायित्र विवास सोजनाओ के उद्देश्यों की सफ्लता के विपय में 
सभी सम्बन्धित व्यवितयों को जानकारी देना | 

(आ) विस्वार की जा रीतियं प्रभावशाली रही हैं और जो प्रभावशाली 
नही रही हैं उनकी जानकारी देना । 
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(इ) यह स्पष्ठ करना कि ग्रामीणों दारा कुछ प्रणालियों को क्यों स्वीकार 
पिया जा रहा है तथा अन्य को क्यो अस्वीवार क्रिया जा रह; है। 

(ई) भारत वी संस्कृति और अर्थ तन्‍्त्र पर सामुदायिक विकास योजवा कार्य- 
क्रम के प्रभाव का संकेत देना । 

इस प्रकार कार्यक्रम मूल्याकत सगठन भारत में सामुदायिक विवास कार्यत्रमो 
की सफ्लता तथा असफ्लता और उसके कारणो पर प्रकाश डालता है तथा उन्हे 
सफल बनाने के लिए निदेश देता है । 

(7४) ज्ञोध कार्यक्रम समिति (०5०० 70878 एआभरा॥/००--- 
यह समिति देश वी विभिन्न सामाजिक तथा आयिक समस्याओं का अध्ययन करने के 
लिए विद्वानों को अनुदान देती है। कृषि, उद्योग, भूमि सुधार, धरम समस्याएँ तथा 
अनेवानेक समस्याओं पर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययन किये गये हैं जिनकी 
रिपोर्टे शोघ कार्यत्रम समिति द्वारा प्रकाशित वी गयी हैं । इस प्रवार की शोध से 
आथिक समस्याओं का सही स्वरूप सामने आता है और भविष्य के आथिक नियोजन 
में सहायर होता है ) 

इसके अतिरिक्त वम्वई विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्याज़्य, आर्थिक विकास 
संस्थान दिल्‍ली, भारतीय सौल्यिकीय ससस्‍्याव तथा राष्ट्रीय व्यावहारिक आधिक 
शोध परिषद्‌ को आशिक नियोजन सम्बन्धी अनुसन्धान केद्ध मानव लिया गया है 
और इस काय॑ के लिए इन्हे नियमित अनुदान दिये जाते हैं । ६ 
एक बुहत्‌ संस्या 

भारतीय योजना आयोग एक बृहदाकार सस्या है। इसमे लगभग ३,००० 
ज्यवित्त काम करते हैं जबकि १६५१-५२ मे इसके कर्मचारियों की सख्या रड४ थी | 
योजना आयोग पर भारत सरवार वा वापिक खर्चे १६५०-५१ में लगभग ८.६ 
लाख रुपए था जो वइ बर १६७१-७२ मे लगभग १६ क्रोड रपये हो जाने वी 
आशा है । 

इन अको से योजना आयोग के निरन्तर बढ़ते हुए विस्तार वा पता चलता है। 
उसका बढता हुआ आकार और खर्च इस बात का द्योतर है कि उसके कार्य क्षेत्र मे 
नियमित वृद्धि हुई है । एक विकासशील देश मे आथिक नियोजन का कार्य सरल नहीं 
है ! अनेक क्षेत्रो की मांगें बढ रहो हैं जिनमे समन्वय करना आवश्यक है। अनेक 
क्षेत्रों की समस्याएँ बढ रही हैं और नयी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिनका 
समाधान करना आवश्यक है । 

योजना आयोग सब क्षेत्रो की माँगो तथा समस्याओं का अध्ययन करता है, 
उन पर विचार-विमशे करने के लिए विभिन्न वर्गों के व्यवितियो, सस्थाओं तथा 
2028६ आमन्त्रित करता है और इस प्रकार सरकार के अन्तिम निर्णय में 

हे के व्यवितियों को सहयोगी और भागीदार बनाता हैं । प्रजातस्त्र मे “बहुजन 
हंताय बढुजन सुखाय” की सिद्धि के लिए अधिक से अधिक व्यवितयों को राष्ट्रीय 
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विकास में भागीदार बनाना आवश्यक है ! भारतीय योजना आयोग इस दिज्ञा मे पूरी 
तरह सक्रिय प्रतीत होता है । 
अभ्यास प्रश्न 
१ भारतीय योजना आयोग की स्थापना क्यो को गयी ? उसके कार्यो का विवेचन 
चबीजिए 
२ योजना आयोग वी रचना का विवेचन कोजिए। (सकेत सदस्यता तथा उनके 
कार्य बतला दीजिए) 
३ भारतीय योजना आयोग का केन्द्रीय सरकार से कया सम्बन्ध है ? इस सम्बन्ध 
पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 
४ भारतीय योजना आयोग तथा राज्य सरकारों एवं ससद के सम्बन्धो को 
विवेचना कोजिए | 
४ राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ क्‍या है ? उसके क्या वायें हैं? भारतीय म्राथिक 
नियोजन प्रणाली मे उसका क्‍या स्थान है । 
योजना आयोग के प्रमुख विभागों मे से विन्‍्ही तीन का भूल्यावन कीजिए। 
७ भारतीय योजना आयोग का देश के आधिव विवास मे कया स्थान है ? उचित 
मूल्याकन कोजिए। 


ट 


आारत में आर्थिक नि स्का में आथिक नियोजन की प्रक्रिया 


(९80 (5855 08 जाए एप वृष्घ0१%) 


5 सिधवलाा 


मोजना- पंचवर्षीय ही वर्षों ? 

घुछ समय पूर्द तक मारठ बी आधिक नियोडन सम्बन्धी त्रियाएँ मध्य- 
कालीन योजनाओं पर आधारित रही हैं। प्रासम्म झ् हो भारत में आधिक नियोजन 
के दिए पाँच बर्षे वा समय चुना गया । इसदा मुख्य बारण यह था ब्ि भारत नं 
ससद तथा सार्ज्यो बी विधाद समाओं के चुनाद पाँच-पाँच वर्ष में होते हैं। प्रथम 
साधारण चुनाव १६५३ में हुए और पहली पंचवर्षीय योजना उससे पहले वर्ष अर्थात्‌ 
१६४१ में तैयार बी गयी । इस प्रकार पत्ये् योजना डुनाव के पहले वर्ष तैयार होती 


यह त्रम बहुत सही प्रतीत नहीं होता । उचित यह है कि नयी सरवार अपने 
वार्येवाल ने पाँच वर्ष के लिए. योजना बनाये और उसे अपने कार्यराल में प्रूय वर 
ले» १६६५-६५ कह परचातु तील वर्ष तक [नियोजन-अवबाश वा समय रहा और 
और चतुर्य योजना अप्रैल १६६६ से लागू हुई । इसी बीच लोव समा वे चुनाव 
(१६७६ में) हो गये । अनेव विधान सभाओं में भी मध्याविधि चुनाव होने मे योजना 
ओर नयी सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध का सिलसिला द्वद गया है। इस प्रवार 
योजनार्शों वे पचवर्षीय होते का सु्य आधार ही समाप्त हो गया है । 
मोजनाओं के आधार 

आरत वी पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया या तकनीयों का अध्ययन करने 
झ्े पहले यह जानना आवश्यक है हि भारत में आथिक तियोजन का सारा डाँचा 
चार मुख्य वार्तो का ध्यान स्खकर किया जाती है। वह मुख्य आबार निम्न- 
विखित हैं * 

(१) देख तथा दाज्य--मारत में सधोय शासन प्रणाली है. जिसमें ऋषि, 
प्चाई, दिजल्ी, दिक्षा, स्वास्थ्य, ठया अन्य सामाजिक सेवाएँ, लघु उद्योग, सडक 


परिवहन तथा छोट बदस्गाहां का विदास राज्यों का उत्तरदायित्व है । इसके साथ 
श११ 
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हो उद्योग, रेलें, राष्ट्रीय सडवों, बड़े वदरगाह, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, सचार, 
वित्तीय सस्‍्याएँ और मोदिक तया कर नीतियो का सचालन केन्द्रीय सरकार के 
दायित्व क्षेत्र मे है। इस प्रकार सरकार को योजना बनाते समय केन्द्र तथा राज्यों 
की आथिक विकास नीतियो मे समन्वय स्थापित वरना पडता है ताकि राज्यो का 
कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम योजना म शामिल होने से रह न जाम । 

(२) प्रजातन्‍्तू--दूसरी महत्त्वपूर्ण वात यह है कि भारत एवं प्रजातन्जीय 
देश है जिसम जनमत वा अत्यधिक महत्त्व है। अत यांजना इस प्रकार वी घबननी 
चाहिए जिसमे जनता की आज्ञाओ और आतक्ाक्षाओं का अधिकतम ध्यान रखा 
गया हो । 

(३) मिश्रित अर्थ व्यवस्था--भारत म प्रजातन्त्रोय शासन के साथ साथ 
समाजवादी व्यवस्था लाने का भी निश्चय किया गया है। अत देश मे लोक क्षेत्र 
तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी ओर, आ्िक तन्त्र बा अधिकाश भाग जैसे कृषि, व्यापार, 
लघु उद्योग, भवत निर्माण तथा अधिवाश्य बडे उद्योग निजी साहस के हाथ में है। 
इस प्रवार जनता क; आथ्िक स्वतन्त्रता बनाये रखना भी आवश्यक है और आधिव 
सकेन्द्रण को कम करना भी महत्त्वपूर्ण है ताकि गरीबों अमीरी का भेद कम हो सवे । 
इन दोनो विपरीत परिस्थितियों (या व्यवस्थाओ) म॑ उचित सन्तुलन बनाय रखना 
कुछ कठिन है किन्तु भारतीय नियोजन की।जम्मेदारी उठाने वालो को यह काम 
करना पडता है! 

(४) शक्तिशाली सामाजिक रुान---भारतीय विधान मे सब व्यक्तियों के 
के लिए समान अवसर देने और समाज के सभी वर्गों के कल्याण का ब्रत लिया गया 
है। भतत भारतीय योजनाओं मे सामाजिक हितो का विश्येप ध्यान रखा जाना आवश्यक 
है । इस दृष्टि स अनेक बार कई ऐसी योजनाएं वनायी जाती है जो आर्थिक दृष्टि 
से विशेष लामदायक नहीं होती किन्तु सामाजिक दृष्टि से उनका बहुत अधिक महत्त्व 
होता है । 
दीर्घधकाल का महत्त्व 

यद्यपि भारत की योजना पचवर्षोय होती हैं वितु अनेव योजनाएँ या स्कीम 
ऐमी होती हैं जिन्ह पाँच वर्ष मं पूरा नही किया जा सकता । उदाहरणत एक इस्पात 
का कारखाना पाँच वर्ष म नही लगाया जा सत्ता, एक बहुमुखी सिंचाई योजना पाँच 
वर्ष मं पूरी नही वी जा सकती । इसी लिए अब दीघकालीन आयोजन को महत्त्व दिया 
जा रहा है। उद्योग, वडी सिंचाई योजनाएँ तथा मानवी थावित के प्रशिक्षण वे 
कार्य क्रम ऐसे हैं जिनके लिए दोघंकावीन योजनाएँ वनानी पडती हैं। इसीलिए चतुर्ष 
योजना मे अनेक अनुमान १६८० ८१ तक के लगाय यये हैं । 
निमोजन की सामान्‍य प्रक्रिया 

पचवर्षीय योजना को तैयार करने म एक साथ तोन बाता का सही ज्ञान 
क्रना आवश्यक होता है 


मारत में आधित्र नियोजन को प्रक्रिया श्र 


(१ भूतकालोव प्रवृत्तियँ और सफ्तताएं--पिछले वर्षों म योजना के 
सचातन और पातन में क्या कठिनाइपाँ रहो हैं तथा किन दिशाओं में कितनी 
सफलता मिली है। हे 

(४) दर्तेमान को घुझुय समस्याओं का अनुमान ॥ 

(0) भविष्य की प्रगति के लिए उपाय हथा रोतियाँ) 

प्चवर्षीय भविष्य के विकात्ष के लिए एक स्कीम होती है किन्‍्तु भविष्य में 
किम कषेशो से शितना विक्रांस करता आवश्यक है यह पिद्धे विकास तथा वर्तमात 
स्थिति पर निर्मर वरता है॥। इन सबको जानकारी के लिए अनेक सस्‍्याओं तथा 
समठनो का सहयोग प्राप्त करना पडता है। 
तोन मुहुय खोत 

भूवकालीन प्रवृत्तियों तथा वर्तमान समस्याओं को जानकारी के तौन मुल्य 
स्रोत हैं 

(0) योजना आयोग (९5008 ए०णाण5ञ००) 

(0) केन्द्रीय साँख्यिकीय संगठन (ए८0शथे इध्वाज्ञाष्ण 0छु3व5७0०) 

(४0) रिजर्वे वेंके आफ इण्डिया 

इस तीनो सगठनों द्वारा समय-समय पर अनेक समस्याओं से सम्बन्धित 
'रिपोर्दे तपा आँकडे प्रकाशित किये जाते हैं जो मविधष्य मे नियोजन के लिए आधार 
का वाम कर सकते हैं । 

२ साधनों का दिकास 
पृथवर्षोय योजनाओं के लिए विश्वसनीय आधार की व्यवस्था करने के लिए 
विभिन्न योजनाओं में निम्नलिखित कदम उठाये यये हैं 

(0) राष्ट्रीप छेल्ला प्रणाली का विक्षाप्त--केस्रीय साल्यिकीय सग्रठन १६४८० 

४६ से भारत को राष्ट्रीय आय के अनुमान लग्रा कर प्रकाशित करता है। कुल पूंजी 
निर्माण सम्बन्धी अनुमान मो लगाये जाते हैं । कुछ राज्यों मे आथिक एवं सास्यिकोय 
निदेशालय राज्यों की वापिक आय के आँकड़े भी प्रकाशित करने लगे हैं ) 

रिजद बैंक तथा केन्द्रीय सॉल्यिकीय सुगठन द्वारा बचत तथा विनियोग 

सम्बन्धी अनुमान भी लगाये जाते हैं । 5 
(०७) कृषि, उद्योग तथा अन्य अरों मे सुधार--अद देश को विभिन्न सस्थ ए 

ठथा संगठन खेही, उद्योग, मुल्य स्तर तथा वित्त सम्बन्धी आधुनिक्तम बक सग्रह कर 

प्रकाशित करने लगे हैं जिनका आदधिक तिय्ोजस के लिए बहुत अधिक महस्व है । 

(ए) निजो क्षेत्र सम्दन्धो अक --पहली दो योजनाओं को एक बहुत बड़ी 

कठिनाई यह थी कि निजी क्षेत्र को वास्तदिक स्थिति सम्बन्धी आड़े उपलब्ध नहीं 
ये । अद रिजदे देंक द्वारा निडी कम्पनियों के स्थिति विवरण का विश्लेषण जिया 
जाठा है तया कम्पनों करमून प्रशासद दिनाग द्वारा आऑक्डे संग्रह जिये जाते हैं। इन 
साधनों से निजी क्षेत्र की स्थिति का पर्याप्द ज्ञान होने लया है। 
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(९) ज्ञोध एवं मूल्याकन--पहली योजना काल में ही योजना आयोग के 
अन्तगेंत एक शोध कार्यक्रम समिति कौ स्थापना की गयी थी । इस समिति के 
प्रयत्नो से देश के विभिन्न भागो सम्बन्धी अनेक सामाजिक तथा आधिक समस्याओं 
का अध्ययन विया गया है, इन समस्याओं का अध्ययन विश्वविद्यालयों तथा क्षोघ 
सस्थानों मे किया गया है और इनसे देश वो अनेक समस्याओ के वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान हो सका है। 

(५) साधनों का सर्वेक्षण--आधिक नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष “साधनों 
की जानकारो” करना है। इसके लिए अनेक सस्थाओ की स्थापना या विकास किया 
गया है जिनमे से कुछ निम्नलिखित हैं 

(क) केद्वीय जल तथा शक्ति आयोग (एक्राभ एल 890 ए०चश 
((०ग्ाष्रा$४०४) जो देश के जल साधनों का सही अनुमान लगाता है । 

(ख) भारतीय भू-वंश्न/निक सर्वेक्षण (9०००हा०यों 5४९9 ० ञाठ०) 

(ग) खनिज सस्थान (छणएा/८४७ त* 7765) 

भारतीय भू-वैज्ञातिक सर्वेक्षण देश वी भूमि तथा चट्टानों आदि के बारे मे 
जानकारी करता है और खनिज सस्थान नयी खानो की खोज और पुरानी खानो के 
विकास के सुझाव देता है । 

(घ) ठेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (00 970 ४३७७७) 095 00079 
$807)--यह भारत के विभिन भागों मे पैट्रोल तथा प्राकृतिक गैस की खोज का 
कार्य करता है । 

यह सब सस्थाएँ अपने-अपने क्षेत्र में अनुसन्धान करती हैं और समय समय 
पर अनुसन्धान सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित करतो हैं । 

३ आर्थिक विकास को क्षमता का अनुमान 

पंचवर्षीय योजना के बताने का काम दो या तीन वर्ष में होता है। योजना 
बनाने मे तोन बातो पर ध्यान दिया जाता है. ()) जन सख्या में सम्भावित वृद्धि, 
(0) आधिक विकास की वाद्धित दर, (॥!) विकास की प्राथमिकताओं तथा दिश्ञाओं 
सम्बन्धी सामान्य विचार | दूसरी और तीसरी योजनाओ मे विकास बी ४ प्रतिशत 
वापिक दर निर्धारित की गयी थी । 

जन सख्या, विकास की दर तथा प्रायमिकताएँ निर्धारित करने के बाद पूजी 
तथा विनियोग की आवश्यक्ताओ वा निर्धारण किया जाता है। यह काम विभागोय 
तथा प्रादेशिक अध्ययन के आधार पर होता है। यह देखा जाता है वि विकास के 
लिए कितने वित्तीय साधनो की आवश्यकता हे, कितने वित्तीय साधन उपलब्ध हैं 
धथा विदेशों विनिमय को क्रितनी आवश्यकता होगी रे 

अनुमान कौन लगाता है ? निजी क्षेत्र के लिए अनुमान रिजवें बैक द्वारा 

लगाये जाते हैं और लोक क्षेत्र के लिए अनुमान योजना ज्रायोग तथा वित्त मस्तराज्य 


भारत में जआधिक नियोजन की प्रत्रिया ११५ 


द्वारा लगाये जाते हैं। योजना आयोग राज्यो को भी उन मान्यताओं से परिचित 
करवा देता है जिनको आधार मान कर उन्हे अपने बिल साधनों का अनुमान लगाना 
चाहिए। 

यह अनुमान भी लगाया जाता है कि केन्द्र तया राज्यो द्वारा अतिरिवत करों 
से कितनी रकम वसूल होगी तथा कितनी रक्रम घाटे के बजट से प्राप्त की जा 
सकेगी | इन सब बातों को ध्यान मे रखकर विभित योजनाओं में सुधार और 
परिवर्तेत किये जाते है ! 

योजना को अन्तिम रूप देने से पहले यह अनुमान लगाया जाता है कि किन 
सेत्रो में विनियोग या लक्ष्यों वी रूमी या वृद्धि से विश्रास॒ की दर उच्चतम हो सरती 
है । उसके अनुसार ही पूजी वितियोग तथा लक्ष्यों मे परिवर्तत कर दिया जाता है । 
४ आयिक तथा सामाजिक उद्देश्यों का विचार 

एक विवासशील अर्य-व्यवस्था मे नियोजन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक 
तेजी से आर्थिक विक्नास करना होता है । परन्तु इसके लिए साधनों का बटबारा करना 
पडता है कि उपभोग के लिए ह्ितनी रकम निर्वारित होगी तथा कितनी रकम का 
विनियोग दिया जायया। विक्रास का ढाँचा कैसा होगा, सामाजिक ढाँचे में क्या 
परिवर्तेत किया जायगा तथा साधन सग्रह की योजना क्या होगी ?२ 

साधाजिक पा आर्थिक परिवर्तत पहले--सामाजिक और आधिक उद्देश्यों 
तथा लक्ष्यों पर विचार करने के साथ साथ यह भी विचार करना होगा कि आर्थिक 
विकास को तेज करने के लिए सामाजिक क्रान्ति पहले आनी चाहिए या सामाजिक 
क्रान्ति की चिल्ता किये बिना आर्थिक प्रगति का क्रम तेजी से चलाते रहना चाहिए ( 

भारत मे दो आधार रहे हैं--भारत मे योजना वा आधार यह रहा है कि 
आधिक क्ाल्ि लाने के लिए साभाजिक त्रान्ति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता 
नहीं है। अत दो कार्यों को प्राथमिकता दी जाती रही है 

(0) कृषि का यहून विकास ताकि खाद्यात तथा उद्योगों के लिए कच्चा 
माल पर्बाप्त मात्रा मे धिल सके । 

(0) भारी तथा आधारभूत उद्योयों का विकास ताकि उद्योगों मं आत्म- 
निर्भरता की स्थिति उत्पन की जा सके | इसके लिए परिवहन तथ। बिजली का 
उचित स्तर पर विवयस आवश्यक है तथा तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक शोध वी 
अत्यधिक आवश्यकता है । 

सोमित साधव--इन प्राथमिक्ताओं को उचित महत्त्व नहीं दिया जा सका है 
वयोकि साघनों की कमी रही है और बटवारा करने पर इनको पर्याप्त प्राप्ति नही 
हो सकी है । इसलिए रोजगार, विरण तथा कप्याण के सामाजिक उद्देश्यो को पूरा 
नही किया जा सका है । 

५ लट्ष्पों का निर्धारण 
प्रत्येक पचर्षीय योजना में पिछती योजना को आधार मानकर सक्ष्य 
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निर्धारित विये जाते हैं । यह देखा जाता है कि पिछली योजना मे विभिन्न क्षेत्रो के 
क्या लक्ष्य थ तथा उनत्री हंस हृद तक पूर्ति हुई। यह भी निणेय क्या जाता है 
कि भविष्य में जिन कल क्षेत्रों के कितने कितने लक्ष्य रखने से आधिक विकास 
अधिकतम होगा । 

दुर्बलताएं--लक्ष्यो के निर्धारण का जो वर्तमान त्रम है उसमे प्राय तीत 
कमियाँ पायी जाती हैं 

(0) असन्तुलन--प्राय योजना के अतिम वर्ष के लक्ष्यों पर अधिक ध्यान दिया 
जाता है, बीच के वर्षों सम्बन्धी लक्ष्य लापरवाही से निर्धारित क्यि जाते हैं। उचित 
यह है. वि सभी वर्षों के लक्यो का उचित रीति से निर्धारण होना चाहिए । इसके 
बिना योजना वे लक्ष्यों वी उचित रूप भे पृि होना सम्भव नहीं है । 

(॥) तकनीक की अवहेलना--जिन परियोजनाओं पर बहुत अधिक रबम 
खर्च होती है और जिनका प्रसव कशत (वह अवधि जिसके बाद उनसे फल मिलने 
लगे) बटुठ॒छम्बा हांता है उनकी प्रारम्भिक स्थिति मे ही गहराई से तकनीकी 
अध्ययन करना आवश्यक है । इन क्षेत्रो (उद्योग, व्रिजली, परिवहन, सिचाई आदि) 
की आवश्यवताओ का तकनीवी अध्ययन वहुत बारीबी से क्या जाना आवश्यक है 
अन्यथा बाद म आधिक, वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 

(7) लचक का अभाव--कभी-क्भी कोई स्व्रीम आरम्भ कर दी जाती है 
फिल्‍्तु उसके सम्बन्ध मे किये गये अनुम/म गलत निकलते है। अत उस योजना में कुछ 
तकनीवी, आधिव या वित्तीय परिवर्तेत १ रने आवश्यक हो जाते हैं। इस प्रवार अनव 
बार बहुत सी स्क्रीमो में लखय नहीं होती, उनका काम बन्द हो णाता है और 
योजना मे पर्याप्त सफ्वता नही मिलती । 

निर्धारण--३ पि, उद्योग, प्रिजली, सिंचाई या परिवहन के लक्ष्य निर्धारित 
करने से आवश्यवताओं तथा आवाक्षाओं वा ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। 
समाजवादी थ्यवस्था, आय में वृद्धि, रोजगार वी सुविधाएँ आदि सभी बातों को 
आधार मान बर विभिप्त क्षेत्रों की आवश्यक्ताओ का अनुमान लगाया जाता है। 
ऐसा करने सम अलग-अलग प्रदेशों गा ध्यान भी रखा जाता है ताकि विकास मी 
प्रक्रिया में प्रादेशिक सन्तुलन भी बना रहे । 

इस प्रकार लक्ष्यों के निर्धारण मे सरकारी नीति, जनता की आवदधयबताएँ 
तथा प्रादेशिक सन्तुलन का घ्यान रखना आवश्यव है। इनमे से किसी तत्त्व पी 
अवहेलना करने पर योजना जनता की योजना नही रह जाती, नौव रशाही वी योजना 
रह जाती है । 

(६) वित्तीय साधन स॒ग्रह 

जब योजना के सभी लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया जाता है तो उन लक्ष्यों 
की पूर्ति के लिए साधन जुदाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक योजना वात 
के बारे मे गहराई से अध्ययन किया जाता है कि पाँच वर्ष में आन्तरिव साधनों तथा 
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विदेशी सहायता से कितनी राम जुदाई जा सकती है। इसके साथ ही योजना ने 
लक्ष्यों को आधार मान कर यह देखा जाता है वि कितनी रकम की वास्तव म 
आवश्यकता है । इन दोनो (उपच्नन्ध साधनों तथा आवश्यकता) म तालमेल बेठाने को 
चेप्टा की जाती है । 

बुछध कार्यक्रम जो बहुत अनिवार्य नहीं हाते उन्हे स्यग्रित १२ दिया जाता है 

बिन्तु अनिवार्य कार्यत्रमों के लिए नय साधनों वी खोज को जाती है तथा पुराने 
साधनों को सबल बनाने के उपाय निकाले जाने हैं । 

वित्तीय साधनो की आवश्यकता और उपलब्धि को जानकारी निम्ननिद्चित 

दृष्टिकोणों से की जाती है 

(0 आन्तरिक साधन- कितने जुटाय ज! सकते हैं और विदेशी सहामता 
वितनी प्राप्त वी जार सकती है ? 

(ए) लोक क्षेत--त्री आवश्यकता कितनी है तया निजी क्षेत्र की आवश्यकता 
क्या है और इन क्षेत्रों म विंतनी क्तिनो रकम आन्तरिक और विदेशी 
साथनों से प्राप्त की जा सकती है ? 

(0) केस्व-की वावश्यक्ता कितनी है और राज्यों की आवश्यकता क्या है 
तथा दोनों द्वारा कर और ऋणो से कितनी रकम जुटाई जा सकती है ? 

इन सबया निर्धारण करते समय यह ध्यान रखना पढ़ता है कि देश से 

प्रजातस्तवादी व्यवस्था है, आधथिक विपमता को कम करने की नीति अपनायी गयी है, 
तथा देश स्वतन्त्र अन्तरराष्ट्रीय नीति अपनाय रखना चाहता है । इन तीनो बातों वा 
समम्वंप करना बहुत वठिन है किन्तु ऐसा करने का यथासम्भव प्रयत्न किया 
जाता है) 

निषोजन के घरण "7 
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भारत की पंचवर्षीय योजनाएं अनेक चरणा में पूरी को जाती हैं जिनका 

ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है 
(१) सामास्य नोति--योजना के पहले चरण मे योजना की सामान्य नौति 
निर्धारित की जाती है, यह कार्य योजना थारम्ग होने के तीन वप पहले हाथ मे 
जिया जाता है । इसके लिए अर्थतन्त्र वी सही स्थिति देखी जाती है तथा सामाजिक, 
आथिक और सस्यागत क्मजोरियो का अनुमान जगाया जाता है, योजना नीति मे 
इन दुवेलताओं के अतिरिक्त प्राद्शिक्त असन्तुतनों का ध्याव रखा जाता है। इन सब 
बातों के आधार पर नीति सम्बन्धी सुनाव राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के सामने रखें 
जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ दवा विकास को दर तथा अन्य उद्देश्यों वा 
निर्धारण किया जाता है । 

(२) योजना हे तत्वों का निर्धारप--योजना की नीति (उद्देश्य आदि) 
निर्धारित होन के पश्चात्‌ योजना आयोग दारा योजना कार्यक्रमों का निर्धारण करना 
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होता है। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रो का गहन अध्ययन बरने के लिए अनेक 
अध्ययन दल नियुक्त विये जाते हैं ॥ यह अध्ययन दल अपये अपने क्षेत्र (कृषि, लघु 
उद्योग, वृहद्‌ उद्योग, परिवहन, विजेलो तथा सिंचाई आदि) के लिए पाँच वर्षों मे 
विवास के कार्यत्रम निर्धारित करते है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत वर देते हैं । 

कैन्द्र मे जिस प्रकार मे अध्ययन दल नियुवत किये जाते हैं, देंसे ही दल राज्यों 
के स्तर पर भी नियुवत किये जाते हैं । इन दलो वी रिपोर्ट राज्य सरवारों को मिल 
जाती हैं, जिन्हें सयुकत रूप मे व्यवस्थित वर योजना आयोग वो भेज दिया जाता है । 

इस प्रवार थोजना आयोग के पास केन्द्र तथा राज्यों से सम्बन्धित सुझाव भा 
जाते है जिनम अलग-अलग क्षेत्रो के कार्यक्रमों सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा होता है । 

(३) शोजना का मसौदा-- आर्थिक नियोजन का सीक_्षरा चरण है योजना वा 
भसौदा तेयार वरता । इस चरण में अध्ययन दलो तथा राज्य सरवारो से आये हुए 
प्रस्तावों को मिलाबर एवं मसौदा तैयार वर लिया जाता है। मसौदा तैयार बरने 
से पहले राज्य सरवारो के प्रतिनिधियों तथा अध्ययन दलो वे सयोजको से पूरी तरह 
विचार-विमर्श बर लिया जाता है। इस विचार विमर्श के परिणामस्वरूप केवल 
अत्यन्त अनिवाय वार्यत्रम ही योडना में रह जाते हैं श्न्हि प्राथमिवता देवर उस 
योजना में शामिल करना आवश्यक है,। 

इस सारे विचार-विमर्श के परँचात्‌ योजना का ड्राफ्ट था मसौदा तैयार कर 
लिया जाता है । हा 

(४) राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ द्वारा विचार--प्रत्येक योजना का मसौदा 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के सामने विचार वे लिए प्रस्तुत विया जाता है। परिषद्‌ 
इस पर अपने विस्तृत विधार प्रकट करती है । इन विचारों का मसोदे में समावेश 
कर दिया जाता है और मसौदे वी अतिम रूपरेखा तेयार कर लो जाती है। यह 
स्परेखा जनता के विचार जानने के लिए प्रवाशित कर दी जाती है। 

(५) अन्तिम स्वरूप--योजना बे मसौदे पर जनता के विभिन्न यर्ग अपना- 
अपना मत प्रकट करते हैं। कभी-कभी प्रघान मनन्‍्त्री विरोधी दल के सदस्यों को 
बुला कर उनके विचार भी जानने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रवार समाज वे' सभी 
वर्गों तथा विश्लेपजों का मत जानने के वाद योजना मे उचित परिवर्तन या सुधार कर 
दिया जाता है। यही योजना का अन्तिम स्वस्प है जिसे प्रकाशित कर दिया 
जाता है। 

इन सब बातो से स्पप्ट है क्रि अन्तिम रुप प्रहण बरने से पहले प्रत्येक योजना 
के सभी पक्षों पर काफो दिस्तार से विचार विमर्श होता है और इस विचार-विमर्श 
के दाद उसका जो स्वरूप बनता है वह अधिकतर व्यक्तियों ती सहमति श्रवट 
करता है । 
राज्यों वी योजना त्था स्थानीय योजनाएँ 

द्रत्यय पचचर्षीय योजगा में सगशग आधी स्कम राज्यो वी योजनाओं वा 
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योग होती है। राज्यों को योजनाओं मे विकास के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अग घेंसे कृषि, 
सु उद्योग, प्िचाई तथा विजली, सड़क तथा सडक परिवहन, तथा शिक्षा और 
सामाजिक सेवाएँ सम्मिलित हैं । इन क्षेत्रीं मे राज्यो को योजनाजों वी सफ़लठा पर 
हो बेन्द्रीय सरकार की पुरो योजना वी सफ्लता निर्भर करती है । 
ध्यानीय योजनाएँ जिलों, विवान खण्डों तया ग्रामों के लिए बनायो जाती हैं । 
इन योजनाओं में निम्देल्ठिखित कार्यक्रम सम्पिक्तित क्िय जाने हैं « 
(१) हृपि, लघु झ्िचाई, भूमि की रक्षस, देन, प्रथु प्राकृत तया दुग्प व्यवश्ाय 
का विकास ! 
(७) सहकारी सस्थाओं वा विकास | 
(४) ग्रामीण उद्योगों का विकास । 
(१४) प्रारम्मिक शिक्षा जिसम विद्यालया के भवत आदि बनवाना सम्मि- 
लित है । 
(४) प्रामोण जल प्रंदाय योजना तथा ग्रामों को रेलवे स्टेशनों से मिलाने वालो 
सडको का विकास । 
(७) ग्रामों वी जन शक्ति का अधिकतम प्रयोग करने के लिए कार्यत्रम । 
इस प्रकार ग्रार्मो से जिले और जिलो से राज्य की योजनाएँ बनती हैं और 
राज्यों की योजना ठया केन्द्रीय कार्य कम मिल्नाकर पूरे देश के लिए योजना तैयार 
होवी है । का 
वाधिक योजना तया बजट है 
पचचर्षीय योजना के पूरे कार्यक्रमों को वापिक कार्यक्रमों में बाँटा 
जाना है। प्रति वर्ष सिवम्बर मास के आमन्‍्पास योजना बायोग छारा राज्यो को 
अगले साने के लिए दुछ सक्ेव भेज दिय जाते हैं कि किन कार्यक्रमों वर विश्येप रूप 
में ध्यान देना है दव। गयले साल केन्द्र से कितनी आ्िक सहायता मिलने ही 
सम्भावना है । इन सकेतो के आधार १२ ही राज्य सरकार अपनी एक वर्षीय योजना 
तैयार करती हैं तथा उन्हें बजट के साथ ही प्रक्नशित कर दिया जाता है। यह 
बापिक योजना, राज्य के एक वपर के विद्रास द्रार्यक्रमों को व्योरा होता है मिसे 
पूरा करने के लिए समी विभाग अपने-अपने स्वर प्र प्रयत्व करते हैं ! 
योजना को कार्यान्वित करना 
हिवश-६श्षक्ग्र470फ% एफ पर शक] 
इससे पूर्व यह स्पप्ट किया जा चुका है कि योजना आयोग एक सलाहकार 
संस्था है। यह अपनी सलाह देने से पहले सभी सम्बन्धित दर्यों से विचार विमर्श कर 
लेठा है। सलाह देने के पश्चातु योजना आयोग द्"रा सारा दायित्व अन्य वर्गों को 
बाँट दिया जाता है । गोजना को कार्यान्दित करने का दायित्व योजना आयोग दय 
नहीं है । 


१२० भारतीय आधिए प्रश्मामने 


राज्य--राज्य सरकारें योजना जायोग को योजना बनाने मे सहायता बरतौ 
है विन्तु योजना को अन्तिम रूप दे दिये जाने वे बाद उसको कार्यान्वित करने का 
भार राज्य सरकार पर आ जाता है। यदि योजना सफल होती है ती उसवा श्रेय 
राज्य सरकारों को मिलता है और यदि योजना असफल होती है तो भी उसका 
दायित्व राज्य सरकारो पर होता है । 

केद््व--योजना के सचालन का भार केद्धीय सरवार पर भी होता है। 
केम्द्रीय सरकार द्वारा योजना मे जो कार्य त्रम सम्मिलित करवाये जाते हैं या सविधान 
अथवा ओद्योगिक नीति प्रस्ताव वे अनुसार जो दापित््व केन्द्रीय सरकार का होता है 
उसे पूरा करने का भार केरद्व का ही रहता है । 

इस प्रकार राज्यो के विकास कार्यश्रम राज्यों द्वारा पूरे विये जाते हैं और 
केन्द्र के लिए निर्धारित वायंत्रमों को. पूरा करने वा दायित्व बेन्द्रीय सरकार का 
होता है । योजनाओं को वार्यान्वित करने मे योजना आयोग का वोई दायित्व 
नहीं है । 

सदस्यता का महृत््त--योजना आयोग वी अध्यक्षता प्रारम्भ से अब तव 
प्रधान मन्त्री द्वारा बी जाती रही है। वित्त मन्त्री, योजना मन्त्री तथा बई अन्य 
मन्‍्त्री योजना आयोग के सदस्य होते हैं । अत योजना सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित 
करने और योजना वा स्वरूप निश्चित ब्रने म केन्द्रीय मन्द्रालय का महत्त्वपूर्ण हाथ 
होता है । 

इसी प्रकार राज्यों बे लिए जो योजना बनायी जाती है उसमे राज्यो के 
भम्सत्रिमण्डलो का मुख्य हाथ रहता है । 

योजना वो नीति तथा अन्तिम स्वरूप को राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ बी सहमति 
मिलना आवश्यक होता है । अत दश वी पूरी योजना का निर्माण केद्रीय मन्ति- 
मण्डल तथा राज्यो के मुख्य मन्त्रियो, वित्त एवं योजना भस्तियों की सहमति से होता 
है । अत इन व्यक्तियों को योजना के कार्यास्वित करने का दायित्व सौंपना सर्वया 
युक्त संगत एवं उचित है । 

अत केन्द्र तथा राज्यो के आधिक नियोजन सम्बन्धी दायित्व निश्चित वर दिये 
जाते हैं और उन्हें पूरा करने का दायित्व केन्द्र या राज्य सरक्षारों पर ही होता है | 
ग्ोजनाओं को कार्यान्वित करने मे कठिनाइयाँ 

पचवर्षीय योजनाओ को बनाने से पहले अनेर वर्गों के विशेषज्ञों से विचार- 
विमर्श किया जाता है, राज्य सरकारो तथा बेन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों से सलाह 
ली जाती. है विस्तू फिर भी इतको वार्यान्वितत करने मे. निम्नलिखित कद्िनाइणो का 
सासना करना पडता है 

(१) उद्योग, बिजलो तथा परिवहन में समन्वय--इन तीनो वा विकास एव 
दूसरे पर निर्भर करता है । उद्योगो का विजली के दिना विकास बिन है तया परि- 
वहन वी सुविधाओं वे पिता माल मगवाने और मेजने मे वढिनाई आती है। इसी 


आरत में आधथिव नियोजन की प्रक्रिया १२१ 


प्रकार विजली की खपन उद्योगों द्वारा हो अधिक होती है तथा विजली से परिवहन 
वा विकास सरल और सस्ता हो जाता है | इन तीनो सुविधाओं में तालमेल बँठाने 
में प्रशासन, पूंजी तथा तकनीकी सुविधाओं की कठिनाई आती है) 

(२) उद्योगों का आकार तथा स्थान निर्धरण--अनेक वार आथिक बारणों 
की बजाय राजनीतिक कारणों से यह निश्चित करना पड़ता है कि किस उद्योग का 
आकार वितना बडा होना चाहिए तथा उसे कौन से स्थान पर स्थापित किया जाना 
चाहिए ? 

(३3) जोक क्षे के उद्योगों का कार्य कम निश्चित करना--सरकारो प्रशाप्तत 
तन्त्र में व्याप्त लाल फीताशाही और ढिलाई के कारण यह्‌ निश्चित करना कठिन 
होता है कि लोक क्षेत्र के कौव-कौन से उद्योगो की कब कब स्यायना की जाय । इस 
सम्बन्ध में निश्चित कार्यत्रमो को पूरा करना बहुत कठिन है । 

(४) विल्नी क्षेत्र भें बिकास के लदय--पूरे देश को योजना बनाने मे यह भी 
निश्चित करना होता है कि निजी क्षेठ को किनि-किन क्षेत्रों मे विकास के अवसर 
दिये जायेंगे, उनमे वितनी पूंजी लगायी जायगी तथा कितना उत्तादन होगा, यह 
निश्चित करना तथा उस उपपादर के लक्ष्य की पूछि करता सरकार के हाथ में नहीं 
होता । अनेक बार उसकी ध्यवस्था करता ही कठिन होता है । 

(५) नतिर्यातों के लक्ष्य की पुरति--योजना मे निर्यातों के जो लक्ष्य निर्वारित 
किये जाते है उनवी पूर्ति अच्छे मानसून, औद्योगिक झाति तया मूल्य स्तर पर बहुत 
कुछ निर्भर करती है। अमेक वार इन सक्ष्यो की पूर्ति करना कठिन होता है क्योकि 
कभी मानसून अस्फ्ल हो जाता है, कभी मजदूरा द्वारा हडताल के कारण उत्पादन 
में फ्मी आ जाती है तथा कभी मूल्यों में दृद्धि के कारण माल का उत्पादन कम 
होता है । 
हु (६) मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्व--भारत मे अभी भी न्यूनतम 
मजदूरी तथा आवश्यक्तानुपार मजदूरी में संघर्ष चल रहा है। अनेक क्षेत्रों मे 
न्यूनतम भजदूरी लागू करना ही कठिन है। अत औद्योगिक शान्ति बनाये रखना 
सम्भव नही है । 

(७) कृषि और सिंचाई सुवधिओ का उपयोग--अनेक बार कृषि कार्यक्रम 
इसलिए असफ्ल हो जाते हैं कि स्िचाई की सुविधाएँ या तो समय पर मिल नहीं 
पाठ़ी या उनका ठीक ढज्णू से उपयोग नहीं हो पाता । कभी-कभी पर्याप्त खाद और 
अच्छे बीज की कमी के कारण मिचाई की सुविधाएँ बेकार जाती हैं। 

(८) भूमि सुधरर और कृधि साख मे समस्व॑ंय--भारत से कृषि विकास के 
सारे कार्यत्रमों (उत्पादन, उपभोग, विक्री, आदि) में प्राय उचित समन्वय करने मे 
कठिनाई होती है क्योकि सद कार्यक्रमों का प्रशासन अलग-अलग सस्थाओ था सग्ठतो 
के हाथ में रहना है और प्रश्ञासन व्यवस्था बहुत शिविल एवं अकुशल है) 

(६) झिक्षा तथा सामाजिक सेवाएं--यह सत्य है कि आर्थिक चारिि 


श्र भारतीय आधिक प्रशासन 


सामाजिव' ऋन्‍्ति वो अंतोक्षा नहो चर सवतो किन्तु सामाजिक सेवाओ के कार्य इ़मो 
का सचालत प्राय शिथविल रहता है। जब भी किसी क्षेत्र में रक्स को कमी वा 
अनुभव होता है, शिक्षा या स्वास्थ्य के मद मे क्टोती बर ली जाती है। यह नोति 
उचित नही बहो जा सकती 

भूल समस्थाएँ-- समन्वय त्तथा अज्ञासन 

इन सब बातो पर विचार ब्ने से स्पष्ट है कि भारतीय य्गेजनाओ वो मूल 
समस्या संचालन या क्रियान्वित करने वो समस्या है । यदि कृषि के विभिन्न अगों, 
उद्योग, परिवहन, विजली, आयात निर्यात, विदेशी सहायता आदि की समस्याओं वा 
समन्वय कर दिया जाय तो योजनाओ की सफलता क॑ अवसर बहुत अच्छे हो जायेंगे । 

समन्वय से भी अधित्र विक्ट समस्या आधिब प्रशासन दो है। भारतीय 
प्रशा_न सामान्यत ढोला है, उसमे लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार और पक्षपात का 
जोर है तथा नौकरशाही प्रवृत्ति का अत्यधिक प्रभाव है। उसमे बहुत कुछ परिवर्तन 
किये बिता योजनाओं को सफ्ल बनाना प्राय असम्भव रहेगा। 

योजनाओ का मूल्याकन 
[एए#एश0फए 06 ध.क्ण्गारठ] 

अर्थ-- मनुष्य जो भी काम करता है उसका बुद्ध उद्देश्य या लक्ष्य होता है। 
उस काम की समाप्ति पर वह अवश्य जानना चाहता है कि उसको अपने वाम में 
सफलता मिली था नही क्योबि सफलता से मनुष्य का आगे वाम के लिए उत्साह 
बढ़ता है और वह नये जोश से नयो योजनाएँ बनाता है । यदि छसे अपने उद्देश्य या 
लक्ष्य मे असफलता मिलतो है तो वह असफलता का वारण जामने वो चेप्टा करता 
है और भविष्य मे अधिक अच्छे ढय से काम करने दा प्रयत्न बरता है। 

इस प्रकार किसी काम मं वितनी सफ्लता या असफ्लता मिलो, इस बात वो 
जानकारी करने की त्रिया को ही मूल्यावन बहते है । 
मूल्पाकन का महत्त्व 

किसी बाय के मूल्यावन वा महत्त्व निम्नलिखित कारणो से हो सकता है 

(१) स्मस्षाओं की जानकारो--मूल्यातत से पता चलता है कि अमुव व१ये से 
कहाँ कहाँ बितनी कितनी सफलता और असफलता मिली ? यह भी पता लग जाता 
है कि विभिन्न योजनाओ को पूरा वरने मे किन किन कठिनाइयों वा सामना वरना 
पडा । अनुभवी व्यक्ति इन बठिनाइयो बा समाधान खोजने वी चेप्टा बरता है 
ताहि भविष्य में ऐसी कठिनाइयों वा दोदारा सामना न वरना पड़े । 

(२) सम्ल्वप को कमो--योजनाओ की असफ्लता या दस सफ्लता वा एवं 
कारण यह होता है हि विभिन क्षेत्रो मे समन्वय का अभाव है। मूल्यावन से यह 
पता चल जाता है जि समन्वय वा अभाव वहाँ है। इस जानकारों के आधार पर, 
जिन क्षेत्रो म तालमेल को दमो है उनमे ठोक तालमेल भी व्यवस्था कोजा 
सबती है । 
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(३) विभिन्ष क्षेत्रों को तुलना--वर्तयान युग स्पर्डा का युग है। इसमे जितने 
क्षेत्रों मे जितने काम होते हैं सवत्री दुलना वरना बहुत आवश्यक है। विन क्षेत्रो से 
अधिक पूजी लगाने से अधिक वित्रास हुआ ? बिन क्षेत्रों मे अधिक पूजी लगाने का 
प्रभाव सतोयजनद नहीं था, यह जानकारी मूल्याकन से ही मिल सकती है । इस 
प्रकार यूल्यक्न से ही पूजी की लागत तथा फल कर अनुमान किया जा सकता है 
और उन क्षेत्रों मे पूंजी लगाने का निर्णय लिया जा सव॒ता है जो अधिक फ्ल देने 
वाले हो था जिनमे विकास की दर अधिक हो 

(४) विभिन्न देशों को ठुलना--मूल्याक्न से केवल विभिन्न क्षेत्रो मं विकास 
की ही तुलना नही होती, उससे अनेक देशों मे, विभिनर क्षेत्रों में विकास की तुलना 
की जा सकती है, जिन देशो म विकास की गति त्तीव्र हो उनका अध्ययन विशेष रुप 
में किया जा सकता है और आथिक नीतियो में सुधार किया जा सकता है। 

(५) साधमों का उपयोग--मूल्यावन से यह पता लग जाता है कि आथिक 
साधनों का उपयोग श्रेष्ठनस हो रहा है या नहीं ॥ यदि किसी काम का मूल्यावन 
नही किया जाय तो यह सम्भव है कि देश के कुछ जायिक या अन्य साधनों का 
उपयोग बिलकुल नहीं हो रहा हो या कुछ साधनों का दुसु्पयोग हो रहा हो । सूल्या- 
कने क्यि बिना इस दुरुपयोग को रोकता सम्भव नहीं हागा । 

(६) भविध्य--मूल्याक्न भविष्य के लिए पाठ होता है। मूल्याक्त से आथिक 
भीतियो की कमी ज्ञात हो जाती है, सचालन को शिथिलता का पता लग जाता है, 
प्रशासन या निदेशन की अव्यवस्था की जानकारी हो जाती है और योजना के सभी 
दुर्बंल स्थलों का आमास हो जाता है । इन सब अनुभवों को तीब पर समृद्धि का 
भवम खडा किया जा सकता है । 

अत भविष्य के श्रेष्ठ निर्माण के लिए मूल्याकन अनिवायें है । 
मारत में नियोजन का सुल्याकन 

भारतीय योजना आयोग को एक काम सौंपा यया कि वह “समप-्समय पर 
योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वित होने की प्रगति का मूल्याक्रत करे तथा इस 
मूल्याक्न के आघार पर नीति या रीतियो में आवश्यक परिवर्तेन की सिफा- 
रिश करे।ए 

इस प्रकार केवल योजना तैयार करना ही योजना आयोग का काम नहीं है, 
उसका काम योजना की सफ्लता का भृल्याक्न करना भी है) इसके अतिरित, 
मुल्गहन के व्याशार पर ओजन की कीतियो या सचाकत प्रष्रतक्षियों गे सुष्यार के 
लिए सुझाव देना मी उसका वर्त॑व्य है । 

मृल्याकन करने के लिए सुकाव--भारत में आथिक नियोजन का सूल्याकन 
करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं, जिनका समाथान करने के लिए निम्नलिखित सुभाव 
हिये जा सबते हैं 

(0 साप का आधार--सही मूल्याकन के लिए निश्चित जाधार होने चाहिए 


श्र४ भारतीय आयिक प्रशासन 


जिनसे तुलना करके योजना की सफ़तता का मूल्याक्व रिया जा सकते । भारत मे 
विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित ऐसी तालिकाओ या समकोो का अमाव है जिनसे अलग- 
अनग क्षेत्रो को वास्तवित्त सफलता का उचित मूल्याक्तन दिया जा सके । इस प्रकार 
के भाप के आपारो की स्थापना की जानो चाहिए। 

(0) प्रगति सम्बन्धी तब्य--योजना के विभिन्न क्षेत्रो वा सचालन करने का 
जिनका दायित्व है उनके द्वारा अलग-अलग क्षोत्रो में होने वाली प्रगति के आँकडे 
नियमित रुप मे योजना आयोग को भेजने फी व्यवस्था की जानी चाहिए) इन 
ऑक्डो को आधार मानकर आशिक विकास की प्रगति का सही अनुमान लगाया जा 
सकता है । 

(70) सूचना का स्वचालित साधन--योजना के विभिन्न क्षेत्रो की प्रगति 
सम्बन्धी तथ्य तथा आँकडे सग्रह करने की ऐसी प्रणाज्ञी स्थापित वी जानी चाहिए 
जिसमे विसी को तथ्य भेजने के लिए बार बार माँग नहीं करनी पड़े । इस व्यवस्था 
से योजना के कार्य में लचक उत्पन होगी और जहाँ भी बाघा उत्पन्न होगी उसे 
तुसन्त ठीक किया जा सकेगा । 
मूल्याकत क्सि के द्वारा किया जाय ? 

आधथिव नियोजन का मूल्याकन तीन स्तरो पर जिया जा सत्ता है 

(क) वार्यान्वित करने वाले अधिकारियों द्वारा मुल्यातरन किया जाय। 

(ख) बेन्द्र या राज्य सरकार के अलग-अलग विभाग या भन्‍्त्रालय अपने क्षेत्र 
से सम्बन्धित वा्य कमो वा सुल्याकन करें । 

(ग) याजना आयोग द्वारा मूल्याकन किया जाय । 

यदि योजना के प्रत्यक कार्यक्रम का मृल्याकव्न उसे कार्यान्वित करने वाले 
अधिकारी ही करें तो श्रेष्ठ होगा वयोकि वह अपनी भूलों या कर्मियों मे स्वय सुधार 
बर सकते हैं । इस कार्य मे कमी यह है कि उपरोक्त अधिवारी अपनी प्रतिष्ठा के 
लिए सफलता को वढ़ा चढा कर दिखेला सकते हैं और असफ़लताओ को बहुत 
साधारण महत्त्व दे सकते हैं। 

भारत में योजना आयोग उस समय प्रत्येक मन्त्रालय अथवा विभाय वी 
सफ्लताओं का मूल्यावन करता है जिस समय आगामी वर्ष के लिए (वापिक) योजना 
पर विचार क्या जाता है। जब वाधिक योजना को बजट में शामिल कर लिया 
जावा है तो योजना आयोग पिछले वर्ष की प्रग्रति के ब्योरे की माँग करता है । इन 
सब ब्यौरों को इवंट्टा कर दावित्र प्रगति की रिपोर्ट बनाली जाती है और उसे 
अवफ्शित वर किए. जा, है. ५ सप्णाएणएल, प्रतदेश्श पएयले अर ची (एप यपे की 
समाप्ति के चार मास के भीतर प्रकाशित हो जानी चाहिए परन्तु ऐसा प्राय नहीं 
होता है । 

निजी क्षेत्र--मूल्याकन की सबसे वडी कठिनाई निजी क्षेत्र के आयिक विकास 

के बारे मे आती है। कम्पनियों के स्थिति विवरण प्राय समय पर तैयार नही 
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होते। इसके लिए उचित यह है कि निजी क्षेत्र को अधिक महत्त्वपू्णं औद्योगिल 
इकाईयो के विषय में सूचना प्राप्त करने बी विशेष व्यवस्था की जाय ! औद्योगिक 
झमता के प्रयोग तथा आशत स्थानापन्नन के बारे में नियमित तष्य प्राप्त बरने 
की चेप्ठा कौ जानी चाहिए ) 
अध्यपन--विशिष्ट समस्याओं के विषय में रिजद देक, कार्यक्रम मूल्याकन 
सगटन तथा अन्य शोध सस्थान समयन्‍समय पर जो रिपोर्ट प्रवाशित करते हैं वह 
महत्त्वपूर्ण सप्पों पर प्रकाश डालतो है ( राज्य सरवारों के आथिक एवं सौहियकीय 
निदेशालय भी योजनामो सम्बन्धी वापिक तंया पचवर्षीय रिपोर्ट प्रयाशित 
करते हैं । 
योजना बायोग भो योजवा की प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित करमे लगा 
है किन्तु यह रिपोर्ट प्राय बहुत देर में प्रकाशित होती हैं अतः उनका सीमित 
महृत्त्व रह जाता है । योजना आयोग तथा राज्य सरकारो को योजनाओ की मूल्याकन 
रिपोर्ट नियमित रूप में उचित समय पर प्रकाशित करनों चाहिएं। इससे योजनाओं 
के महत्त्व वा सही मूल्यावन हो सकेगा, अन्यथा नही । 
अम्यास प्रश्न 
१ भारत भे आथिक नियोजन के क्या आधार हैं ? क्या इनके कारण योजनाओं 
में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होतो हैं २ 
२ भारत मे योजनाएँ बनाते समय श्नि बातो का विश्येप ध्यान रखा जाता है ? 
३ भारत में आधिक नियोजन की वया प्रश्रिया है ? योजना को अन्तिम रूप देने 
से पहले क्नि-विन स्थितियों से गुजरना पडता है २? 
४ भारतीय योजनाओं में लक्ष्यो का निर्षारिण कंसे किया जाता है? लक्ष्य 
निर्धारित करने मे हित कठिनाइयों का समता करना पड़ता है। 
४ भारतीय नियोजन के विभित्र चरणों वो ब्याख्या वीजिए । 
६ मारतीय योजनाओं को कँसे कार्यात्वित रिया जाता है? इस प्रक्रिया मे 
कौन सी विशेष कठिनाइयो का सामना करना पडता है। 
७ भारत में आयिक नियोजन की मुख्य समस्याओं का विवेचन कौजिए । 
८ आधिक नियोजन के सूल्यावन के महत्त्व पर प्रकाश डालिए तथा भारतीय 
नियोजन के गुल्याकन में सुधार के उपाय बतलाइए। 
६ भारत ग्रे आधिक नियोजन का मूल्याक्न किन-किन संगठनों द्वारा छिया जाता 
है । वह कहाँ तक पर्याप्त है २ 


राज्य का आथिक व्यवस्था मे योगदान 


(डिड्षाह्ाए एछाशाठर् १0 अब्ाठरक्ता, 
ए&00805र) 


वर्तमान युग मे संसार में तीन प्रकार की सरकार हैं (१) प्रजातन्त्रवादो, 
(२) तानाशाही, तथा (३) सेनिक ज्ञासन 
हम इनमें से निक शासन का आर्थिक विकास से प्राय कोई सम्बन्ध नही रहता । 
'मैतिक अधिकारी केवल अपना शान बनाये रखने की चिता रखते हैं, बह सामाजिक 
उत्थान या आर्थिक विकास के लिए विद्येष प्रयत्न नही व रते ) सैनिक शाप्तन अनेक 
बार सही या गलत कारणों से पडौसी देझश्ोसे युद्ध म उलभ जाते हैं जिमका 
परिणाम प्राय अच्छा नहीं निकलता । 

प्रजातन्त्रवादी- सरकार भनता की चुनो हुई सरवार होती है। इसका 
कृर्तेब्य जनता वे आथिक वल्यण के लिए अधिक प्रयत्न करना होता है। यह सरकार 
जमता के भ्रति उत्तरदायी होती है। अत यह निरन्तर ऐसी योजनाएँ और कार्यक्रम 
चनाती रहती है जो थनता के आधथिक और सामाजिक लाभ के लिए होते हैं। इसी- 
लिए इस प्रकार की सरवार का आर्थिक विकास मे महत्त्वपूर्ण योगदान होना 
आवश्यक है । 

तानाशाही--शासन प्राय एक दल वा थासन होता है। इस प्रकार का 
शासन प्राय पू'जीवाद के खिलाफ होता है और यह सदा ऐसे प्रयत्न करता रहता 
है डिससे सिद्ध हो जाय कि समाजवाद पू'जीवाद से श्रेष्ठ है। इस प्रकार के शासन 
में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं होती परन्तु आधिक विकास बहुत तेजी से होता है भौर 
सरवार ही आध्थिक विकास के लिए पूरी जिम्मेवारी उठाती है । 
विभिन्न ध्यवस्थाओं मे सरकार का योग 

इन तीनो व्यवस्थाओ का जिक्र करने के बाद यह उचित होगा कि इनमे 
सरकारी योगदान का उल्लेख विस्तार से किया जाय । 

प्रजातन्त्रवादी व्यवस्था पूजीवादी भी हो सकती है और समाजवादी भी । 
पूीवादी प्रजातन्त्र वे उदाहरण हैं जापान, पश्चिमी जमंनी, प्रास, सयुवत राज्य 
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अमरीका आदि । भारत समाजवादी प्रजातन्‍्त्र का उदाहरण है इसे मिश्रित अ्थ॑- 
व्यवस्था वा भी नाम दिया जाता है । 

वानाथ्ाही (सेनिक शासन को छोड कर) शाप्तन समाजवादी या साम्यवादी 
ही होते हैं ) सोवियत रूस, पूर्वी ग्रोप के देश तथा चीन उसके उदाहरण हैं । 

इस स्थितियों को देखते हुए सरबवारी योगदान का अध्ययन तीनों आधिक 
व्यवस्थाओ में करना अधिक उचित होगा क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाएँ (प्रजातन्‍्त्र 
आदि) विसी न किसी आ्िक प्रणाल्री को ही आधार मान लेती हैं । 


पूजीवादी व्यवस्था 
(एहशाहा।कव] 

पूंजीवाद के मूल तक्त्त--पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था में सरकार का योगदान 
क्या हो सकता है, इसका विश्लेषण करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि 
पूंजीवादी व्यवस्था में मूल तत्व या विश्वेषवाएँ क्या हैं । यह विशेषताएँ निभ्त- 
लिखित हैं « हे 

(१) छुफ्त अर्प-व्यवस्था--पूं जीवादी व्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनिमय 
तथा वितरण की सब क्रियाए स्वतन्त्र होती हैं। इसका अर्थ यह है कि * 

()) व्यवसाय की आजादी--प्रत्येक व्यवित किसी भी प्रकार का उद्योग या 
ब्यकसाय आरम्भ करने वे लिए स्वतन्त्र होता है। उसके लिए लाइसेंस लेने की 
आवश्यवता नहीं है । 

(/) बच्छुओं की छुज्ली विध्री--प्रत्येक वस्तु के मूल्य वांजार से माँय और 
पूर्ति द्वारा निर्धारित होते हैं। सरकार न तो वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करती हैं, 
न॑ वस्तुओ वो राशन द्वारा बाँघने का प्रयत्न किया जाता है | इस प्रकार प्रत्येक वस्तु 
बाजार में खुले रूप में मिलती है और उसका इच्छा तथा आवश्यकतानुसार उपभोग 
करने की प्रत्येक मागरिक को स्वतन्तता होती है । 

(७॥) व्यापार को छूट--वस्तुओ के आयात और निर्यात तथा खरीद और 
वित्री की भी छूट होती है । व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नही होता । 

(९) मजदूरों आदि की दरें--मुक्त आर्थ-ध्यवस्था में मजदूरी, मकान 
किराया, ब्याज आदि की दरें सरकार हारा निश्चित नहीं की जाती । अच्छा वाम 
करने वाले व्यक्तियों को अच्छा वेतन या मजदूरी दी जाठी है और ब्याज, किराया 
आदि अपने आप माँग और पूर्ति द्वारा निश्चित होता है। 

इस प्रकार पूजीवादी व्यवस्था लाइसेंस, परमिट से मुक्त होती है । 

(२) मुरत स्पर्डों तया एकाथिकार--पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादको 
प्रथा विक्रताओं में झुक्त स्पर्डा होती है अत उपभोक्ताओं को अच्छे से अच्छा माल 

कम से कम कीमत पर मिलता रहता है। इस व्यवस्था मे प्राय श्रेप्ठतम उत्पादक 
या विक ता ही बाजार में ठहर सकता है (50४४४ ० ए6 पाला) | 
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मुक्त स्पर्दा होते-होते पृ जीपतियों मे से कुछ वो हानि होने लगती है । इसने 
परिणामस्वस्प उनमे उत्पादन तथा विन्नी सम्बधों समझोता हो जाता है। इसके 
परिणामस्वरूप एकाधिकार को स्थापना होती है और पू'जीपतियो को मनमानी वरने 
का अवसर मिल जाता है। 

(३) निजी सम्पत्ति--पूजीवादी अयथे-व्यवस्था में श्रत्येक व्यक्ति निजी सम्पत्ति 
बना सकता है और उस पर अधिकार रख सकता है। इसके परिणामस्वरूप जो 
ब्यक्तित शक्तिशाली होते हैं वह भूमि और उद्योगों वो बडो-चडी जागोरें वना लेते हैं । 
समाज में एक साधन सम्पन्न वर्ग वन जाता है जो ऐश्वर्यपू्ण जोवन व्यतीत करने 
का अम्यस्त हो जाता है । समाज का बहुत बडा भाग गरोब और साधनहीन बना 
रहता है। इस प्रकार सम्पत्ति रखने की आजादी से यरीदी और अमीरी का मेंद उत्पन्न 
होता है कौर बदता जाता है । 

(४) साहस का महत्व--प्ूजीदादी व्यवस्था मे, जो व्यक्तित अधिक योग्यता 
और साहस रखने वाले हैं, उनको त्रियात्मक शक्ति को अधिक काम करने वी प्रेरणा 
मिलती हैं वयोत्रि वह साहस कररे नये उद्योग स्थात्रित कर लेते हैं ओर लाभ वर्मा 
लेते हैं । साहसहीन, ढीने तथा अयोग्य व्यवित पिछड़ जाते हैं। 

(५) उत्तराधिकार-पूणजीवादी व्यवस्था का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष 
यह है कि इस व्यवस्था मे सम्पत्ति या साधन उत्तराधिकार मे भ्राप्त क्यि जा सबते 
हैं और उन पर कानूनी अधिकार बताय रखा जा सकता है। इससे भी समाज में 
विपमता या असमानता बढ़ती है। 

(६) मजदूरों दे सगठन--पूजीव:दी व्यवस्था मे वग संघर्ष एक आवश्यव 
तत्त्व वन जाता है क्‍योंकि गरीबी और अमीरी के भेद बढ जाते हैं। मजदूरों को 
उचित मजदूरी नहीं मिलती जबकि पू'जीपतियों के लाम में निरन्तर वृद्धि होतो 
चली जाती है ॥ इससे मजदूर अपने सगठन बना लेते हैं और पू'जीपतियों के खिलाफ 
सर्प आरम्भ हो जाता है ! यह सधप प्राय नियमित रुपए में चलता रहता है । 


पू'जीवादी अंतन्त्र मे सरकार का दायित्व 


(१) साज सज्जा की व्यवस्था--पू जीवादी अधे-व्यवस्था मे साहसी अरवृत्तियों 
को खुली छूट मिलती है। सरकार को केवल यह देखना होता है कि उत्पादन 
के मार्ग मे पानी दिजलो या परिवहन सम्बन्धो कठिनाइयाँतों नहीं हैं । यदि इस 
प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं तो सरकार इहें दूर करने का प्रयत्व करती है । 

(0) सस्याओं का वविकास--सरवार जग दूसरा कतेव्य यह है कि र्यादि 
वित्तीय सस्थाएं (वेंक, वित्त नियम) आदि कम हैं या क्म विकसित हैं तो उनकी 
स्थापना तथा विद्मास मे सहायता करे | इन सस्थाओ से खेती, व्यवसाय तथा उद्यौग 
के लिए पर्याप्त रचम मिल जाती है जिससे उत्पदन तथा वितरण वरना बहुत सरल 


हो जाता है 


राज्य का आयिक व्यवस्या में योगदान श्रद 


(४) विदेश्ञां। व्यापार--पूजीवादी व्यवस्था मे सरकार को यह भी देखना 
चाहिए कि विदेशों से जा लेन-देन होता है या आवात-निर्भात निजी स्तर पर किया 
जाता है उसमे कोई कठिनादयाँ तो नहीं हैं । इसमे भुगतान, मरल भेजने या विदेशी 
विनिमय सम्बन्धी कदिनादयाँ हो तो उन्हें दूर करने का श्रयत्त करना चाहिए । 

(५) एकाधिकार १र रोक--पूजीदादी व्यवस्था में व्यावसायिक रपर्डा 
बनाये रखना बहुत आवश्यक है । यदि पूजीपति दर्गे मिलकर विसी एकया वई 
क्षेत्रों मे एकाधिकार स्थापित करने का प्रयल करें तो सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को 
सेब जाना चाहिए । यदि एकायिकार स्थापित हो जाय तो नये साहस को प्रोत्माहन 

नहीं मिल सवेगा और विकास रद जायेगा। 

सक्षेप में, पू जीवादी व्यवस्था में सरकार को * 

(7) सडक, रेल, बिजली पानी आदि सम्बन्धी साजश्सण्या का उचित विकास 
करना चाहिए! 

(७) वित्तीय ठया अन्य मस्थाओं के विक्ञास में सहयोग देना चाहिए 

(७) विदेशी व्यापार में सहायता देनी चाहिए । 

(।५) एकाधिकार की भ्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए । 

इस प्रकार यू जोवादो व्यवस्था मे सरकार का स्वय का कोई सक्रिय योग 
नहीं होता, वहू केवल बाधाओं तथा दुविधाओं को दूर करे में सहायक होती है । 

समाजवाद 
(0ट#ाइच्षा 

वर्तमान युग समाजवाद का युग है। प्रत्येक व्यक्ति तथा सरकार समाजवाद वी 
बातें करती है, समाजवादो वनन का द्रेत लेती है ठथा समाजवादी व्यवस्था स्थ'पित 
करने का उद्धोष करती है । दस स्थिति से समाजवाद एवं फंशन सा वन गया है । 
अनेक बार जब करोंडपति या लखपति ब्वक्ति अथवा हजारों रुपया मासिक वेतन 
पाने वाले अधिकारी सम्राजवाद की बातें करते हैं तो समाजवाद के मिद्धान्तो मे 
अविश्वास होने लगता है | इसी प्रकार जब इम्पाला कार मे यात्रा करने वाले, अपने 
बच्चो के ब्याह में लाखो रुपया खर्चे करन वाले तथा ऐश्वर्य के विलाप्त मे डूबे रहने 
वाले भन्‍त्री समाजवाद लाने का वचन देत हैं तो समाजवाद के प्रति आस्था डगमगाने 
लगठी है। भारत तथा अनेक वित्रासशोल देशा म समाजवाद का यही विद्वत रूप 
देखने को मिलता है जहाँ कथती और करनी मे जमीन आसमान का अन्तर है । 

यह सब दोए समाजवाद का पालन न करने वाले व्यक्तियों के है, समाजवाद 
के नहीं । 

समाजवाद के मुस्य तत्त्व--समाजवाद के मुस्य तत्त्व निम्नलिखित हैं 

(१) चरबारी स्वामित्द--समाजवादो व्यवस्था में उत्पादत मे सहायता करने 

वाले जितने साधन (मूमि, वन, खनिज आदि) हैं उठ पर सरकार का अधिकार होता 

& 
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है | उत्पादन, विनिमय तथा वितरण आदि राभी क्रियाओं पर भी सरकारी अधिकार 
होता है। इस प्रवार लाभ देने वाले सव क्षेत्र समाज (वर्थात्‌ सरकार) के स्वामित्व 
में आ जाते हैं। 

(२) मजदूरी की दर--मजदूरों या अन्य वाम करने वाले व्यक्तियों वी 
मजदूरी या वेतन सरवार निर्धारित करती है ओर सब व्यक्तियों को निर्धारित दर 
पर ही वेतन दिया जा सकता है | समाजवादी व्यग्स्था मे म्यूनतम तथा अधिकतम 
बेतन में बहुत अ तर नहों होता । 

(३) व्यक्षितयत सम्पत्ति पर रोक--समाजवाद में किसी व्यक्ति के पास 
व्यक्तिगत सम्पत्ति (भूमि, मवान, फंक्टरी आदि) नहीं रह सकती। इध्ती कारण 
गीदी और अमीरी में बहुत अधिक भेद नहीं रह सकता वास्तव में, इस व्यवस्था 
में धरीद्री और अमी ये होती ही नहीं, सब व्यक्तियों के प्राय एक समान जीवन स्तर 
होते हैं 

(४) उपभोग पर सीमा--समाजवादी व्यवस्था में सभी सामान सरकारी 
फैक८रिया बनाती हैं । अत जनता के अधिक काम में आने वाली वस्तुएँ बनाने को 
हो प्राथमिकता दी जाती है। विलासिता तथा ऐश्वर्यशाली वस्तुओं का बहुत कम 
उत्प दव दिया जाता है और जितना उत्पादन होता है वह निर्यात के लिए होता है । 
अत समाजवादी व्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं का उपभोग विया जाता है जिन्हें सरकार 
उन्तसि समभती है। 

(५) झुल्य निर्धारण--समाजवादी व्यवस्था मे वस्तुओ के गूल्य भी सरकार 
ही निर्धारित बरती है और देश भर में एक वस्तु वा मूल्य समान रहता है, उसमें 

अन्तर नहीं हो सकता । 

(६) झोषण नहों होता--समाजदादी व्यवस्था शोषण खिलाफ होती है 
जिसमे सरकार द्वारा मूल्य, मजदूरी या वेतन तथा अन्य नीतियाँ निर्धारित वी जाती 
हैं । इनव7 निर्धारण वरते समय यह ध्यान रखा जाता है कि किसी वा शोषण नहीं 
क्या जा सक्रे 4 


सरकार का योगदान 


समाजवादी व्यव€्था मे सरकार का योग निम्न प्रकार हो सकता है * 

(१) सरकारी स्वामित्व--सरकार सारी भूमि, सभो उद्योग तथा व्यवसाय 
अभने हाथ में ले सक्‍ती है और इन्हें सरकारी प्रशासन द्वारा चता सकती है। 
इससे आधिक शोपण नही हो सकेया ओर गरीव अमीर की समस्या उत्पन्त नही 
होगी। सरकार स्वय्न ही मजदूरों तथा कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी अत 
मजदूरों द्वारा सघर्ष करने की स्थिति भी नहीं आयेगी । 

यदि उद्योग या व्यापार आदि पहले से निजी ध्रजीपतियों वे हाथ मे हैं तो 
उनका राष्ट्रीयकरण करना होगा । 
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(२) साधनों का श्रेप्तम उपयोग--सरक्तार के हाथ में सभी उत्पादक क्षेत्र 
होंगे तो स्वामात्रिक रुप भे सरकार यह निश्चित करेगी हि कौन से माल का कितना 
उत्पादन किया जाय । यह निश्चित करते समय सरकार यह ध्यान रख सकतो है कि 
प्राइतिक तथा अन्य साधनों का इस ढद्ड से उपयोग हो क्रि समाज के अधिवाश या 
सभी व्यक्तितयों वी अनिवायय आवश्यकताएँ अवश्य पूरी हो जायें! इस प्रकार देश के 
साधनी का राष्ट्रीय हित में श्रेष्ठठम उपयोग हो सकता है ॥ 

(३) पत्येक व्यक्ति को रोजयार--समाजवादी व्यवस्था मे सरकार वा सदसे 
महत्त्वपूर्ण कत्तंव्य यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जाय। इसके 
लिए जनशबित का प्रारम्भिक अवस्था से ही नियोजन किया जा सकता है कि कितने 
डाक्टर, इजीनियर, अध्यापक्र, रसायन विश्वेपज्ञों वी आवश्यकता होगी । उसके 
हिसाब से ही प्रवेश दे कर उनने ही विशेषज्ञ तेयार किये जाने चाहिए, अधितः नहीं। 
सामान्य श्रम-शक्रित को (जिममे विशेष क्षेत्र की योग्यता नही है) सरकारी प्रतिष्ठानो 
में सामान्य वर्ग का वास दिया जा सकता है 

(४) विषमता में कम्मी जिन देशों मे समातवादी व्यवस्था वाद में स्थापित 
को जाती है उनमे कर प्रणाली ऐसी बवायी जा सकती है कि अधिक सम्पत्ति बातो 
की सम्पत्ति घीरेघोरे क्षय होनी चली जाय । सम्पत्ति की उच्चतम सीमाएँ भो 
निर्वारित की जा सबती हैँ । आप (वेतन सहित) वी भी उच्चतम सीमा निश्चित 
की जा सकती है या कर प्रणाली भर प्ररिवर्तेन द्वार बहुत ऊंची आय को कम किया 
जा सकता है। 

(५) उचित बेतन तया मजदूरी--समाजवादी व्यवस्था में सरकार द्वारा 
बेतन तथा मजदूरी की दरें निश्वित की जा सक़ती हैं कि बह न्यायसगत हो तथा 
जिनसे जन साधारण को उचित जीवन स्तर उिताने वा अवप्तर मिल सके ! 

(६) अधिकत्तम कार्प तया उत्पादन--समाजवादी व्यवस्था में सरकार को 
यह्‌ दिखलाना होता है कि बह पू जीवादी व्यवस्था से थेप्ठ है ॥ अत॒प्रत्यक व्यक्ति 
तथा प्रत्येक क्षेत्र को अधिक से अविक कुशल बनाना आवश्यक है | इसके लिए ऐसा 
वातावरण तैयार करना पड़ेगा जिस्म कोई व्यक्ति काम कीचोरो न कर सके और 
अयोसयता, अकुशलताः वेथा डिठाई को कोई सरक्षण प्राप्त न हो सके । 

उपर्युक्त सब यीतियों द्वारा उत्तादन अधिक हो सकता है, लागत कम से 
कम हो सकतो है ओर प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार तथा उचित बनते दियाणजा 
सकता है। 

मिश्चित अर्थ-व्यवस्था 
[जशाशइ5ए ६20४0 

समाजवादी और पूजीवादी व्यवस्था के बीच का सारे हैं मिथित्र अर्थ- 
व्यवस्था जिसमें रुमाजवाद के नियन्त्रण नही हैं और पू'जोवाद की स्वतन्त्रता नही 
है! इसमें कुछ उद्योग सरकार चत्चावी है और कुछ उद्योग पूजीउ्तियों के हाथ में 
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छोड दिये जाते हैं। इस प्रवार पिश्वित अर्थ व्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद का 
अथवा निजी क्षेत्र और लोक क्षेत्र वे सह-अध्तित्व का उद हरण है । 

मुह्य तत्त्व मिश्रित अर व्यवस्था वी मुख्य विश्वेषताएँ निम्नलिखित हैं 

(१) निजी क्षेत्र और जोक क्षेत्र- मिश्रित अरथ-व्यवस्था म प्राय सरवार 
उद्योगों को दो श्रेणियों मे बाँट दती है। एक श्रेणी मे वह उद्योग आते हैं जिनवाए 
विक्रास केवस सरकार द्वारा किया जाता है। यह उद्योग प्राय आधारभूत उद्योग 
होते हैं जिनमें अत्यधिक पू'जी लगाता आवश्यक होती है । कुछ उद्योग केवल निजी 
क्षेत्र के लिए छोड दिय जाटे हैं। इस प्रकार मिश्रित अर्थ-व्यवस्था मे सरवार और 
निजी पृजीपति- दोनों वो निर्धारित क्षेत्रो मे उद्योग स्थापित करने का अधिकार 
होता है । 

कभी-कभी कुछ उद्योग सयुकत क्षेत्र में होते हैं अर्थात्‌ उनमे सरकार तथा 
निजी उद्योगपति--दोनो मिलकर पूजी पगाते हैं ओर उनकी प्रवाथ व्यवस्था भी 
मिली जुली होती है। 

(२) नियन्त्रण--मिश्रित अर्थ व्यवस्था में उद्योग, व्यापार या आय किसी 
व्यावसा थिक क्षेत्र म पूर्ण स्वतन्त्रता नही होती । इसमे अनेक प्रकार के नियन्त्रण 
लगाये जात हैं जिनमे स कुछ निम्नलिखित हैं 

(0) लाइसेंस--अनेक धार नयी औद्योगिक इकाइयाँ लगाने के लिए लाइसेंध 
लेना पडता है । 

(0) पूँणी के लिए क्नुमति--यदि उद्योगों मे पूंजी लगानी है या पूंजी की 
मात्रा में वृद्धि बरनी है तो प्राय सरकार से अनुमति लेनी पडती है ! 

(70) आयात निर्यात--विदेशों से आयात नियात' व्यापार के लिए अनुमति 
लेनी पडतो है तथा विदशी मुद्रा बे तेन देन पर भी प्रतिबन्ध होता है । 

(५) भूल्य नियातरण- अनेक बार वस्तुआ के मूल्यों पर नियन्त्रण लगाये 
जाते हैं और कभी कुछ वस्तुओं या राशनिंग भी करना पडता है। 

(३) सहायक सस्याएँ -मिश्चित अर्थ व्यवस्था म सरवारी तथा गैर सरवारी 
बैंको तथा निगमा का एक जाल सा विछा होता है जो आधिब विकास मे सहायता 
देता है । 

(४) नियोजित व्यवस्था--मिश्रित अथ्थ व्यवस्था एव नियोजित व्यवस्था 
होती है जिसमे मुम्य आ्िक नीतियाँ सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं और 
विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी तथा निजी क्षत्र के व्यवसायी उतका पालन करते हैं। 

(५) अनिवाय सेवाएँ सरकारी क्षेत्र मे--मिश्रित अर्थ व्यवस्था में प्राय 
प्रिजली, पाती, सडक तथा अन्य कार के परिवहन आदि की व्यवस्था सरकार द्वारा 
होती है और उनका प्रवघ भी सरकारी क्षेत्र मे होता है। 

(६) समाजवादी आथिक नीति--मिश्चित अथ व्यवस्था मे निजी क्षेत्र रहने 
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पर भी सरकार की आधिक नोति समाजवादी होती है और आथिक विपमता में 
कमी करने के प्रयत्न होते रहते हैं। 
सिश्चित अप-व्यवस्था मे सरकार का योगदान 

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था मे सरकार अनेक कार्य करतो है जिनसे अयंतस्त्र को 
लाभ होता है ओर जनता वा विश्वास दृढ होता चला जाता है । इनमे मुख्य निम्न- 
लिखित हैँ 

(१) एकाधिकार से बच्नव--सरकार दी ओद्योगिक लाइसेंस नोति ऐसो 
होनी चाहिए कि कुछ इने-गिने व्यक्तियों के हाथ में हो आयिक सत्ता सकेन्द्रित नही 
हो जाय । इसके लिए प्रशासन व्यवस्था को भी नियन्दित करना आवश्यक है । 

(२) ज्लोक क्षेत्र का विस्तार--सरकार को लोक क्षेत्र मे अधिक तथा नये- 
नये उद्योग स्थापित बरने चाहिए ताकि आ्थिक शक्ति घोरे-धोरे सरकार के हाथ में 
आती जाय और सरवार अपने उद्योगो मे अधिक व्यवितयों को रोजगार दे सके । 

(३) अनिवार्य अयवा आधारभूत उद्योग--सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों तथा 
ब्यवसायों को प्राथमित्त घोषित बर देना चाहिए जो जनता के लिए अनिवाय॑ वस्तुओं 
वी पूर्ति बरते हो, निर्यात होने वाला समान बनाते हो तथा देश के आथिक विकास 
में अधिक उपयोगों हों । इन प्राथमिक क्षेत्रों के लिए घन, तकनीकी सुविधाएँ 
तथा विज्ञापय या विक्री आदि की सुविधाओं की बडे पैमाने पर व्यवस्था की 
जानी चाहिए ॥ 

(४) प्रशासनिक नियन्‍्त्रण--वस्तुओ के उत्पादन, उपभोग तथा बिक्री पर 
उचित नियन्त्रण लगाये जाने चाहिए ताकि साधनों का सदुपयोग हो सके और 
सरकारी नीतियो का आसानी से पालन जिया जा सके | 

(५) सस्थायत विकास--सरखसार द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार तथा अन्य 
क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जाती है या 
निजी क्षेत्र मे उनके विक्रास को प्रोत्साहित ह्िया जाता है ) इन सस्याओ द्वारा वित्त, 
तकनीकों ज्ञानकारी तथा अन्य सुविधाओं की पूर्ति वी जातो है जो मायिक विकास 
मे बहुत सहायक होती हैं । 

(६) आधिक निधोजन--मिश्वित अर्थ-व्यवस्था में प्राय, आपिक नियोजन 
की नीति अपनायी जाती है जिसमे विभिन्न क्षेत्रों मे विकास के लिए प्रायभिकत एँ 
निश्चित की जाती हैं और उत्पादन तया रोजगार के साधन बढाने वा प्रयत्न किया 

जाता है | 

(७) पिछड़े वर्गों को सहायता--मिश्रिव अये-ब्यवस्था में सभी सागरिकों को 
समान स्तर पर लाने के लिए सामाजिक तथा आयिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों 
के लिए अनेक प्रकार वी सहायता की जाती है ताकि वह दर्ग समाज के अन्य बर्यों 
के समक्ष आ म्के। 

(5) स्यूनतम सजदूरो--मिश्चित अय॑-व्यवस्था म भी प्राय सभी महत्त्वपूर्ण 


न 
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क्षेत्रो मे न्यूनतम मजदूरी वी दरें निश्चित १२ दी जाती हैं जिससे उत्पादन के क्षेत्री 
में असन्तोष उलन्न न हो सके । 

(६) सम्पत्ति तथा आय की सीमा--मिश्रित अर्य व्यवस्था में प्राय व्यवित- 
गत सम्पत्ति तथा आय की सीमा निर्धारित कर दी जाती है ताकि समाज के विभिन्न 
वर्गों में आयथिक विपमता कम हो सके और आर्थिक सता अधिक से अधिक व्यवितयों 
बे हाथ में बेंट सके । 

(१०) राष्ट्रीयक्रण--मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में कुछ मूलभूत उद्योगों तथा 

हत्त्वपूर्ण क्षेत्रों बे व्यवसाय वा राष्ट्रीयकरण वर लिया जाता है ताकि सरवार 
अपनी आधिक नीतियो वो अधिव शक्ति एवं विश्वास के साथ वार्यान्वित बर सके | 
इस प्रवार मिश्चित अथ॑-व्यवस्था मे सरवार एक शवितश्ाली निदेशक वा 
काम बरती है और अपनी आधिर नीतियों में सफ्लता प्राप्त वरने की चेप्टा 
बरती है | 
भारतीय अधं॑-व्यवस्था और सरकार 

भारतीय कर्थ-व्यवस्था एक मिश्रित अर्॑-व्यवस्था है जहाँ प्रजातन्प्रवादी 
शासन है और समाजवाद वी आयित' नीति को अपनाया जा रहा है। इस व्यवस्था 
में सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार दे उद्योग चल रह है। उद्योगों वी स्थापना वे 
लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक है। आयात और निर्यात दोनों वे लिए सरवारी 
अनुमति लेनी होती है। विदेशी मुद्रा मे लेन देन भी वर्जित है। सरकार आधिवक 
विपमता दूर बरतने के लिए प्रयत्त कर रही है रिन्‍्तु उसमे अनेक बाघाएं उत्पन्न हो 
रहो हैं। प्रशासनिक ढाँचा घटिया और नोव रशाही है । 

भारतीय अर्थ व्यवस्था वी कुछ आधारभूत विशेपताएंँ ऐसी हैं जिनमे सरकार 
का सक्रिय योगदान अत्यन्त आवश्यक है । सक्षेप्र म, यह विशवेपताएँ निम्नलिखित हैं 

(१) शवि प्रधान--भा रत को शत्तारिदयों से ही श॒वि प्रधान देश माना जाता 
रहा है विन्‍तु अर भी भारतीय दृषि देश को पर्याप्त अछ्ू, वप्रस, तिलहन आदि देने 
में समर्थ नही है । इसके लिए अधिक सिंचाई वी सुविधाएँ, अधित्र रासायतिव' याद, 
अच्छे बीज आदि वी व्यवस्था सरप्रारी एजेन्सी द्वारा ही सम्भव है । 

(२) साज सज्जा-भारत में सडवें, रेलें तथा परिवहन वे अन्य साधन, 
बिजली वी पूर्ति, रहने वे लिए मकान जादि सुविधाएं बहुत कम हैं जितवा विस्तार 
सरबारी सहयोग बिना होना सम्भव वही है 

(३) आधारपघुत उद्योगों का पिछडापत--भारत में इस्पात, कोयला, इजी- 
जियरी सरीसे उद्योग बव भी बहुत पिछड़े हुए हैं। यह उद्योग ऐसे हैं जिनमे बहुत 
अधिक पूंजी लगादो पड़ती है, इनसे बहुत वर्ष बाद उत्यादन मित्रता है और इनमे 
बहुए ठुशल तकथीक वी आपश्यम्ता होसी है | यह उद्योग किसी भी देश वे! आधिवः 
दिया के रिए बहुत आवश्यक है | इनवी विशेषताजा वे कारण ही इनवा विज्ञास 
सरकार मे सरिय राहयोग विग्य साम्मव नदी है । 
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(५) वित्तीय ढाचा--भारतीय उद्योगों तथा अरय॑-व्यवस्था के अनेक क्षेत्री का 
वित्तीय ढाँचा बहुत कमजोर है । इसको सवल बनाने के लिए शवितशाली वित्तीय 
सल्‍्याओं की आवश्यकता है जिनको आधिक सहायता की नीति अत्यन्त उदार एव 
ऋष्तिकारी हो । यह दोनों बातें सरकारी स्स्थाओ में हो हो सकती हैं । 

(५) सामाजिक तथा आधिक पिछडापन--भारत में अब भी अधिकाश 
व्यक्षित रूढिग्रस्त और गरीब हैं ! सामाजिक पिछडेपन का म्ुरुय कारण भी गरीबी 
है । इम विल्ुडेपन को दूर करने का काम सरकार की क्रान्तिकारी नीतियों बिना 
नही हो सकता । 

(६) आवक विधमता--भारत मे गरीबी और अमीरी में बहुत अधिक 
अन्तर है | आज भी कुछ व्यक्तियों के पास बरोडो रुपये को सम्पत्ति है जबकि कुछ 
के लिए दी समय के भोजन की ज्यवस्था नही है। वुछ व्यक्तित हजारो रुपये मासिक 
कमा रहे हैं जवक्रि अधिकाश व्यक्ितयों की मासिक आय १०० रुपये से भी कम है) 
इस स्थिति को ईश्वर की कृपा या क्िप्ती महाव्‌ झतित के आशीर्वाद से नहीं सुधारा 
जा सक्ता। इसके लिए सरकार की सही अर्थों में समाजवादी नीति होना 
आवश्यक है । 

(७) अशिक्षा-आजादी के लगभग पच्चीस वर्ष बाद भी भारत की दो 
तिहाई से अधिक जनता निरक्षर तया अनपढ़ है। देश के अनेक कानून और कायदे 
इस कारण असफ्ल हो जाते हैं कि देश के अधिकाश व्यय्ति उनको सममभते नहीं हैं । 
अत अपिक्षा को दूर करने के लिए भागीरथध प्रयेत्त करने आवश्यक हैं जिनके 
लिए साधन और घन सरकार ही जुटा सकती है । 

इन सब बातो से स्पष्ट है दि भारत की अर्थ-व्यवस्था को पिंछडेपन के 
गहरे दलदल में से निकाल कर उनति के प्रश॒ल्‍्त्मार्य पर लाने के लिए सरकार के 
विशेष प्रयलो के बिता काम नही चल सकता । पिछले २० वर्ष मे सरकार ने विभिन्न 
क्षेत्रो का विकास करने के जिए विशेष प्रयत्न किये हैं जिनका ब्योरा क्षणले अध्यायों 
में किया जायेगा । 

अभ्यास प्रइन 
१. एजीवाद के मूल तत्त्व क्या है ? पूजीवादी व्यवस्था में सरकार का क्या 
कर्सब्य होता है ? 
२. एक समाजवादी व्यवस्था वी आथिक विशेषदाएँ लिखिए । इस व्यवस्था में 
सरकार का क्या योगदान हो सकता है २ 
६ है. मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का क्या अर्थ है? एक मिश्रित अर्थ व्यवस्था के मुख्य 
तत्वों का ब्यौरा दोजिए । 
४. एक मिश्वित अर्थ-व्यवस्था में सरवार के दायित्व को स्पष्ट कीजिए । 
॥ भारतीय अर्थ व्यवस्था वी विशेषताएं लिखिएं। भाग्त के आधिर विकास 
में सरकार का योगदान क्यों आवश्यक है ? 


"लव वकलल- और कृषि 


९ लक कफ इनतत्फाणछ) 





कृषि का महत्त्त--भारतीय अं व्यवस्था मे द्रपि का महत्त्व निम्नलिखित 
बातो से जाना जा सकता है 

(१) रोजगार- कृषि भारत बी लगभग ६० प्रतिशत जन सख्या को रोजगार 
प्रदान करतो है । 

(२) रण्ट्रीोय आप-- भारत को बुल राष्ट्रीय आय वा लगभग ४४ प्रतिशत 
भाग कृषि से प्राप्त होता है । 

(३) कच्चा माल-- कृषि अनेक उद्योगों को बच्चा माल प्रदान करती है । 
सूती वस्त्र उद्योग को ₹ई, जूट उद्योग को पटसन, चीनी उद्योग को गत्ा तथा तेल 
उद्योग को तिलहन कृषि स हो मिलते है । इन उद्योगो वा उत्पादन बहुत बुछ खेती 
वी उनति पर निर्भर करता है । 

(४) चारा--खेती से भारत के अनेक वर्गों के पणुओ के लिए चारा मिलता 
है। यह पशु दूध, धी, खालें, माँत आदि वी आवश्यकता पूरो करते है । इनमे से कुछ 
भर ढोने के काम भो आते हैं। 

(१) इंघन--खेती से बहुत से किसानो को जलाने के लिए इंधव (लक्डी) 
प्रिवतती है। वास निकालने वे बाद उसका वचा हुआ प्रूरा पौधा बहुत अच्छे इंघन 
बा काम देता है 

कृषि को विशेषताएँ--मभारतीय अर्थ व्यवस्था म॑ इृपि का इतना महत्त्व होते 
हुए भी इृधि वी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है जैसावि निम्नलिखित तथ्यों से 
पता चलता है 

(१) #पि योग्य शूमि-मारत प्र बुत भूमि ३२७६ कराड़ हेवटर है। 
इस्म स खेती वे योग्य बूत क्षेत्रफल १६४ करोड हेवटर है ! इसमे से लगभग 

६५४८१ वरोड हेवटर भूमि म खेती को जाती है । 
१३६ 
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(२) मानमूम और घिघाई--भारत की अधिकांश सेती गोग्प भूमि सेती गे 
लिए मानसून पर निर्मर करती है । शरेवल ३८ करोड़ हेक्टर भूमि में सिषाई की 
गुवियाएँ उपलब्ध हैं । 

(३) दोदे-छोटे खण्श-भारत में हूपि यासी भूमि ये बहुस छोटे-छोटे टुकड़े 
हैं। बही-वहीं तो भूमि वे सण्ड इतने छोटे हैं रि झामे दंस घूम भी नहीं सवता । 
इतने छोटे टुबड़े खेती थे! लिए सामझयव नहीं दो सवते । 

(४) पुराने सरीबे--भारत मे घेती गो रीतियाँ वर्षों हवा बहुत पुरानी और 
घटिया रही हैं। विगान का अशिक्षित तथा गरीब होना दस स्थिति बे विए उत्तर- 
दायी है । 

(५) प्रति हेषटर बम उत्पादन--सेत्ी में प्रति ट्ेवटर उत्पादन बहुत वम है । 
इसतवा मुझ्य परारण यह है हि बहुत व क्षेत्रों में रागायनिय रद, अित उत्पत्ति 
देने वाले बीज तथा सेती वे यम्त्रीकृत तरीबे' वाम में सिए जाते हैं। 

(६) भ्रूमि पा स्वामित्व -भारत में इस बात या प्रयार बहुत तिया जाता 
है हि हियान वो भूमि या मालिव बता दिया गया है विन्तु चास्तविव स्थिति यहू 
है हि भूपि वा अग्रिवश भाग अब भी सती न करन वाले यों वे यब्जे मे है 

कृषि नोति-कपा गरकार को हपि विवार्त में हृहतक्षेप परना चाहिए ? * 

अन्य क्षेत्रों पी तरह शृपि क्षेत्र में भी इस यात पर विवाद चलना रहता है 
हि सरकार वो सती के विवाय में हस्तक्षेप करता घाहिए या नहीं । गुछ व्यक्तियों 
कु मत है हि सेत्री वे खाथक जिसनी भूमि है उस पर विमानों का ही अधिवार 
दोता घादिएं और हियानों को अपनी इच्छानुमार खेती बरते की छूट होगी भाहिए । 
यदि उन्हें खेती कर्म में कोई पठिताई ही ता गरबार गे मंदद मिल जानी घाहिए | 
अमरीशा), जापात, पास, जर्मनी कादि देशा मे इस प्रकार वी ही घेती की जाती है । 

एवं दुगदा विधार यह है हि साथी भूमि पर सरकारी अधिकार होना 
चाहिए ! कौर सी भूमि मेजया यम्तु उतप्र प्री जाय और उसडे लिए बीस सी 
प्रणाली काम में सी जाये यह निश्चित करता सरदार का काम होना घाहिए। सरकार 
द्वारा इस नीति मे अ्मुसार बह्दी खेती बरबायी जानो घाहिए। सोवियत झस, पीन 
ठथा पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में इसी प्रशार सोती वी जागी है । 

विफासपोतस देशों में लिए नोति--आधिक दृष्टि से वितर्वित देशों में 
सरवार को खेती वे काम में दस्तभेर करते वी आवश्यवता नहीं होती वर्षोति दनमें 
खेती की रीठियाँ बहुत विकसित हो जातो हैं । विवास अबने आप सेली थे नये 
तरीके बपना बर अधिक ये अधिव उल्तादन बर सेते हैं । विश्तु आधित दृष्टि से 
डिछड़े हुए देशों में सेत्री को बुराती रीवियाँ कास में सी जाती हैं, खेती है साथ 
[षाद, बोन, औजार तथा पू'जी आदि ) घटिया या बम द्वोत हैं । दखलिए इन देशों 
मैं घरवारों सहायता मे शिया खेती का विरास बरसा सम्मद गद्दी है । 


१३८ भारतौय आयिक प्रशासन 


भारत से सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है--कारण 

भारत मे दृषि को विद्येपताओं को देखते हुए सरकारी सहायता की बहुत 
अधिक आवश्यकता है। यह सच है कि भारत के किसान को इस बात का पूरा 
अनुभव है कि वौन सी भूमि किप्त फसल के लिए उपयोगी है, कौन सी फसल को 
बाब बोया जाना चाहिए तथा उसमे कब और क्तिनी खाद दी जानी चाहिए किन्तु 
अनेक बम ऐसे हैं जिनमे किसान कुछ नही कर सकता या जिनमे सरकारी सहायता 
बहुत आवश्यक है । ऐसे कार्य निम्नलिखित हैं 

(१) सामाजिक प्ृजी--भारत मे नहरें, बाध, नलकूप, सडकें आदि बनवाना, 
मण्डियो तथा माल बेचने की उचित व्यवस्था वरना, खेती के पदार्थ सुरक्षित रखने 
के लिए गांदाम व्रनवाना आदि ऐसे का हैं जिनके लिए किसान पूंजी की व्यवस्था 
मही कर सवता । इस पूजी का प्रवन्ध सरकार ही कर सकती है। यह पूजी 
सामाजिक पू'जी कहलाती है क्योकि इसका मुख्य उद्देश्य समाज को लाभ पहुँचाना 
होता है। इस पूजी से सरकार को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होता या बहुत समय 
बाद होने लगता है । 

(२) हूषि अनुसधान--भारतीय खेता बहुत पिछडी हुई है। इसकी उन्ति 
के लिए खाद, बीज, थोने वी नयी रोति आदि सम्बन्धी अनुसन्धान करने की 
आवश्यकता है । इस श्रकार के अनुसन्धान करने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित 
करना आवश्यक है जिनमे पर्पाप्त पूजी लगानी पडेगी॥ इस पूंजी की व्यवस्था 
सरवार ही बर सबती है। 

(३) भूमि सूघार--कृषि मे उत्पादन बढाने बे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण काम 
पह है कि भूमि का मालिक किसान को दनाया जाना चाहिए। भथरह काम सरवारी 
कानून द्वारा ही हो सकता है। इसी प्रकार भूमि का लगान निश्चित करना, लगान से 
छूट देता, भूमि वी चकबदी करना तथा जोत को कम से कम तथा अधिक से अधिक 
सीमा निर्धारित वरने का काम भी सरकार हो कर सकती है। अत सरकार का 
कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है । 

(४) अकाल के समय--जिस समय देश के किसी भाग मे अक्षाल पड़ जाता 
है या देश में ही अनाज की कमा आ जाती है तो अन्न का आयात, मूल्य निर्धारण, 
राशन व्यवस्था मादि सरकार को ही करनो पडतो है। अनेक बार अनाज के आयात 
के लिए दूसरे देशों वी सरकार से सम्पक॑ करना पडता है। यह कार्य निजी 
स्यापारियों द्वारा सम्मव नही है । 

(५) वित्त--हिसानो को समय-समय पर लेती के विकास के लिए रकमे उधार 
लेनी पडती हैं । यह रकमे समय पर वापस आने का निश्चय नही होता | अनेक बार 
इनमे देर हो जाती है। यह जोखिम सरकार ही उठा सकती है ॥ यदि बैक सरकारी 
क्षेत्र मे हो नो भी यह सम्भव है । कभी कभी सरकार ऐसे ऋणो के भुगतान वी 
गाएण्टी कर दतो है । 


राज्य और हृषपि १३६ 


भारत सरकार की नीति 

भारत में प्राचीनकाल में कृषि की समसस्‍्याएँ बहुत जठिल नहीं थी, प्राय 
आवश्यकतानुसार सभी प्रकार का माल विभिन क्षेत्रों मे उत्पन्न होता था और उसकी 
खपत नहीं हो पाती थी । कभी वी अभाव के समय अन्न थादि दुसरे क्षेत्रो से 
मेंगवाना या भेजना पड़ता था । यह कार्ये आकस्मिक थे और सरकार इनवे नियमित 
संचालन के लिए कोई विशद्येप विभाग नहीं रखती थी बल्कि आवश्यक्ता एडने पर 
फिन्‍्ही भी कमेचारियों को यह काम सौंप दिया जाता था । 

कृषि विभाग की स्थापना--सन्‌ १८८४ म देश के विभिन भ्रान्तों मे क्रदि 
विभाग स्थावित कर दिये गये । इत विभागों को कृपि विकात्त कार्यों के अतिरिक्त 
भूमि सम्बन्धी रिकाड रखन तथा भूमि को रजिस्ट्री आदि का निरीक्षण सम्बन्धी बाम 
भी सोौप दिया गया । इतना काम होने पर भी इन विभागों के सचालद के लिए 
पर्याप्त रकम स्वीकृत नहीं वी गयी । 

कृषि दिभागों के कार्य---इनक मुख्य काय निम्नलिखित थे 

(१) कृषि फार्मों तथा प्रयोगशालाओ म शोध कार्य को प्रोत्थाहित करना ताकि 
कृषि प्रधालियों में सुधार हो सक। , 

(२) कृत्रिम खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करना । | 

(३) सुधरी हुई झिस्म के वीजी के प्रचार तथा वितरण की व्यवस्था बरना । 

(४) सरकारी फार्मो अथवा निजी खेतो पर कृषि प्रदर्शनकारियों वा सगठन 
करना । 

(५) कृषि वी नवीज पद्धतियों तथा! खुधरे हुए उपकरणी का प्रयोग प्रो'साहित 
करते के लिए प्रचार की व्यवस्था वरना । 

प्रशिक्षण सुविधा की आवइ्पक्रता--सन्‌ १८६२ मे डा० बोलकर ने मत प्रकट 
किया कि भारतीय कृषि का विकास करन के लिए उचित प्रशिक्षण सुविधाओ वी माब- 
श्यक्ता है । फ्लत १८६६२ म केद्धीय सरकार ने एक कृषि रसायनशास्त्री नियुक्त किया 
कौर १६०१ में एक कृषि पहानिरीक्षक (7०७०7 6वदादात ण ॥8790706) 
नियुत्तर किया गया, जिसका वाये केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारों को सलाह देता था। 
१६१२ में यह पद समाप्त कर इसका काम सघालक कृषि अनुसन्वान शाला पूसा को 
सौंप दिया गया । यही व्यहित १६२६ तक भारत सरकार के कृषि सलाहकार के रूप 
मे कार्य करता रहा । 

कृषि प्रशिक्षण--पूसा कृपि अनुसन्धान शाला की स्थापना १६०३ में की गयी 
और इस शाला के साथ ही कृषि सम्बन्धी शिक्षा के लिए एक विद्यालय भी स्थापित 
क्या गया । लाई कर्जे ने कृपि विभागों कै कार्य में विशेष रुचि प्रदर्शित की नौर 
उनसे भूपि आदि सम्बन्धी कार्यो का दायिव ले लिया गया। इसके अतिरिक्त कृषि 
शोष, धरदर्शन तया प्रशिक्षण कार्यों के लिए अपरिक रकम की भी व्यवस्था को गयी । 

सन्‌ १६०३ में पूना में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गयी और उसके 


१४० भारतीय आथिक प्रशासन 


पश्चात्‌ क्रमश वावपुर, नागपुर तथा कोयम्बटूर से भी ऐसे कालेज स्थापित वार 
दिये गये । 

कृषि मण्डल की स्थापना--सन्‌ १६०५ मे अखिल भारतीय कृषि मण्डल 
(#॥ [08॥8 80870 ०१ 28000(७॥०) की स्थापना वी गयी जिसका उद्देश्य विभिन्न 
प्रान्तो में कृषि विभागों के कार्यों मे समन्वय स्थापित करना था। यह मण्डल प्रान्तीय 
विभागो को सभाएँ बुलाकर कृषि सम्बन्धी योजनाएँ निर्माण करने मे सहयोग देता था 
और समय-समय पर सरकार को कृषि विकास सम्बन्धी सुझाव देता था । 

शाही कमोशन, १६२६-सव्‌ १६०५ में कृषि कार्य को बल देने के लिए 
भारत सरकार ने अखिल भारतीय कृषि सेवा (8॥ [64 /870ए0प7०] 8६४०७) 
की स्थापना की और १६१६ में कृषि विकास का मद प्रान्तीय सरकारो को सौप रिया 
किन्तु कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी अत सब्‌ १६२६ में कृषि क्षेत्र मे 
व्यापक सुधार करने की दृष्टि से कृषि शाही आयोग (९०५०] एण्राशाएइश्रणा णा 
887०ध६४०) की नियुक्तित की गयी । 

कृषि सम्मेलन--शाही आयोग ने प्राय सारे देश वा दौरा किया औ८ छृषि 
समस्याओं का सर्वांगीण अध्ययन करने के पश्चात्‌ १६२८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
की! रिपोर्ट में कृषि के महत्व पर प्रक्राश डालते हुए खेती की नवीन प्रणालियों, 
भूमि सुधार, कृषि साख आदि में व्यापक सुधार बरने वी सिफारिश की गयी । 
अक्टूबर १६२८ में शिमला मे एक कृषि सम्मेलन बुलाया गया जिसम प्रान्तो के 
कृषि मन्तियो, सचालकों तथा सहकारी समितियों के उच्च अधिकारियों ने भाग 
लिया । इस सम्मेलत में देश के विभिन्न भागो में कृपि विकास के लिए शाही क्मो- 
शन की रिपोर्ट को आधार मानकर चलने का निश्चय क्या गया। इसके अतिरिषत 
शाही आयोग की प्िफारिश के अनुसार शाही कृषि अनुसन्धाम परिषद की स्थापना 
का निश्चय किया गया । 

*./कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ (्राछथा॥। ए०णाण। ० 3आार्णीणश [०- 
8९80॥)--कपि आधोग का मत था कि कृषि के वास्तविक विकास वे! लिए अ्योग 
तथा शोध वी आवश्यकता है और यह शोध कार्य अत्यन्त उच्चस्तरीय होना चाहिए । 
भारत सरकार ने इस प्रकार के शोध कार्य के लिए १६२६ में डृपि अनुसन्धान 
परिषद्‌ की स्थापना वर दी । यह परिषद्‌ अब भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ के 
नाम से त्रिख्यात है । 

परिषद्‌ का कार्य कृषि सम्बन्धी शोध करना है और इृपि सम्बन्धी सभी कार्यों 
में वह राज्यों तथा वेन्द्रीय सरकार को परामर्श देती है । इसके अतिरिकत वह भारत 
तथा अन्य देशों में हपि तथा पशुपालन सम्बन्धी शोध कार्यों मे समन्वय स्थावित 
कर उनकी सूचता सर्वत्र प्रसारित करती है। इस कार्य के लिए परिषद्‌ एवं पत्रिका 
निकालती है । 


राज्य और इंपि श्ड्१्‌ 


परिषद्‌ वी स्थापना के समय भारत सरवार ने २५ लाख स्पये का 
हाह्कालिक अदबुदान दिया और ७२५ लाख रपये प्रति वर्ष दने वी घोषणा की । 
बर्देमान में पस्पिद की सम्पूर्ण व्यय भारत सरवार वहन करती है। हाप सम्बन्धी 
शोध वार्य के अतिरिक्त परिषद्‌ हारा देश के विभिन्न भागों में कृषि प्रदर्शनियाँ 
संगठित की जाती हैं जहाँ इषि वी सुधरी हुई प्रणालियों का ज्ञान क्शने को चेष्टा 
की जाती है । 

रसल राइट जाँच--दाही कृषि आयोग न मह सुमाव दियांथा कि इपि 
अनुसन्वान परिषद्‌ की क्ियाओं वी समय समय पर जाँच होती रहनी चाहिए । इस 
उद्देश्य से भारत सरबार ने १६३६-३७ मे इगलैण्ड से दो विशेषज्ञ सर जॉन रसल 
ठथा डॉ० एन० सी० राइट (जा गगाए छए5घथी 2०१ 97 सब, 0. प्राण) को 
आमन्थित किया । इसे विद्येपज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में तिम्तलिखित सुमाव दिय 

(शो शोधकर्ताओं तथा ईपको जे मिक्ट सम्पर्क स्थापित किया जाय । 

(रो फसलों के विताशक बीटाणु विस प्रकार नष्ट किये जायें । 

(३) व्यावसायिक फ्मलों सम्बन्धी अनुसन्धान फ्सलें खरीदने वालो के सहयोग 
से दिया जाना चाहिए और खाद्यानों सम्बन्धी शोध कार्य में पोषवः तत्त्व विशेषज्ञों की 
सहायता लो जानी चाहिए । 

(४) भूमि तथा फसलों दी रक्षा बे लिए जू-सरक्षण तथा फसल सरक्षण 
समितियों वी स्थापना बी जानी चाहिए 

(४) फसलों की बडा, बीमारियों तथा अन्य तत्त्वो से रक्षा करने के लिए 
स्पायी ब्यवस्था की जानी चाहिए । 

(६) दुग्ब ब्यवसाय तथा पशुपालन के सम्बन्ध में शोष, प्रभिक्षण तथा सलाह- 
बार सेवाओं वा विवास किया जाना चाहिए। 

(» परिषद को अधिक वित्तीय पहायता प्रदान वी जानी चाहिए । 

आरत सरकार हारा उक्त सभी सिफारिश स्वीकार कर लो गयीं और कृषि 
शोध बार्य तथा व्यवस्था को अधिक इक्तिशाली बनाने वी चेप्टा की गयी । 

१६४३ का अकाल --रूवू १६४३ में बंगाल में भीषण अकाल पडा जिसमे 
लगभग दे०-रेए लाख व्यक्ति भूख से तडपन्तडप कर मर गये । इसवी जाँच के 
[लए सरकार ने एक आयोग नियुक्त बिया जिसने १६४५ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
कौ ॥ इसबी ईरपोर्ट के अनुमार सरकार मे “अधिक अध्न उपजाओ आग्दोलन 
(छा०ए रण छ्र0ग्व ८४एए०एणै आरमस्म किया । इस आन्दोलन में खेती मोम्य 
सारी भूमि को काम में लाने का लक्ष्य रखा गया और विसानों को हर सम्भव 
सहायता देने का कार्यक्रम अपनाया गया ॥ 
मोजना काल 

पचवर्षीय योजनाओं मे खेठो के वित्रास की अधिक महत्व देने वा प्रयल 
दिया गया । इसवाः प्रमाण इस बात से मिलता है वि पहली गोजना में कृषि और 
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सिंचाई पर ६०१ करोड रुपया खर्च किया गया जो सरकारी क्षेत्र मे किये गये कुल 
ख्चे का ३१ प्रतिशत था। दूसरी योजन' मे कृषि और सिचाई पर ६५० करोड़ 
रुपए खर्च किये गये जो पहली योजना में कृषि कार्यत्र्मो फ्र किये गये खर्च से 
डयौडे थे फरन्तु यह रकम दूसरी योजना पर किये गये बुल व्यय की केवल २० प्रतिशत 
थी। इस प्रकार दूसरी योजना में कृषि का महत्त्व कुछ कम कर दिया गया ! इसका 
कारण यह था कि उद्योग और खनिजो के विकास पर खर्च की गयी रक्‍प्र में बहुत 
वृद्धि कर दी गयी थी । 

तीसरी योजना--मे कृषि तथा सिंचाई पर २३५४ करोड रुपया खर्च किया 
गया | यह रकम कुल योजना व्यय की लगभग ३२ प्रतिशत थी | इस प्रषार तीसरी 
योजना में कृषि को लगभग उतना हो महत्त्व दिया गया था जितना पहली पचवर्षीय 
योजना में दिया गया । 

तीसरी योजना के पश्चातु तीन वर्ष तक योजना का अवकाश वाल था विच्चु 
सरकार ने एक वर्षीय योजनाओं द्वारा नियोजन का क्रम जारी रखा। इन तीन वर्षो 
(अप्रैल १६६६ से मार्च १६६६ तक) मे कृषि तथा सिंचाई के बार्यक्रमो पर लगभग 
१६२४ करोड़ रुपये की रकम खच की गयी। यह रकम इन तीन वर्षों मे नियोजन 
पर खर्च थी गयी कुल रकम की लगभग २४ प्रतिशत थी । इरासे स्पष्ट है कि तीन 
वाधपिक योजनाओ में भी कृषि के विकास पर उतना ध्यान मही दिया गया जितना 
पहली और दूसरी योजना मे दिया गया था। 

चतुर्थ योजना--(१६६६ ७४) मे लोर क्षेत्र मे कुल १५,६०२ करोड़ रुपया 
खर्च किया जायेगा । इसमे से लगभग ३,८१५ करोड़ रुपया ढृषि और सिंचाई पर 
व्यय होगा । इस प्रकार खेती और शिचाई पर सावंजनिक क्षेत्र के कुल ध्यय का 
लगभग २४ प्रतिशत भाग खर्च क्या जायेगा । यह अश उतना ही है जितगा वापिक 
योजनाओ से क्ृपि पर व्यय किया गया था । इस प्रकार चतुर्थ योजना पाल मे 
स्ेती के विकास को कोई विशप प्राथमिकता नही दी गयी है, उसे सामान्य मह्दृत्त्व 
दिया गया हे । 
क्या घोजना काल में कृषि नीति सही रही है ? 

योजना काल में कृषि विकास पर जो रकम खर्च की गयी हैं वह कृषि के 
सर्वतोमुखी विकास के लिए खर्च वी गयी हैं। इस प्रकार कृषि मे निम्नलिखित 
कार्यक्रम सम्मिलित रहे हैं 

(7) कृषि शिक्षा तथा अनुसधान, (श) भूमि का सरक्षण, (77) भूमि विकास, 
(7४) पश्ु पालन, (५) दुग्ध व्यवसाय का विकास, (शा) मछली पालन (शा) बन, 
(शा) बित्री तथा गोदाम व्यवस्था, (5) सहकारिता, (४) सामुदायिक विकास, तथा 
(४) पचायती राज । 

इन सब कार्यों क लिए पिछले १८ वर्ष में जो रकम खर्च बी गयी और 
चौथी घोजना मे जो रकमे खर्च करने का प्रावधान है, वह स्पष्ट करती हैं कि कृषि 
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विक्रास के कार्यक्रमों को जो महत्त्व दिया जाना था वह नहीं दिया गया ॥ वास्तव में, 
आरतौप अर्थ-व्यवस्था म क्पि एक आधारभूत व्यवसाय है जिस पर देश वा सारा 
आधिक दौँचा खड़ा है। इस महत्त्व को देखते हुए कृपि कार्यक्रमों के लिए आवश्यकता 
के अनुसार रकम की व्यवस्था नहीं की गयी ॥ यह बात निम्नलिखित तथ्या से सिद्ध 
हो सकती है - 

(0) भारत अब भो खाद्यारों वर विर्तर आयात कर रहा है । 

(7) भारत म रई, पटसन तथा तिलहन को अब भी कमी प्रतीत होनी है । 

(ए) मारनीय कृषि अब भी मानसून पर निर्मेर है। 

नयो कृषि नीति 
एज &5शाटएणटएणरा, डए#ाए६ठ्श 

सब १६६०-६१ में कृषि विक्रास के लिए नयी नीति अपनायी गयी ) इस 
नीति के अनुमार देश मे हरित भरान्ति (0:00) 7१८४०७४०7) लाने का उद्देश्य 
अपनाया गया । हरित क्रान्ति का अर्थ है देश मे खेती के पदार्थों के उत्पादन में बहुत 
ठेजी से वृद्धि करना ! यह वृद्धि कई रीतियाँ अपना कर करने कया निश्चय दिया 
गया । दन रीवियों में खेती की तयो प्रणलो अपनाना, सकर दोजों से मधिक उपन 
देने बाली फसलें उगाना, रासायनिक खाद तथा कीटाघुमाशक पदार्यों का अधिक 
प्रपोग तथा पथ्चु पालन एव दुरघ व्यवसाय को उन्नति करना सम्मिलित हैं । 

नयी इृषि नीति या हरित कान्ति के मुख्य तस्व निम्न-लिखित हैं 
मुह तरव 

(१) गहन कृषि कार्यक्रम--नयों कृषि भोति के अन्तर्गत पहला काम यह 
किया गया कि १६६०-६१ में तीन जिले छाँट लिए गय और इन जिलो मे खेती 
के विकास के लिए गहरे प्रयत्न आरम्भ क्रिय गय। कुछ समय पश्चातु ही इस 
कार्यक्रम वो दस अन्य जिनो में भी लागू कर दिया गया। १६६४ ६५ में इस 
कार्यक्रम को देश के अनेक भागी स लागू वर दिया गया और इसका नाम घदल कर 
गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (गिक्षाञ्ए८ 6.70०णीण८ #68 श्ड्राभ06) रख 
दिया गया । 

इस कार्यक्रम की दो मुख्य बातें थी 

(0) विश्िष्ट फसलें --इस वायंत्रम का लक्ष्य दुछ विज्येप फ्सलो का उत्पादन 
चढ़ाना था। इस उद्देश्य की पृति के लिए गहरी खेठी करने का बयोजन क्रिया 
गया। 

(7०) उराले दोज--इस कार्यक्रम के लिए पुराने ढग के बीजों से ही उत्पादन 
बढाने का प्रयत्न क्यो गया) इन दोजों पर राखयनिक खाद का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं था । 

(३) अधिक फसल देने बालो किस्में--सरकार मे पहली दो योजनाओं के 
बाल में यह अनुमद कर लिया है हि पुराने ढग के बोजों से गहन खेती करने वा 
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कोई महत्त्व नही है + उत्पादन में वास्तविक वृद्धि करने के लिए ऐसे वोज तेयगार 
रहिए जाने चाहिए जो पहले से कई गुनी फसल दें। सन्‌ १६६० मे मकत्रा और ज्वार, 
बाजरे वी सकर विस्मे तैयार वो गयी। सच्‌ १६६३ मे सकर बीजो का बड़े पैमाने 
पर प्रयोग आरम्भ हो गया। इन प्रयोगो का परिणाम यह हुआा कि सब्र मकक्‍ता, 
सकर ज्वार तथा सकर बाजरे के अतिरिक्त गेहूं वी मेक्सिक्त विस्म की बुवाई 
आरम्भ वी गयी । घात की भी अधिक फ्सल देने वालो विस्मे निकाली गयी | 

सत्‌ १६६६ से अधिक फल देने वाली विस्मो का बड़े पैमाने पर प्रयोग 
आरम्भ कर दिया गया। १६६७-६८ तक लगभग ६० लाख हेवटर भूमि में सुधरी 
हुई किस्मो के बीज बोये जाने लगे और चतुर्थ योजना के आरम्भ में (१६६६) अधिव 
फसल देने थाली फ्सलो के बौजो वा प्रयोग लगभग ६२ लाख हेक्टर भूमि मे 
होने लगा । 

पाँच बस्तुएं--ऊँची उपज देने वालो किस्मों का विकाप्त मुस्यत. पाँच फ्सलो 
में होने लगा है जिनके नाम हैं गेहूँ, चावल, वाजरा, मकता तथा ज्वार, इन पांचों में 
भी सबसे अधिद सफ्लता गेहूँ को मिली है! पुराने वीजो से गेहू को उत्पत्ति प्रचित 
क्षेत्रों मे प्राय २ टन प्रति हेबवटर होती थी। नयी बोतो किस्मों वा गेहूं एक हेवटर 
में ५ से ६ टने तक उत्पत्ति देता है। ज्वार, बाजरा तथा मववा्‌ वी सकर हिस्मे भी 
तीन गुनी तक उपज देने लगी हैं परन्तु चावल वी उपज के' परिणाम विशेष सतोप- 
जनक नही हैं क्योकि नई हिस्मो में वीड़ा लगने का भय अधिक है। इसीलिए 
चापल वी नयी क्समों पर अधिक अनुसधान जिया जा रहा है। 

चतुर्य योजना की समाप्ति (मार्च १६७४) तक लगभग २४ करोड हेवेदर 
भूमि में उन्नत विस्म की फसलो के बीज बोये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमे* 
१ करोड़ हेक्टर भूमि मे चाउल तथा ७७ लाख हवटर भूमि में गेहूं बोने वा प्रावधान 
है। इतनी अधिव भूमि में उन्त हिस्म के बीज बोने से देश में खाद्यान्नो की बमी 
दूर हो जाने वी आशा रखना सर्देषा स्वाभाविक है। 

(३) घहु फसल कार्यक्रम--नेयी हृषि नीति में बेवल अधिक उपज प्राप्त 
करने का ही लक्ष्य नहीं है बल्कि वई-कई फ्सलें प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा 
गया है। चावल, मक्का, ज्वार तथा बाजरे की शीघ्र तैयार होने वाली किस्मे 
निवाल ली गयी हैं। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जल्दी तैयार होने वाली फसल 
बो काथ्वर उसकी भूमि मे तुरन्त दूसरो फसल वो दी जाती है। इसे फसली वी 
अदला-बंदली (१९08007 ०7095) कहते हैं ॥ फसलो की अदला-बदली के वार्य- 
क्रम में ज्वार, रागी, तिलहन, आलू तथा सब्जियो को भी शामिल क्या गया है। 

बहु फसल कार्य क्रम १६६७-६८ में आरम्भ क्या गया था और १६६८-६६ 
तक लंगभ्रग ६० लाख हेक्टर भूमि मे इसका लाभ उठाया जा रहा था। सर्द 
१८७४ तक लगभग १४ करोड हेवटर भूमि मे वहु फसल कार्यत्रम का प्रयोग 
होने लगेगा । 
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(४) मिजो क्षेत्र-झेेप सभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए छोड दिये गये | इन 
उद्योगों पर सरकार के सामान्य नियन्त्रण की व्यवस्था वी गयी ) 

(३) हझुदोर तथा लघु उद्योग--बौद्योगिक नीति प्रस्ताव में जुठौर उद्योगों के 
विकास पर विशेष जोर दिया गया ताकि कम प्रूजी द्वारा अधिक ध्यक्तितयों वो 
रोजगार दिया जा से । 

(४) तटकर नोति--प्रस्ताव में यह कहा ग्रया कि सरकार ऐसी तटकर 
नीति अपनायगी जिससे भारतीय उद्योगो को विदेशी स्पर्डा से दचाया जा सके।' 
उसका भार साधारण नागरिव (उपभोजता) पर मी नहीं होना चाहिए। 

(५) कर नोति-प्रस्ताव में यह घोषणा को गयी कि कर नीति में ऐसे 
परिवर्मत किये जायेंगे कि देश में पूजी लगाने को प्रोत्साहन भिल्ले किन्तु श्राधिरक 
सत्ता के सकेन्द्रण को रोका जायेगा । 

(६) धरम भीति--श्रमिकों की मजदूरी तथा आवास सम्बन्धी समस्याओं वा 
सम्राघान बरने को धोषणा की गयी और श्रमिकों को उद्योगों के प्रबन्ध में प्रति- 
निषित्व देने की घोषणा को गयी 

(७) थिदेशी पू'जी--प्रस्ताव में कहर गया कि आधिक विकास के लिए 
विदेशी पूजी को प्रोत्साहित किया जायग( जिन्‍्तु उद्योगो पर नियन्धण भारतीय 
ड्यवसायियों का हो बनाये रखने का प्रयत्न किया जायेगा। 

१६४८ की मौधोगिक नीति फो आलोचमा 

ओद्योगिक नीति प्रस्ताव का मिश्रित स्वायत किया गया। दुध व्यक्तियों ने 
इसे प्रजातस्त्रात्मक समाजवाद वतलाया जबकि कुछ व्यक्तियों ने इसे डिलमिल एव 
स्पष्ट नौति की स्ज्ञा दी । इस नीति की मुरुप आलोचनाएँ निम्नलिखित थीं . 

(श) मिश्वित अर्पे स्पवस्या--इस प्रस्ताव में एक मिश्नित अर्थ॑-व्यवस्था को 
अपनाने का निश्चय क्या गया था। (इसे मिथ्ित इसलिए कहा जाता है कि कुछ 
उधोग सरकारी क्षेत्र मे, कुछ बेवल सरकारी नियन्त्रण में तथा शेप निजो क्षेत्र के 
लिए निर्धारित कर दिये गये थे)॥ अनेक व्यव्रित देश में समाजवादी व्यवस्था लाना 
चाहते थे, उन्होंने इसे पद नहीं किया ) 

(२) प्रंजी दिनियोग में हनि--भारत में उस समय उद्योगों मे बहुत अधिक 
पू"जी लगाने को आवश्यकता थो। धृजीपतियों का यह मत था कि इस नोति प्ले पूंजी 
अगादे के भ्रति कोई उत्साह उत्पन्न नही होता । वास्तव में, सी पूंजी का विनियोग 
जाए इन्द हो गंगा 3 

(३) राष्ट्रीपकरण का अ्प्र--ओौद्योगिक नीति प्रस्ताव में यह कहां गया या 
कि सरसार दस वर्ष बाद उद्योगों को सरकारी स्वामित्व मेले सदती है। इससे 
उद्योगपतियों मे मय उत्पन्न हो गया ओर उद्योगों का विदास रुक गया | 

(४) उत्पादन को महत्त्व -ओद्योगिक नोति प्रस्ताव में उत्पादन वृद्धि को 
विश्वेष महत्त्व दिया गया था जो सवंधा उचित था किन्तु वितरण के सम्बन्ध में कोई 

११ 
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स्पष्ट नीति भही अपनायी गयी । वास्तव में उत्पादन के साथ-साथ वितरण वी रूप- 
रेखा भी तेयार करनी आवश्यक हे । से 

(५) अस्पष्ठ एवं असन्तीषजनक--सरवार की इस नीति पर अस्पष्टता का 
आरोप लगाया गया | उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, श्रमिकों का प्रवन्ध तथा लाभ में 
हिस्सा आदि की बातें कर सरकार ने समाजवादी होने का दावा क्या किन्तु आय कर 
में छूट देकर तथा करो की चोरी को सहन कर सरकार ने पू'जीपति वर्ग को संतुष्ट 
कश्ने का प्रयघद्तन किया। यह दोहरी नीति व्सी भी दिल्ला मे ले जाने में समर्थ 
नही थी। 
॥' एक समन्‍्वयवादी तथा सम्ठुलित नोति-- औद्योगिक नीति प्रस्ताव में जिस 
नीति की घोषणा की गयी वह एक प्रकार बी उदार समाजवादी व्यवस्था थी। उस 
समय देश में नये-नये उद्योग स्थापित करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने बी आव- 
शयब ता थी | इन दोनो दृष्टिकोधो से इस नीति को सर्वथा उपयुक्त कहा जा सकता है । 
उद्योग (विफास एवं नियमन) अधिनियम १६५१ 

सन्‌ १६९८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए 
अक्टूबर १६५१ में भारतीय ससद ने एक अधिनियम पास क्या जिसे ८ मई, १६४२ 
को लागू किया गया। इस कानून मे उद्योगो के पजीयन की व्यवस्था वी गयी । देश 
में कोई भी नथी औद्योगिक इकाई सरकार से लाइसेंस लिए बिना स्थापित नही वी 
जा सकती थी | इस काये के लिए एक लाइसेंस समिति की स्थापना वी गयी । 
उद्योगों के विवास तथा नियमतन के बारे म सरकार को सलाह देने के लिए एक 
केन्द्रीय सलाहकर समिति भी बनायी गयी । 

इस अधिनियम द्वारा- सरकार को अपनी नीति पालन करने वा अवसर मिल 
गया क्योकि सरकार ऐसी ओद्योगिक इकाइयो को लाइसेंस देने से मना कर सकती 
थी जो देश के हित में नहीं हो था सरकारी नीति के अनुकूल मही हो । 

इस अधिनियम द्वारा उद्योगो का किसी खास क्षेत्र मे सकेस्द्रण भी रोका जा 
सकता था । इस प्रकार प्रादेशिक सन्तुलन का लक्ष्य भी पूरा करना सम्भव था । 
१६५६ फी नथो ओद्योगिक नोति 

सन्‌ १६४८ १ ओद्योगिक नीति की घोषणा होने के पश्चात्‌ देश को आथिव 
राजनीतिक नीतियों मे अनेक परिवर्तन हो गये जिनके वारण १६५६ मे नयी ओऔद्यो- 
गिक नीति वी घोषणा की गयी । 

उहँ -य--सन्‌ १६५६ की औद्योगिव नीति के उद्देश्य निम्नलिखित थे 

(१) आधिऊ विकास की दर मे वृद्धि वरना तथा औद्योगिक विकास की गति 
तेज करना, 

(२) लोक क्षेत्र क' विस्तार करना, 

(३) सरकारी क्षेत्र को सबल बनाने में सहायता करना, 

(४) एकाधिकार तथा आधिक सत्ता के सकेख्रण को रोवना, 
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(४) ब्य तथा सम्पत्ति की असमानता को कम करना । 
वास्तव में काँग्रेय के अबड़ी सत्र मे समाजवादी नीति अपनाने का प्रस्ताव 
पास किया गया था। १६४६ वी औद्योगिक नीति इस प्रस्ताव को लागू करने का 


अपल मात्र चा। 
ओदोगिक नोति के सु्य तत्व--१६५६ वी औद्योगिक नौत के युरुय तत्त्द 


निम्नलिखित हैं 
+. (६?) उद्यो्ों का वर्गोकरण--सारे उद्योगों का वर्गीरुर्ण तोन गायों में 


जिया गया - 
() भनुम्तूची अ --इसमे उन उद्योगों को सम्मिलित किया गया जो १६४४ 
की औद्योगिक नीति की प्रथम तया द्वितीय श्रेणियों मे थे । इन उद्योगो को विकतित 
करने की जिम्मेदारी पूर्णत सरकार पर डाली गयी। 

अनुसूची अ में १८ उद्योग सम्मिलित क्ये गये हैं।! इनमे जो इकाइया निजी 
क्षेत्र मे चल रहो थी उतवा विकास निजी क्षेत्र द्वारा रिया जा सकता था। इनमे 
नयी इकाइयाँ स्थापित करते समय सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग ले सकती थी । 

(४) अनुसूची बरैं--इस अनुसूची में १२ उद्योग सम्मिलित हैं जो धीरे-पौरे 
राज्य के स्वामित्व मे आ जायेंगे। इनमे नयी इकाइयाँ सरकार द्वारा हो स्थापित 
करने को व्यवस्था की गयी । 

(7) अस्प--शेप उद्योगों को तीसरों श्रेणी मे रखा गया और इनकी 
स्थापना और विक्रास का काम्र निजी साहस पर छोडा गया) सरकार भी इनमे से 


कोई उदोग स्थापित कर सकतो है । 
(२) छुटोर एवं उद्योग--इनयो विशेष सहायता देकर विक्ध्ित करने का 


निर्णय किया गया । 


१ अनुसूची 'भ' में निम्नलिशित उद्योपष हैं--अस्त्र शस्त्र, अणु शक्ति, लोहा व 
इस्पात, सोदे व इस्पात वी भारी ढलाई व तैयारी, भारी मशीनें भारी विजली के 
मरत, कोयता व लिंगवाइट, खनिज तेते, कच्चा लोहा, मेंगनीज क्रोप, जिप्सम, 
गन्धक, सोना व होरों का खनत, ताँवा!ग, सीसा, जस्ता, राँगा बादि को खातें 
खोदना व कच्चा माल सुधारना, अणु शक्तित उत्पादन से सम्बन्धित खनिज, हवाई 
जहाज बनाना, हवाई यातायात, रेल यातायात, समुदी जद्ाज बनाना, टेलीफोन 
एवं उप्के वार, तार एवं बेवार का सामान (रेडियो रिसोर्विय सेट छोड़कर) 
आर बिजली का उत्पादन एवं वितरण 3 

३ अनुसूची 'ब' के उद्योग इस प्रकार हैं-छोटे खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज 
पदार्थ, अल्यूम्रीनियम एवं अल्लोह घातुएँ जो प्रथम सूची में नहीं हैं, मशीत- 
औजार, फेरोएलॉपज एंव ट्वत् स्टील, राप्तायनिक उद्योगों की आधारभूत सामग्री, 
दवाइयाँ, खाद, कृत्रिम रबर, कोयले का कार्वोनाइजेशन, रासायनिक घोल, सड़क 
यातायात एव समुद्री यातायात ) 
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(३) क्षेत्रीय सम्तुलन- पिछड़े हुए क्षेत्रों में परिवहन तथा बिजली की 
सुविधाओं का विस्तार करये की व्यवस्था की गयी ताकि उन क्षेत्रों मे औद्योगिक 
विकास तेजी से किया णा सके । 

(४) श्रम नीति--देश के उद्योगो मे शान्ति का वातावरण बनाये रखने के 
लिए श्रम कामूनो मे आवश्यक सुधार वी व्यवस्था की गयी तथा श्रमिकों को उद्योगो 
के प्रबन्ध भे भाग देने का निर्णय पिया गया । 

(५) तकनीकी शिक्षा--उद्योगो से सम्बन्धित क्षेत्रों में तवनीकी शिक्षा की 
व्यवस्था १रने का निर्णय किया गया। 

(६) निजी क्षेत्र को सहायता--सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को आधथिक 
सहायता देने का घचन दिया गया । 

दोनों प्रस्तावों (१६४८ तथा १६५६) से अग्तर--औद्योगिक मीति सम्बन्धी 
दीगो प्रस्तावों में निम्नलिफित अन्तर दृष्टिगोचर होते हैं 

(१) घोक क्षेत्र का विस्तार--सव्‌ १६४८ के भ्रस्ताव में उद्योगो को चार 
वर्गों मे विभाजित किया था जबकि १६५६ के प्रस्ताव मे उन्हे तीन ही वर्गों मे बाँठा 
गया । नयी भौद्योगिक नीति के अनुसार सावंजरिक क्षेत्र को वढा कर उपमे उद्योगों 
की सरया पहने से अधिक कर दी गयी । 

१६४८ की नीति वे अनुसार केवल तीन उद्योगो पर सरकार का एकाधिकार 
था और ६ उद्योग ऐसे थे जिनमे लथी इकादयो की स्थापना सरकार ही कर सकती 
थी । इसवे अतिरिक्त १८ उद्योगो का सरकार द्वारा नियमन तथा नियन्त्रण होना 
था शेप उद्योग पूणतया निजी क्षेत्र के लिए छोड दिये गये थे । परन्तु सव्‌ १६५६ की 
नीति के अनुसार शिसी भी उद्योग की स्थापना सरकार द्वारा की जा सकती है 
तथा १७ आधारभूत उद्योगों वा विकास केवल सावेजनिक क्षेत्र मे ही किया जा 
सकता है । 

(२) राष्ट्रीयकररण--सब्‌ १६४८ की नीति मे यह कहा गया था वि ह्वितीय 
श्रेणी के उद्योगो के राष्ट्रीयक रण के प्रश्न पर १० वर्ष पश्चात्‌ पुनविचार होगा परन्तु 
सम्‌ १६५६ वी नीति में राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध मे कोई व्यवस्था मही दी गयी 
है, बल्वि एक प्रकार का आश्वासन दिया गया कि प्रथम श्रेणी से सम्बन्धित निजी 
उद्योगों का राष्ट्रीयय रण नही विया जायेगा । इस प्रकार दूसरी भौद्योगिव नीति मे 
निजी उद्योगों को राज्य द्वारा लिए जाने के सम्बन्ध मे कुछ भी नहीं वहां गया है । 

(३) निजी क्षेत्र-एक प्रकार से निजी क्षेत्र वा भी नयी मीति में विस्तार 
किया गया १ ठीनें। श्रेणियों के अन्तगंत चले जा रहे निजी उद्योग का विकास सावे- 
जनिक उद्योगो के साथ-साथ होता रहेगा, परन्तु वह राज्य के नियन्त्रण मे रहेगे जिससे 
कि जनहित की रक्षा हो सके । 

(४) सहकारो क्षेत्र--सत्‌ १६४८ वी भौद्योगिव नीति मे सहकारी छ्षेत्र पर 
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जोर नहीं दिया गया था, जबकि १६५६ को नीति के अनुतार निजो स्षेत्र का विस्तार 
जहाँ तक सम्भव होगा, सहकारी रूप मे करने की व्यवस्था की गयी है । ३ 

(५) शिश्ति विभाजम--सत १६४८ की शोति के अदुसार उद्योगों का 
वर्गीकरण कठोर ठग से दिया गया था परन्तु सब १६५६ वी दीति में उद्योगों का 
वर्गोवरण शिपिल है। योजना तथा देश को आवश्यकताओं के अनुसार बिसी भी 
उद्योग को स्थापना किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है । 


सन्‌ १९५६ की नीति की समालोचना 


सन्‌ १६५४६ की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध मे विभिन्न मत पाये जाते हैं । 
इस नीति की विभिन्न क्षेत्रों मे निम्नलिलित ब्रालोचनाएँ को गयी हैं 

(१) ऊपरी तोर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीति निजी क्षेत्र 
के प्रति अधिव उदार है परन्तु बस्तुत, इस नीति द्वारा निजी क्षेत्र को समुचित करने 
का प्रयत्न जिया गया है। इस नीति में राष्ट्रीकरण वी धमकी परोक्ष रूप में 
विद्यमान है । 

(२) सोष--ओद्यो गिक नीति के प्रस्ताव मे लोच (॥८५७॥/५) पर जोर दिया 
गया परन्तु इसका प्रयोग “सार्वजनिक क्षेत्र' के लिए क्यि। जायेगा बयोकि सरकार 
किसी भी उद्योग को प्रारम्भ कर सकती है। इस प्रकार 'अनुमूची अर' के उद्योगो के 
क्षेत्र मे निजी छेत्र का स्थान गौण रहेगा और ठृतीय श्रेणी के उद्योगो मे भी सरकार 
का दखल रहेएा । 

(३) सदवारों क्षेत्र के विस्तार को जो बात अस्ताव में कही गयी है वह भी 
आमर है | बस्तुत. सहकारी क्षेत्र सरकार के निर्देशन पर ही कार्य बरेगा और निजी 
झेत्र के प्रतिनिधियों वा स्थान सर्देव मो रहेगा। इस प्रकार भारत मे सहकारिता 
के नाम पर राजकीय पृ 'जीवाद (89॥2 (७9॥०0$7) को बढ़ावा देने का प्रयत्न 
किया गया है । 

(४) ओऔद्योगीररग के इश्न पर सरकार ने सिद्धास्तों का ही घ्यान रखा है, 
व्यावहारिवता पर ध्यान नहीं दिया है । निजी क्षेत्र के महत्त्व में जो कमो यो गयी, 
बह सवाद्दनोय थी । प्रथम पोजनालाज़ में निजी क्षेत्र वी सफलता को देखते हुए उसे 
प्रमुख स्थान प्रदात करना चाहिए था। 

(१) विदेशों पूंजो के दिपय हे प्रस्ताव में कोई व्यवस्था नहीं की दयो। यदि 
इसके सम्बन्ध में नीनि स्पष्ट होती तथा टाष्ट्रोयक्तरण का क्षेत्र निश्चित कर दिया 
गया होता तो विदेशों पुजोपति निशक होरर मारत में अधिक पूंजी विनियोजन कर 
सबते थे । 


रूनू १९५६ की औद्योगिक नीति देश के लिए उत्तम है 


उपयुक्त आसोचनाएँ बहुत कुछ एक-पक्षीय हूँ । वास्तव मे, वर्तमान औद्योगिक 


१६६ भारतीय आधिक प्रशासन दिन 
नीति देश मे समाजवादी समाज को स्थापना करने की दिश्वा मे एक महत्लुपूर्ण कदम 
है, जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यो से हो सकता है 

(१) सरकारों तथा निजी क्षेत्रों का विकास--नग्री औद्योगिक नीति मे 
सरकार द्वारा बहुत बडे-वडे तथा कुछ सावंजनिक हित के उद्योग लेने की धोषणा 
को गयी है। सरवार द्वारा रेल के इजन, दवाइयाँ, खाद, रसायन, तेल आदि भारी 
पूजी वाले उद्योगो के अतिरिक्त बुछ उपभोक्ता समान उत्पन्न करने को इकाइयाँ 
(सीमैण्ट, चीनी आदि) भी स्थापित की गयी हैं । इससे निजी साहस को विसी प्रकार 
कम वरने का उद्देश्य नही है बल्कि उसके लिए यह अवसर है कि वह सरबाररी क्षेत्र 
के उद्योगो से अधिक कार्यक्षमता प्रदर्शित कर अपने योगदान का अधिकाधिक महत्त्व 
प्रमाणित करें। 

योजना काल में भारत की सम्पूर्ण उत्पादक सम्पदा में लोक क्षेत्र का भाग जो 
१४ प्रतिशत से बढकर ३५% हो गया है। अनेव असफ्लताओ के होने पर भी 
सावेजनिक क्षेत्र के विस्तार से देश मे इजीनियरिंग, औपघ, रसायन, खाद तथा 
इस्पात उद्योगो का विकास हुआ है । 

(२) निजी उद्योगों पर नियन्त्र४--विकासशील देशों मे प्रायः योजनावद्ध 
विकास करना होता है ओर इस कार्य के लिए एक ओर तो प्राथमिक्ताएँ निश्चित 
करनी पडतो हैं, दूसरी ओर सभी उद्योगो का विकास उचित दिशाओ मे हो रहा है 
यह ध्यात रखना पडता है ॥ इस दृष्टि से मारत मे निजी क्षेत्र के उद्योगों पर नियन्त्रण 
की णो व्यवस्था की गयी है वह उचित ही नही, आवश्यक भी है। इस कार्य के 
ओवचित्य का प्रमाण इस तथ्य से मिलता हे कि गत वर्षों मे भारत सरकार तथा राज्य 
सरकारों द्वारा कई अकुशल एवं बन्द पंक्टरियो और मिलो का प्रबन्ध सम्मालकर 
उन्हें चालू क्या गया है । नये उद्योगों के लिए लाइसेंस तथा पू'जी विनियोग के लिए 
पूर्व अनुमति वा उद्देश्य यही है कि देश मे पहले वही उद्योग विकसित हों जिनको 
अत्यधिक आवश्यक्ता है तथा विभिन क्षेत्रों मे उद्योगो के विकास मे पर्याप्त सन्तुलन 
बना रहे। इन सभी दृष्टिको्ों से नयी ओद्योगित नोति बे अन्तर्गत सरकार द्वारा 
सब क्षेत्रों मे औद्योगिक विकास करना तथा नये-पुराने सभी उद्योगों के विकास का 
नियमन एवं नियन्त्रण करना सर्दथा न्‍्यायसगत है $ 

(३) एकाधिकार का नियन्त्रण-प्रो० जे० पी० ल्यूइस ने अपनी पुस्‍्तक 
(प्राश/ एकाजाड या रफ्द्शाव में यह मत प्रकट किया है कि भारत में औद्योगिक 
एकाधिकार की प्रवत्तियाँ बहुत प्रबल हैं। इस मत की पुष्टि राष्ट्रीय आय सकेन्द्रण 
समिति ने भी की है $ इस दृष्टि से मारतीय जौद्योगिक नोति ऐसी होनी चाहिए कि 
औद्योगिक साम्राज्य ([ए0आा»अ पोगणार) का अन्त हो सके। १६५६ वा 
ओद्योगिव नोति प्रस्ताव इस दिद्या में महत्त्वपूणं कदम है। वास्तव मे, आवश्यकता 
इस बात की है कि सरकार इस प्रस्ताव को मावना को सही रूप में कार्यान्वित 
करने वी दिशा मे उचित कदम उठाये । सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों मे औद्योगिव 


राज्य ओर उद्योग १६७ 


विकास के लिए नये-ये उद्योगपतियों को लाइसेंस देने से ब्ोद्योगित एकथिकार 
का अन्त वरने में सहायता मिल सकेगी ॥ चीनी, सोमेण्ट ठथा दियासलाई उद्योगों 
में इस एकावित्ारे के अन्त के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। यह जयन्त सन्‍्तोपजनक 
स्थिति है। 

उपयु क्य तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि नयी मौद्योगिक नीति में एक 
मोर तो सरकारी क्षेत्र को अधिक्राधिक विकछित करने का प्रावधान है, दूसरी ओर 
निजी क्षेत्र को विक्वेन्द्रित रूप में विस्तृत करने की व्यवस्था है! अनेक क्षेत्रों में 
सादेजतिक तथा निजी क्षेत्रा का सामजस्य एवं सहयोग किया जा सकता है। इस 
प्रदार देश के ओद्योगिक विगास के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मे एक ओर तो 
होड लग गयी है, दूसरी ओर उनमे सहयोग वा वातावरण बन गया है । तीसरे 
सहवारी क्षेत्र द्वारा भी औद्योगिक विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाये यये हैं, 
उदाहरण के दौर पर, देश के शक्कर (चीनी) उत्पादन का लगमग तुदीयाद्ष सहकारी 
चीनी फैबटरियों द्वारा क्या जाता है। बत भारत में समाजवादी समाज की 
स्थापना करने के लिए नयी ओद्योगिक नीति के अनुसार क्ौद्योगिक विकास करना 
सर्वधा श्रेयस्कर होगा । 

माधुनिक प्रवृत्तियाँ 
॥ए६८छा वर६१०5) 

गठ वर्षों में निरन्तर यह अनुमद किया गया है कि भारत में उद्योगो को 
लाइसेंध् देने की प्रणाली दोषपूण है ओर लाइसेंस व्यवस्था के कारण पक्षपात औौर 
भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है । डा० आर० के० हजारी की रिपोर्ट से विडला 
संस्थाओं को अत्यधिक उद्रतापूवक लाइसेंस देने के तथ्य प्रकाश में आय हैं। दूसरी 
महत्त्वपूर्ण वात यह है हि देश से ओयोगिक विकास की गति तोद्न करने के लिए 
भौद्योगिव नीति में छुछ उद्यारठा लाने वो मावश्यवता है। इन दाता को ध्यान में 
रखरर ही गत वर्षों में औद्योगिक नीति में निम्नलिखित परिव्ेत किये गय है 

(१) लाइस्ेंत की छूट--ओद्योगिक विक्वात और विनिमय अधिनियम के 
अन्तर्गत ८२३ उद्योगों को बिना लाइसेंस लिए नयी इकाइयाँ स्थापित करने तथा 
पुरानी इकाइयों का विस्तार करने की छूट दो गयी है । इन उद्योगों में सीमेष्ट,लुग्दी, 
कागज, अखबारी कागज आदे बनाने सम्दन्धी उद्योगों के अतिरिक्‍त कृपिसे 
सम्बन्धित बहुद से आवश्यक उद्योग जैसे बिजली से चलने वाले पम्प, पानी छिहकने 
के यस्त्र, मिश्रित ग्रस्नाथनितर खाद और मशोनी इजतन बनाने के उद्योग या बाइ- 
पिजिलत और सिलाई की मशीन बनाने के उद्योग सम्मिलित हैं। इन उद्योगों को 
लाइसेंस से छूट देने का एक उद्देश्य देश के निर्यात में वृद्धि करना हैं! 

(२) निर्यात उद्योगों को ब्रोस्‍्ताहन--इबीवियरिय उद्योगो म उत्पादन को 
प्रोन्‍्साइन देने की दृष्टि से १६६३ में ही छुछ छूट दी गयी थी जिसे पक्द्वर १६६ 
से बन्य जुद्द उद्यारों के तिए भी दे दिया गया है इस छूट के अन्तर्गे उन उद्योगा 


६६८ भारतौय जआाधिक प्रशासन 


को जिनके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नही है, जिनके लिए नयी मशौनें लगाता 
आवश्यक नहीं है और जिनसे प्राप्त नवीन उत्पादन कुल उत्पत्ति के २५ प्रतिशत से 
अधिक नही है, उसके लिए लाइसेंस लेवा आवश्यक नही है 

जिन उद्योगो ढारा विदेशी निर्यात के लिए माल निर्माण किया जाता है वह 
सवीन प्रणालियों का प्रयोग करने के लिए इस सुविधा वा लाभ उठा सकते हैं । 

(३) उत्पादन बुद्धि-अवट्ूबर १६६६ मे यह घोषणा की गयी थी कि ओोदो- 
गिक वम्पतियाँ विना लाइसेंस लिए बुद्ध शर्तों पर लाइसेंस में निर्धारित क्षमता 
से २४ प्रतिशत तक अधिक उत्पादन कर सकती हैं । इस सुविधा का उद्देश्य वर्तमान 
औद्योगिक क्षमता का अधिवाधिक प्रयोग सम्भव बनाना है ॥ 

(४) कल पुजों का आयात--जून १६६६ में भारतीय मुद्रा वा अवमूल्यन 
करने के पश्चात्‌ भारत सरकार ने ५६ उद्योगों की एक सूची प्रकाशित बी जिन्हे 
आवश्यकता पछने पर मशीनों के हिस्से, कच्चा माल तथा फालत्‌ पुर्जों के आयात 
लाइसेंस देने मे प्राथमिकता दी जा रही है । इस सुविधा से जिन औद्योगिक इकाइयों 
को मशीनों के धुर्जे नहीं होने से उत्पादन कम या बन्द बर देना पडा था उन्हें उत्पादन 
वृद्धि में सहायता मिलने लगी है । इससे दूसरा लाभ यह हुआ कि इन उद्योगों को 
अपमे पाम़॒ विदेशी कल पुर्जों का बहुत स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा अत उनकी पूंजी 
व्यर्थ पडी नहीं रह सकेगी । 

(५) पिछडे क्षेत्रो के लिए विशेष सहायता--१५ जुलाई, १६७१ से अविकसित 
क्षेत्रों (काश्मी र, असम, मेघालय, नागालेंड, मनीछुर, त्रिपुरा तथा नेफा) में स्थापित 
किये जाने वाली तयी ओद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चे तथा निर्मित मात्र पर ५४० 
प्रतिशत परिवहन सहायता दी जायगी अर्थात्‌ इनको परिवहन खर्च का बेवल आधा 
भाग चुकाना पडेगा, आघा व्यय सरकार देगी । इससे इन क्षेत्रो मे मये उद्योग लगने 
की सम्मभावनाएँ बढ़ गयी हैं । 

(६) लाइसेंस की सोमा--१५ जुलाई, १६७१ से ही जिन उद्योगों मे १ करोड 
रुपये तक की पू'जी लगानी हो तथा १० प्रतिशत भाग तक विदेशी माल मेंगाना पड़े, 
उन्हें सरकार से लाइसेंस लेने वी आवश्यकता नहीं है। इससे भी नयी औद्योगिक 
इंकाइयाँ स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेया । 
सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को सुविधाएँ 

पिछले कुछ वर्षों मे विश्रिन्न राज्य सरकारों ने अपवे-अरने क्षेत्रों मे 
औद्योगिक विक्रास के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान वी हैं। उनमे मुख्य सुविधाएँ 
निम्नलिबित हैं « 

(६) हल्तों घूमि--प्राय सभी राज्यों में नये उद्योगो के लिए भूमि खण्ड 
अलग रखे गये हैं जो उद्योगपतियों को ६६ वर्ष के पट्टे पर दिये गये हैं । इन पट्टो को 
आगे नये करने को व्यवस्था भी को गयी है। यह भूमि बहुत ही रियायतो मूल्यों पर 
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देने वी व्यवस्था को जाती है। इस अ्रबार समी राज्यों में औद्योगिक खेत्रो बा अलग 
से दिक्ास हो गया है। 

(२) छड़क। विजली, पाती-जित क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित शिया 
जाता है उनमे सडक बिजली तथा वानी की सुविधाएँ सरतार देती है। यदि उसी 
छेत्र को मिलाने थाली संडव नहीं है तो सरखवार द्वारा सडके बनवा दी जातो हैं । 
इसी प्रवार िजलो की लाइनें डलवा दो जाती हैं तथा पानी वी पूर्ति बे लिए व्यू 
बैस या पाइप लाइन का अबन्ध बर दिया जीता है । 

(३) एस्ती दिजली और पानो--औद्योगिव क्षेत्रों मे विजली और पानी वी 
सुविधा तो प्राधमिदता के आधार पर दो जाती है दिन्‍्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। 
ब्रापः सभी राज्यो में नये उद्योगों को कुछ वर्षों के लिए बिजली तथा पानी सस्तो 
दरो पर दिये जाते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में नये उद्योगो वे लिए लगभग 
दस वर्ष तव बिजली की दरों में १० से २९ प्रतिशत तक की रियायत्‌ देने की 
व्यवस्था वी गयी हैं। उद्योगों वो जल भी रस्पायती दरो पर दिया जाता है । 

(४) करों मे र्पायत--प्राय सभी दाज्यो में नये उद्योगों गो करा में छूट 
दी गयी है। यह छूट मुध्यत जिम्दलिखित बरो से सम्बन्धित है 

() छुपी _ मये उद्योगों में बाम आने वाले सभी प्रकार के सामान-मशीर्तें, 
अवन तिर्माण तथा कच्चा माल आदि-पर जु गो म छूट दो जाती है । यह छूट 
भ्राव सात से दस वर्ष के वास्‍्ते दी जाती है तावि इम अवधि में उद्योग अपने परो 
पर खड़ा हो सके । 

(४) विकी कर--अनेव राज्यों में वस्त्र, शोशा, सीमेप्ट, इजोनियरी, चीनी, 
तथा खनिज सम्बन्धी उद्योगों द्वारा खरीदे जाने वाले माल पर बेवल साकेतिक (बहुत 
बम) दिंत्रो कर देना पडता है। ठुघ राज्यो मे नये उद्योगों को विश्ली बर से सवंधा 
मुफ्त कर दिया गया है 

(00) बिजली बर--पाय सभी राज्यों में बिजली के उपभोग पर एवं बर 
और देना पड़ता है। इढुत के राज्यों मे उदयोगो बो इस बर से मुक्त वर दिया 
गया है. । 

(५) माल को विक्रो+नयें उद्योगो के लिए एक समस्या यह रहती है कि 
उनको माल देचने में दिवत रहतो है। आरस्म में नये उद्योगों मे उत्पादन की 
लागत भी अधित रहती है अत बह चुराने उद्योगों से स्पर्दों नहीं कर सबते । इस 
बठिनाई से छुटवारा दिलाने के लिए अनेक राज्य सरवारें अपने क्षत्रो म उन माल 
मो थोड़े से अधिव मूल्य (३ प्रतिशत से १६ ब्रतिशत अपिर) पर खरीद जेती हैं । 
राज्यों में स्थापित संस्थाओं ने भी अपने क्षेत्र कै उद्योगो को इस प्रवार वा सरदण 
प्रदान विया है । 

(६) ऑऔद्योपिक सम्पदाएं--प्राय सभी राज्यो में सरवार द्वारा औद्योगिक 
सम्पदाएं स्थापित वी गयी हैं। इन सम्पदाओं मे सरवार द्वारा लइ उद्योगों के लिए 
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भवन बनांवर दिये हैं जिनमें बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध है। इन भवनों को 
बहुत ही सत्ते भाडे पर उद्योगपतियों को दिया गया है। कुछ वर्षों वाद यह भवव 
क्रायेदारों की सम्पत्ति बन जायेंगे । 

(७) करुचा साल--औद्योगिक सम्पदाओ मे कार्यशील उद्योगो के लिए सरकार 
हाश सस्ती दर पर वच्चे पाल वी ध्यदस्था वी जाती है। इन इबाइयो के अतिरिवत 

अन्य छोटी इकाइयो को भी सस्ती दर पर कच्चा माल देने का प्रबन्ध किया जाता 
है | इस कार्य के लिए प्राय सभी र ज्ञों में लघु उद्योग निगम बनाये गये हैं । 

(८) मज्ञीनों की व्यवस्था--राष्ट्रीय लघु उद्योग निग्रम द्वारा लघु उद्योगो 
के लिए विदेशों से मशीनें खरीद वर देने की व्यवस्था की जाती है । इन मशीबो का 
भूल्य बहुत ही सुविधाजनक छार्तों पर चुकाने का प्रवत्ध जिया जाता है ताकि लघु 
इकाइयों का असुविधा न हो । 

(६) पदार्थों को परीक्षण सुविधा--+ई राज्यों म सरकार द्वारा सुन्यवस्यित 
प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हूँ। इन प्रयोगशालाओ में जन्तुताशक पदार्थों, 
खाद, रगलेप, तेल, साबुन, खली, खनिज तथा कच्चे धातु, रसायन, जल आदि का 
परीक्षण जिया जाता है और यह निश्चित किया जाता है कि यह वस्तुएँ उद्योगों के 
लिए उपयोगी हैं अथवा नहीं। इन प्रयोगशालाओ में उद्योगों मे प्रयुक्त होने वाले 
कच्चे माल पर शोध काये किया जाता है और उद्योगों के लिए तकनीकी सहायता 
की व्यवस्था की जाती है । 

(१०) तकनीकी प्रशिक्षण--भारत कै प्राय सभी भागो मे इजीनियरी, चमडा 
तकलीव' तथा अम्य क्षेत्रों से सम्बन्धित तकनीकी शिक्षा देने के लिए अनेक कॉलेज, 
पोलीटेकनिक सस्थान तथा प्रशिक्षण सत्थाएँ स्थापित वी गयी हैं । इस तकनीकी 
प्रशिक्षण से उद्योगों के विकास में बहुत सहायता मिली है । 

(११) आर्थिक सूचना सेवा--प्रत्येक राज्य मे भारत सरकार द्वारा लघु 
उद्योग सेवा सस्थान ($78॥ ॥70050765 867४0० 775706) स्थापित किये गये 
हैं। इन संस्थानों द्वारा उद्योग स्थापित बरने के इच्छुक राहुसियों को सलाह दी 
जाती है कि विस क्षेत्र मे वीन से उद्योग सफलतापूर्वक चलाये जा सकते हैं। इन 
सस्थानों द्वारा विभिन क्षेत्रों वी औद्योगिक सम्भावनाओ सम्बन्धी सर्वेक्षण बिये गये 
हैं जिनके परिणाम उद्योगपतियो को उपलब्ध किये जा सकते हैं ताकि वह नये उद्योग 
सरलतापूर्वक स्थापित कर सकें। इन सस्थानों द्वारा तकनीकी सहायता भी दी 
जाती है। 

प्रत्येक राज्य मे ओद्योगिक निदेशालय भी हैं जो समय-समय पर बुलेटिन 
प्रकाशित करते हैं जिनमे उद्योगो को दी जाने वालो सहायता दे चारे मे सूचना 
प्रकाशित वी जाती है । इस सूचना से भी उद्योगपतियों को नये उद्योग स्थापित करते 
प्रे सहायता मिलती है । 
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(१२) निर्यात सबर्द्धन--राज्य सखवारो द्वारा सधु उद्योगों द्वारा उन 
माल वा प्रचार क रने के लिए प्रदर्शनियाँ लगायी जाती हैं विदेशी प्रदर्शनियों मे भाग 
सेने के लिए सहायता दी जाती है वथा विदेशी ऋमणायिणे के लिए विभिन्न प्ररार 
की सुविधाएं दो जाती हैं ) 

जो उद्योगपति निर्यात सवर््धन परिषदों के सदस्य बनना चाहने हैं अथवा 
निर्यात गारन्टी साख निगम से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें राज्य सरबारों 
हारा सहायता एवं सुविधाएँ देने का प्रयत्न किया जाता है । इससे उद्योगों का माल 
विदेशों में बेचने मे सहायता को जातो हैं + 

(१३) क्रापिक सहायता--भारत मे १६४८ के बाद अमेक' सस्थाओं की 
स्थापना की गयी है जो उद्योगो के लिए अनेक प्रकार वी आपिक सहायता करते हैं। 
इन संस्थाओं में मुख्य निम्नलिखित हैं: 

(0 ओद्योगिक विस नियम--इसकी स्थापना १६४८ में को गयी । यह बड़े 
दैमाने के उद्योगों को दीर्घकाल के लिए ऋण देता हैं । इस सस्या की पूरी प्‌'जी 
ऑद्योगिक विकास बैक द्वारा खरीद ली ययी है । यह निगम उद्योगों के लिए रकम 
का अभिगोपन करता है तथा ऋणों की सारन्टी भी करता है। 

(७) ओद्योगिक विकास बें*--इसकी स्थापना १६६४ में की गयी । इसका 
प्रबन्ध तथा पूंजी रिजर्व बैंक के अवीन है। यह बैंक उद्योगों को ऋष देवा है, निर्यात 
विलो को कटौती करता है तथा व्यापारिक बेंको को उद्योगों की सहायता वे त्रिए 
मदद करता है। यह मुख्यत मारी ओर बहूठ बड़े उद्योगों वी आधिक सहायता 
करता है । 

(77) राज्य वित्त विग्म--उद्योगो की आधिक सहायता के लिए प्रत्येक 
राज्य मे एक-एक वित्त नियम बनाया गया है जो मध्यम तथा बडे आकार के उद्योगों 
वो ऋण देते हैं। यह निगम अपने-अपने राज्य के उद्योगों के विकास में बहुत सहायक 
हुए हैं। 

(7४) रज़्य सरकार--प्रत्येक्ष राज्य मे सरदार तधु उद्योगों के विकास के 
लिए ऋण ठथा अनुदान देती है वह ऋण प्राय ५-७ वर्ष के वास्ते दिये जाते हैं ) 
इनवा वितरण उद्योगों के लिए राजकीय सहायता अधिनियम (56 #ा0 (0 
फा१फधता८३ 2ैल) के अन्तर्गत क्या जावा है । 

(२) स्पापारिक बेक--मारत के सभी ब्यापारिक्त बैंक बडे तया छोटे दोनो 
प्रकार के उद्योगों को अत्यवालीन ऋष देते हैं । ल्ष्ठ उद्योगो को ठा दस दर्ष तक के 
ऋण दिये जा सबते हैं। लघु उद्योगा को देकों द्वारा दिये गये ऋणों कौ सास गारन्टी 
संगठन (जो रिजवदे बैक में स्थापित डिया गया है) गारन्टी दरता है । 

इस प्रह्मर भारत में स्थापित होने वाले सब प्रक्ार के उद्योगो कौ आयिक 

सहापता दने के िए अनेक सस्‍्याएँ काम कर रहो हैं । 

(१४) ओद्योविक विकास नियम-प्राय प्रत्येढ राज्य में उद्योगों को तबनीरी, 
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प्रवन्ध व्यवस्था तथा अन्य प्रकार की सहायता तथा सलाह के लिए औद्योगिक विकास 
निगम स्थादित किये गये हैं। यह निगम नये साहसियों को उद्योग लगाने के लिए 
प्रेरणा देते हैं ॥ 

(१५) विकास छूट-- भारतीय आय वर अधिनियम मे नये उद्योगों के लिए 
पाँच वर्ष तक आय कर की छूट दी जातो रही है। यह छूट ३१ मई, १६७४ के 
पश्चात्‌ लगाये गये उद्योगों को नही मिल सकेगी । 

अम्यास प्रश्न 

१. पत्ंमान युग में औौद्योगिक विकास का क्‍या महत्त्व है? भारत में ओद्योगिक 
विकास के लिए सरकारी ह॒स्‍्तक्षेय को क्यो आवश्यकता है ? 

२. भारत सरकार वी ओद्योगिक नीति के मूल तत्त्वो का विवेचन कीजिए । 

३- भारत सरकार की १६४८ तथा १६५६ में घोषित औद्योगिक नीतियो मे अन्तर 
स्पष्ट बीजिए । 

४. भारत वी १६५६ को ओद्योगिक नीति को आलोचना कोजिए । 

४५. भारत की ओद्योगिक नोति वी आधुनिक प्रवृत्तियो का विवेचन कीजिए । 

६. भारत में उद्योगों के विक्रास के लिए राज्य ने क्यालया सुविधाएँ दी हैं ? आलो- 
चनात्मक व्यास्पा वीजिए । 

७. भारत मे उद्योगों को आधिक सहायता के लिए सरकार द्वाया बया कदम उठाये 
गये हैं ? 


१२ लोक क्षेत्र में उद्योग 
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पिछले अध्याय में यह स्पस्ट क्षिया जा चुका है कि भारत सरकार की 
औद्योगिक नीति में कुछ उद्योग पूरी तरह सरकारी क्षेत्र बे लिए सुरक्षित कियेगये 
हैं, कुछ उछोगों को सरकारी नियन्त्रण में रखने की व्यवस्था वी गयो है तथा कुछ 
उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए निश्चित बर दिया गया है । इस रीति पर निरन्तर 
समाजवादी प्रभाव बढ़ता जाए रहा है। अत भारत में सरकारो क्षेत्र में उद्योगों वी 
संख्या भौर उनमे लगायी गयी पूणी की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही हैं। सरकारी 
सोन्र को हो लोव क्षेत्र कहा जाता है । 

छोक क्षेत्र के उद्देश्य--लोर छोत्र में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य भारत में समाज- 
बादी समाज की स्थापना करना है । इसके उद्देश्यों को अधिक स्पप्ट रूप में निम्न 
प्रवार बतलाया जा सकता है 

(१) हींग गति से अधिक विकास -ओऔद्योगिक ढाँचे मे जो महत्त्वपूण दरारें 
हैं उन्हें पाट बर आपिक वित्त वी यति को तेज करना लोक क्षेत्र का पहला उद्देश्य 
है । यह दरारें मुख्य रुप में व्यवारभूत उद्योगों (इस्पात, वीयला, भारी इजोनियरी, 
भरी रसायन आरि) में रही हैं जिवके विकास में निजी क्षेत्र ने कोई रुचि प्रकट 
नहीं वी ! 

(२) बुनियादी साज-सम्जा की स्यवध्या--उ दयोगो के विकास के लिए सड़कों 
का विवास, पानी तथा दिजलों की पर्याप्त सुदिधाएँ ठया शिद्चाई आदि की यरधेप्ट 
व्यवस्था करना आवश्यक होता है । यह बुनियादी आवश्यवताएँ हैं जिनका भारत में 
अमाद रहः है। 

(३) छुरक्षा को दृष्टि से आवश्यक क्षेत्रों का विकास--तीसरा उद्देश्य उन 
उदोगो का विस्तार करना है जो सुरक्षा को दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं तथा जिन्हें 
मिजी झेत्र में रहने देने से देश की सुरक्षा नीति में गड़बड हो सकती है ! वायुयात, 

श्ज्रे 


श्छ्ड भारतीय आधिक प्रशासन 


जलयान, टेलीफोन तथा बिजली के महत्त्वपूर्ण समन्‍्त्रो का उत्पादन इसके महत्त्वपूर्ण 
उदाहरण है । 

(४) सन्तुज्ित प्रदेशिक विकाप्त--देश के औद्योगिक विवास को ऐसा मोड 
देना दि पिछड़े हुए क्षेत्रो को विकसित होने वा अधिक अवसर मिल सके। इसके 
लिए देश के प्राकृतिक साधनों की उथित खोज तथा लेखा-जोखा भी करना 
आवश्यब' है । 

(५) आर्थिक विषमता कम करना--लोर क्षेत्र वा एवं उद्देश्य आय सम्बन्धी 
विपमताएँ दूर करना है ताकि सभी वर्गों की आ्िक स्थिति में उचित सन्तुलन उत्पन्न 
हो सके । आप सम्दन्धी विषमताएँ दम करने के लिए लोक क्षेत्र अपने कर्मचारियों 
के वेतन का ढाँचा अधिव समाजवादी बना सकता है जिसका प्रभाव सभी क्षैत्रो पर 
पडता है । सामान्य रूप मे, लोक क्षेत्र मे विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की आय में 
कम अन्तर होता है । निजी क्षेत्र मे यह अन्तर अत्यधिक होता है । 

(६) भाषिक सत्ता का सकेद्रण रोकना--लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य यह है 
कि आिक सत्ता कुछ इने गिते व्यक्तियों के हाथो मे सवेन्द्धत नही हो जानी चाहिए। 
यदि निजी क्षेत्र म उद्योगो को सीमित कर दिया जाय तो यह सकेर्द्रण नहीं 
हो सकेगा । 

(७) अधिक सवेदनशोल क्षेत्रों पर नियस्त्रण--लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य 
यह है कि जिन क्षेत्रों मे मूल्यों वे उतार-चढाव जल्दी-जल्दी होने की आशका हो उन 
क्षेत्रों को अपने नियन्त्रण मे लाना चाहिए। कृषि पदार्थों का व्यापार इसका एक 
उदाहरण है । 

(८) वित्त व्यवस्था पर नियन्त्रण--देश वे विभिन्न उत्पादक क्षेत्रो को ऋण 
पू'जी उचित ढग से वित्तरित होनी चाहिए । यह वाम वित्त नियमों पर सामाजिक 
नियन्त्रण या राष्ट्रीयकरण द्वारा ही हो सकता है । इस प्रवार लोक क्षेत्र का उद्देश्य 
आधिक साधनो के न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था करना भी है । 

(६) तफनोकी जानकारी से आत्मनिर्भरता--लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य देश 
में आवश्यक तकनीकी जानकारी का विकास दरना है ताकि नये उद्योगो के डिजाइन 
तैयार कर मशीनो का निर्माण किया जा सबे। इससे मशीनों के बारे में देश को 
आत्मनिर्भर होने मे सहायता मिलेगी । 

(१०) रोजगार के अवसर उत्पन्न करता--लोक क्षेत्र द्वारा उद्योग, परियहत 
तथा सचार आदि क्षेत्रों म जितनी पू जी लगायी जायगी उतने हो रोजगार के अवसरो 
से दूं शेरी ५ 'दुक रूणएकबादी प्यदश्य, मे सोजणा६ के अंविक से आऔधक अवसर 
उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। यह कार्य लोक क्षेत्र ही अधिक खूबी से कर 
सकता है। 

(११) निर्योत्तों से बृद्धि--लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य निर्मातो मे वृद्धि कर 
विदेशी मुद्रा कमाना है ताकि भुगतान सन्तुलन पर दवाव कम किया जा सके । 


लोक क्षेत्र में उद्योग १3५ 


समी उदेदय सपाजवाद को स्थापना से सम्बन्धित हूँ 

यह सब उद्देश्य ऐसे हैं जो देश में समाजवादी व्यवस्था लाने के विए बहुत 
आवश्यक हैं । इनके पीछे देश में एश नया जायरण उलनन करने की भावना है जो 
अग्रेजी राज्य में सो गयी थी | लोव क्षेत्र असख्य जनों के सहयोग से एक आत्म- 
निर्भर तथा वियाशील अर्ध॑तन्त्र की स्थापना करने वा द्रत लेकर चलता है) 
इस दुष्टि से शोद क्षेत्र के सामने अधिक से अधिक व्यक्तियों के हिंद के लिए अधिक 
से अधिक परिश्रम द्वारा अधिक से अधित उत्पत्ति प्राप्त करना तया देश में समृद्धि 
तथा सम्पन्नता वा ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे किसी का शोषण न हो । 
लोक क्षेत्र बा सगठत 

भारत में लोक क्षेत्र बे उद्योगों को तोन वर्यों मे रखा गया है * 

(१) विभागीष सत्यान ([06.शाजिध्या्श एंडरटटाआऑता250--इस वर्ग में 
बह सस्थान सम्मिलित हैं जितका प्रवन्ध भारत सरबार के उद्योग मस्थालम दरा 
होता है| इसमें रेल, दाव-तार, चिंवरजन का इजन कारखाना, पेराम्वूर का रेल के 
डिख्य बनाने का वॉरखाना आदि सम्मिलित हैं । इस प्रकार इन सस्यानों वा प्रबन्ध 
प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों वी देख रेख में होता है । यह अधिकारी प्राय अपने 
दी कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं कव इन बौद्योगिर सस्यानों की समुचित देख रेख 
होना सम्मद नहीं है । 

(२) स्वहन्त निगण (02099००75०5)--बहुत मे सरकारी उद्योग ऐसे हूँ 
जिनके साधन के लिए अलग तिगसम बता दिये गये हैं॥ यह विगम सम्बन्धित 
ओऔद्योगित इबाइयों वी व्यवस्था करते हैं परन्तु बह दिसी,न हिसी मन्त्रालय वे 
अधीन हैं और इनवी नीति तथा प्रगति पर संसद का नियन्त्रण रहता है। इस प्रवार 
बे निगर्मों में जीवत बीमा निगम, दामोदर घाटों निगम, राष्ट्रीय कोयवा विकास 
जिमम आदि के नाम दिए जा सकते हैं । 

इन निगमो वे अध्यक्ष पद पर प्राय भारतीय प्रशासनिक सेवा ([ 6 5) के 
अधिवरियां को नियुक्त किया गया है| जितको उद्योग या व्यापार का कोई अनुमद 
नहीं होता । यह व्यक्ति नौकरशाही की प्रम्पराओं में पलते हैं ॥ अत प्रत्यक्ष विषय 
में देर होती है, व्यर्थ को औपचारिक्ता में वहृत समय नष्ट होता है और प्रवन्ध का 
डाँचा शिविल बना रहता है। इसीलिए इनमें से बहुत से निगर्मों को निरन्तर हानि 
होतो रहतो है । 

(३) निजो कम्पनियाँ (९7४४४ (०फर्श्या८३))-- बहुत से उद्योगों का 
सबालन करने के लिए सरकार ने मभारतोय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निजी 
दभ्पनियाँ रजिस्टर करवायी हैं। हिन्दुस्तान स्टोल, हिन्दुस्तान एयरक्रापट, मारत 

$ैपलेडिट्वव सम, हैवो इलेविट्रवस्स आदि बारसाने इस श्रेणी के दुछ उदाहरण हैं । 


१७६ भारतीय आधिक प्रशासट 


प्रबन्ध ध्यवस्था--लोव क्षेत्र के उच्योगो वी सबसे बडी दुर्वलता यही है हि 
इनका प्रबन्ध बदनाम नौक्रशाही के हाथ मे है जिन्हें न तो औद्योगिक क्षेत्र का 
अनुभव है, न समाजवाद में विश्वास है | यह एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है दि 
सरकार प्रशासनिक सेवाओ के अधिकारियो को सभी प्रकार के तकनीवी उ श्रमो वा 
प्रबन्ध करने के योग्य समझती है । आज जो व्यक्ति तेल निगम का अध्यक्ष हैं कल 
वह एयर इण्डिया का अध्यक्ष हो सकता हैं । इस घारणा के कारण ही अनेक लोक 
क्षेत्रीय उधोग हानि उठा रहे हैं। अतः सरकार को इन उद्योगो की प्रबन्ध व्यवस्था 
के लिए उचित योग्यता वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुविन करनी चाहिए । 
लोक क्षेत्रीय उपक्रमों का विकास 

क्ेन्रीय सरकार १६५१ से ही कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन तथा अन्य 
क्षेत्रो मे पू'णी लगा रही है। यह पू'जी लगाने का मुख्य उद्देश्य भारत मे बिकास का 
बुनियादी ढाँचा मजबूत कर अशथंतन्त्र को आत्मतिर्भर तथा त्रियाशील बताना 

है । 
है लोक क्षेत्र द्वारा पू'जो विनियोग 
(करोड हपये मे) 


इकाइयो की सढया कुल पूंजी 
0) १ अगस्त, १६५१ श्र र६ 
(४) १ अप्रैल, १६५६ २१ प्‌ 
(00) १ अप्रैल, १६६१ डे ६५१ 
(४) ३१ मार्च, १६६६ छ्४ २,४१५ 
(४) ३१ मार्च, १६७० ६१ ४,३०१ 


इससे स्पष्ट है कि योजना के आरम्भ मे भारत सरकार तथा राज्य सरकारों 
द्वारा आर्थिक क्षेत्र मे कुल २६ करोड सुपये की पूजी विनियोग की हुई थी जिसकी 
रकम १९७० मे वढक्र ४,३०१ करोड स्पये हो गयी । 

उल्हेखनीय तत्त्त--लोक क्षेत्र मे पूंजी विनियोग की मुख्य बातें निम्न- 
लिखित हैं 

(१) तीव्र गति से घृद्धि--लोक क्षेत्र मे पूजी की रकम में बहुत तेजी से 
घृद्धि की गयी है। यह वृद्धि मुख्यत दूसरी और तीसरी योजना के दस्त वर्षों मे हुई 
है जबकि कुल विनियोगो की रकम ८१ करोड रुपये से वडकर २,४१५ करोड़ झुपये 
तक पहुँच गयी | इसका मुख्य कारण यह है कि इन दस वर्षों मे देश वी आधिक 
व्यवस्था कौ एक शक्तिशाली आधार देने का प्रयत्व किया गया और लोहा इस्पात, 
मशीनें, खाद, तेल, कोयला, वायुयान आदि बुतियादी उद्योगो में इस वाल में ही 
पू'जी लगायी गयी । 

(२) अधिकतर केन्द्रीय सरकार द्वारा--लोक क्षेत्र के उद्योगी मे जो पूणी 
लगी हुई है उसवा अधिकाश भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया है। इसवा 
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(४) कृषि अनुसन्धान--हृपि को नयी नौति में नये तकनोको को बहुत 
अहृत्त्व दिया गया है | पसत्तो को विश्त समय, जिस तरह बोना तठपा कवच साद, 
पानी आदि देना अधित उत्पत्ति के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।इस उद्देश्य वी पूति 
बे लिए इृषि प्रणालियों में अनुसन्धान को बहुत आवश्यकता है। अतः १६६४ में 
भारतोय इृषि अनुसन्धान परिषदु को किर से संगठित जिया गया । भारत में जो 
अनुसन्धान सस्यान कायं शील थे उन्हें इस परिषद्‌ बे अधीन वर दिया गया । वर्तमान 
में इस परिपद्‌ के अधीन २५ शोप सस्यान वाम वर रहे हैं। 

कृषि अनुसन्धान की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया 
कि देश में € कृषि विश्वविद्यालय स्पावित बिये गये हैँ। जिनमे खेती बी नयी तब 
नीक, नये छीज, खाद आदि वे विपय प्रें अत्यन्त लामदायव अनुसस्धान हुए हैं । इस 
सम्दन्ध में पंजाब में छुघियाना हृषि विश्वविद्यालय ने अनेक उपच्नत उिस्मो के घोज 
निकाले हैं तथा शृपि प्रणात्रियों में सुधार वे उपायो वी सोज की है) 

शृधि अनुसन्धन परिषद्‌ वर्तमान में रे८ परियोजनाओं फर काम कर रहो है 
जिनके परिणामों से हृपि क्षेत्र मे अधिक वरान्ति आने की राम्मावना है । 

(४) हृषि पड़त--सेती वी गुघरी हुई प्रणालियों वा विकास करने वे' लिए 
अनेक पड़तो (साधनों) की आवश्यव॒ता होती है जिसमे मुख्य निम्नलिखित हैं 

8) राषपविर छोड, (४) सुएरे हुए शीज, (६४) औजार तषा मगीनें। 
(१४) 8िचाई सुविधाएँ तथा (५) हृथि साख । 

इनकी पर्याप्त व्यवस्था व रने के! विए विशेय सस्याओं तथा उत्पादक एजेंसियों 
गो आवश्यकता थी जिसको व्यवस्था सरकार ने वी है। इतरा संक्षिप्त स्योरा नोचे 
दिया जा रहा है 

रासायतिक शाद--विश्वेपज्ञों का अनुमान है कि भूमि मे रासयविक खाद 
देने से उपज को तीन से चार थुता उिया जा सकता है। इसी दृष्टि से सिस्दी, 
मागस, ट्रॉम्दे तथा आल्ये मे साद बनाने शो सरवारी पैक्टरियाँ स्थापित भी गयी 

हैं। १६६५-६६ में इन पँवटरियों से उत्पन्न तथा विदेशों से मगाये हुए खाद वी कुल 
खपत लगभग १६ सास टन थो। १६७४ में रासायनिक साद वी खपत वा लक्ष्य 
५६४ स्राख टवे रखा गया है ) 

भूमिन्परोक्षण--रासायनित साद मा पर्याप्त मात्रा में प्रयोग तभी सफ्ल 
हो सकता है जयरि भूमि रे उचित परोक्षण की व्यवस्था हो। यदि भूमि-्परीक्षण 
बिता साद दे दी जाय तो पसल वे सवंधा नष्ट होने का भी भय रहता है बयोकि 
खाद प्रत्येष भूमि दे लिए समान रूप से मुआकिक नही होता | इस आवश्यकता वी 
पूति बे लिए भारत में ६५ भूमिरीक्षण सम्बन्धी प्रयोगशालाएं स्थापित को गयी 
हैं जो प्रति वर्ष स्गभग ११ सास नमू्रों का परोक्षण कर अपनी राय देने को क्षमता 


सर हैं। अभी तक इग गृदिया का पूरा साम नहीं उठाया जा रहा है! 
न 
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चतुर्य योजना वाल मे शहरी गदगी को कम्पोस्ट खाद में बदलने के लिए 
मशोने लगायी जायेगी । उस खाद का ईपि विकास मे लाभदायक प्रयोग क्या जा 
सकेगा । 

वीज--सुघरे हुए दीजो की उपज करने के लिए १६६३ मे राष्ट्रीय दीज 
निगम वा स्थापना की गयी थी । वोज निगम सुधरो हुई प्रारम्भिक किस्म उत्पन्न 
कर अन्य उत्पादक्ो वो वाँट देता है । चतुर्थ योजना काल मे लगभग १४० हेवटर 
भूमि मे प्रारम्भिक बीज उत्पन बरने की योजना है । 

दीज उत्पन करने के लिए प्रथम योजना काल मे हो सरकारी भूमि खण्डो 
को तिर्धारिद क्या गया था ! चतुर्थ योजना काल में तराई बीज विकास परियोजना 
पूरो बरने वा लक्ष्य है । इस योजना मे १६००० हेवटर भूमि मे प्रति वर्ष लगभग 
४६००० टन उन्नत किस्म का बीज उत्पन किया जायगा। यह परियोजना १६७३ 
में पूरी हो जायगी । 

चतुर्थ योजना मे लगभग ७ करोड हेवटर भूमि मे सुधरे हुए बीजो द्वारा 
उपज प्राप्त वरने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 

निगम - मश्ञीनें आदि के लिए--विसानो तथा अन्य खेती करने वालो को 
खेती के औडार तथा मशीनें पर्याव्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए १४ राज्यों मे 
कृपि-उद्योग निगम (#ह0०-]6०घत०5 (०7४०7०००१५) स्थापित किये गये हैं । 
इन्मे बेस्द्रीय सरकार तथा राज्य सरवारो वो पूजी लगायी गयो है। इनका मुख्य 
उद्देश्य कृषि मशोनों वी पूर्ति तथा मरम्मत को व्यवस्था करना है॥ इन दिगमो का 
काम ट्रेक्टरो तथा कृषि मशीनों के हिस्से वितरित करना है । 

बरतेमान में ह्ृपि मशीनों की पर्यप्त माँग है। १६७४ मे ट्रेबटरो की माँग 
१ लाख वापिर्र तक वढ जाने की आशा है। टूंक्‍्टरो की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए 
पहिये वाले ट्रेंबटर बनाने वाले उद्योग को लाइसेंस कौ शर्ते से मुक्त कर दिया 
गया है। हिसार और बदनी मे ट्रंकटर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं और उनका 
बिस्तार दिया जा रहा है | अनेक सहायक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था की 
जा रही है । 

पौध सरक्षण--हपि को एक अत्यन्त गम्भीर समस्या यह है कि बहुत ब।र 
पौधो को वोडे या बीमारियाँ लग जाती हैं। इसके लिए पहली व्यवस्था यह की 
गयी है कि बीज को हो ऐसे रसायनों से युक्त कर दिया जाता है कि उसमे वीडे 
नहीं लग सकते । जन्तुनाशक दवाओ का छिडकाव भो किया जाता है। 

पोधो भे जगलो तथा अनावश्यक भाडियाँ भी उग आती हैँ । इनको नप्ट 
बरने के लिए रसायनों का निर्माण विया गया है । चतुर्थ योजना मे २० लाख हेक्टर 
मुूमि में जगली पौधो को नष्द करने को व्यवस्था को ययो है । 

ज्ञघु सिंचाई मोजना--खेती को उपज मे वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा मे जल 
की आवश्यवता होतो है । इसके लिए पम्पिग सेट, ट्यूब बैल आदि लघु सिचाई 
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योजना के अम्तर्गंत आते हैं। १६६८-६६ तक लगभग २ करोड हेक्टर भूमि में लघु 
योजनाओं द्वारा धिचाई हो रही थी । १६७४ तक लघु सिंचाई योजनओं से ४८ 
लाख हेक्टर नयी भूमि को जल मिलना सम्मव हो सकेगा। 

ऋषण--हपि विकास वे लिए अधिक उदार शर्तों पर पर्याव्त मात्रा में ऋण 
मिलना भी बहुत आवश्यक है । मारतीय किसान अब तक साहूकार के चंगुल में रहा 
है जिससे निकलता बहुत बठिन है । 

किसानी को ऋण देने के लिए सहवारी साख सस्यथाआ जो समठन किया 
गया है जो १६६८-६६ में ढृपि के लिए ४५० करोड़ रुपया कापिक ऋण दे रही 
थीं। चतुर्य योजना के अन्तिम वर्ष में यह समितियाँ ७८० करोड रुपया वाधिक उघार 
देने लगेगी ॥ 

व्यापारिक वें क भी शपि को अधिक मात्रा मे ऋण देने लगे हैं ॥ जुन १६६६ 
तक इनके द्वार कृषि को केवल ५४ करोड रपये के ऋण दिय हुए थे, रिन्‍्तु १६७४ 
त्तक यह राशि ४०० करोड रपये तक पहुँच जायगी । 

१६६३ में कृषि पुनवित्त निगम को स्थापता की गयी थी जो दृषि के तिए 
उधार देने वाली सस्याओ के लिए पुनवित की व्यवस्था करता है। १६६८-६६ तब 
पुवदित निगम कृषि विकास को २३३ योजनाओं के लिए पुनवित्त की व्यवस्था कर 
चुका था जिसकी राशि १५६ करोड़ रुपये थी। इनमें से अधिक्षाश योजनाएँ लघु 
प्िचाई से सम्बन्धित हैं 

१६६८ में व्यापारिक बैंको में एक हृषि वित निगम स्थापित किया है जो 
खेती के विश्ास के विए प्रत्यक्ष ऋण देता है । 

इस प्रकार कृषि के लिए वित्त व्यवस्था बरने वी दृष्टि से सस्थाओं का एक 
जाल सा विद गया है जो विभिन कार्यों बे! लिए सरल ऋण देने की व्यवस्था 
बदती हैं। 

(६) गोदाम ब्यवस्था--भारतीय कृषि की एक गम्भोर समस्या यह रही है 
कि खेती के पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए ग्रोदामों का अभाव रहा हैं जिससे बहुत 
सा माल खराब होता रहा है। अच्छे गोदामों को व्यवस्था करने के लिए केल्रीय 
सरकार मे केन्द्रीद गोदाम नियम तथा राज्य सरकारो ने राज्य गोदाम निगप बताये 
हैं। १६६८-६६ के देश में लगमग १ करोड टन माल सुरक्षित रखने के लिए बढ़िया 
गोदाम ये । चतुर्य योजना में केन्द्रीय गोदाम निगम के लिए १२ करोड़ रपये तथा 
डाप्चऐं के कोदफरे ?े ,छिएए € कठोए सपो करे जफएएए री नपए है सिटकली 0७ उ्तप्ट 
टन अतिरिक्त माल सुरक्षित रखने के लिए गोदाम वनाये जा सके । 

सहकारी सस्थाएं भी माल सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनवाने का 
कार्य करती हैं। १६६८-६६ में सहकारी सस्याओं के स्वामित्व मे २६ लाख दत 
माल रखने लायक गोदाम ये । १६७४ तक इन स॒स्याओ वे' दास कुल ४६ लाख टन 
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माल रखने लायर गोदाम हो जायेंगे। इस प्रवार नयो हृषि नीति मे माल को 
सुरक्षित रखने पर विश्वेष ध्यान दिया गया है 4 

(७) कृषि बित्रो स्यवस्था--भारतीय जिसान अपनी उपज का बहुत सा भाग 
गाँव में ही बेच देता है व्योतरि' मण्डियों में महाजन आदि माल खटीदने में बहुत सी 
अवाछ्टनोय क्षियाएँ करते हैं जिनसे किसानों को अपनो उपज का पूरा मूल्य नहीं 
मिलता । इस व्यवस्था में सुधार के लिए व्यवस्थित एवं सगठित मण्डियो वी स्थापना 
वी गयी है जिनमे खरीद ओर वित्नी की क्षियाओ वा नियन्त्रण सरकार द्वारा क्या 
जाता है। इस प्रवार की मण्डियाँ तियन्त्रित मण्डियाँ वहलाती हैं । 

भारत मे ६ राज्यो में मण्डी नियन्त्रण सम्बन्धी वानून लागू हैं जिनके अधीन 
लगभग १६०० मण्डियो का नियन्त्रण होता है। अभो लगमंग १३०० मण्डियाँ 
सरकारी नियस्त्रण से मुक्त हैं। इन मण्डियो को सरकारी नियस्प्रण में लाने के लिए 
अस्य राग्यों में भी कानून पास किये जा रहे हैं। समी मग्दियाँ सरवारी नियस्त्रण मे 
आने से धाजार में माल की कमी नहीं रहेगी, मूल्यो मे अधिक उतार-चढाव नही 
होंगे तथा बिसानो को उचित मूल्य मिल सकेगा । 

(५) प्रूल्यों की यारस्टी--ब्भी कभी अच्छी फ्सल हो जाने से मूल्य बहुत 
अधिक गिर जाने या भय रहता है जिससे किसानों को हानि होती है और भविष्य 
में वह वस्तएँ उत्पन्न बरने वा उत्साह नही रहता। इसलिए राज्य सरबारं प्रति वर्ष 
न्यूनतम बीमत वो गारन्टी देती हैं जिसके अनुसार यदि बाजार में वीमत निर्धारित 
दर से कम हो जाय तो सरवार निर्धारित दर पर माल खरीदने के लिए बाध्य रहती 
है। पिछले ५-६ वर्षों से खाद्याप्त, गन्ना, पदटसन, रूई आदि बस्तुओ ये मूल्यों वी 
सरवार द्वारा घोषणा बरी जाती है। इन वस्तुओ बे मूल्य निर्धारित मूल्य से मीचे 
नहीं गिर सकते वयोकि निर्धारित भाव से बम होने पर सरकार उने वस्तुओं वो 
खरीदने लगती है। 

भारत में साथाप्न सरीदते बे लिए खाद्याप्त निगम बनाया गया है जो प्रति 
वर्ष कुछ साद्यान्न भण्डार बनाने के लिए निश्चित मूल्य पर खरीदता है । 
गहन कृषि जिला कार्यक्रम 
[व्राधा॥र० 487०णै।ए००] 0शाल |त्ट्वाधगरा०) 

यह कार्यक्रम १६६०-६१ मे आन्प्र प्रदेश, विहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, पजाव, 
राजस्थान तथा उत्तर श्रदेश के सात जिलो में लागू क्या गया था | इसवे बाद 
१६६२-६३ मे छह तथा १६६३-६४ मे तीन और जिले इस कार्यक्रम मे शामिल 
कर सिए गये हैं । कद २२६४-६६ तह यह वायरस देश में रे०्८ विवास खण्दों 
पर लागू था, जिनवा क्षेत्रफल देश मे कुल जोती जाने वाली भूमि वा ५% था। 
इस सभी जिलो को फोड्ड फाउपण्डेशन की सहायता से विकत्तित किया जा रहा है। 
हिमाचल प्रदेश वा एक जिला पश्चिमी जमनी को सहायता प्राप्त कर रहा है । 


राज्य और इ॒पि श्ड६ 


उल्लेखनीय तत्व--गदुन हृषि वायंत्रम से तालये यह है वि जिन क्षेत्रों में 
भूमि अच्चो है तथा सिचाई की सुविधाएं पर्याव्त हैं वह अधित श्रित और श्रम वी 
सहायता से कृति विषस शिया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों मे गहन उधि कायक्रप 
आरम्भ किये गये हैं वहाँ कुछ विशेष णात्तों वर ध्यान देना बहुत आवश्यक है 

(क) इपि विकास में पंचायतों का अधिकाधिक सहयोग भ्राप्त वरना चाहिए। 

(श्व) प्रत्येक गाँव के लिए कृषि उत्पादन योजना बनानी चाहिए ताकि प्रत्येक 
किप्तान के लिए भो उत्तादन लक्ष्य निर्धारित जिये जा सकें । 

(ग) सहकारी आन्दोलन में सम्पूर्ण गाँव को सब्मिलित कर उस्ते सबसे 
बनाना चाहिए । 

(घ) पशुन्‍्पालन तथा दुग्ध वितरण के कार्यत्रम वो विवसित बरना चाहिए | 

(ड) प्रत्येक क्षेत्र के लिए फ्सल योजनाएँ बनायी जानी चाहिए और इन 
फसल योजनाओं को कृषि योजना से सप्रधित करना चाहिए । 

(च) हषि से राम्बन्धित कार्यक्रम (भूमि-्सुधार, वगरोषण, तविद्याई आदि) 
आरम्भ जिये जाने चाहिए । 

सम १६६६-६७ से यह कार्यत्रम १८ जिलों में लागू था। सन्‌ १६६५-६६ 
मे व १६६६-६७ में इस कार्म क्रम के अन्तर्पत श्रमश २६ लाख ह॒कटर्ध व ३२ लास 
हबटर्स भूमि थी । 
गहुन कृषि क्षेत्रीय कायेक्रम 
([्राशाज्ञए९ 8छ०रपाज #65 ?7०हए7ए०) 

पह कार्यक्रम तृतीय पचवर्षीय योजना काल में आरम्भ रिया ग्रया । पारयत्रम, 
संवश्रयम सब्‌ १६६४ में देश में चुने हुए जिलो वे कुछ विकास सण्डों में प्रास्म्म 
किया गया। इसवे अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के ७२ बिलो मे ६४६ वित्रास सण्द धान 
की खेती के लिए, ५४ जिलो में ३५६ विश्नात्त शष्ड ज्यार बाजरे वी खेती के लिए, 
३० मिल्लो मे २०० विकास खण्ड गेहूं की खेती के लिए चुने गये है। इस वार्यत्म के 
अन्तगेत भी खेती सम्बन्धी विकास कार्य गहन इषि जिला बरर्यक्रम की ही भांति 
चलाये जाते हैं । दोनों कार्यक्रमों में प्रमुख अन्तर यह है हि विकास वार्य बहन छृषि 
क्षेत्रीय कार्य भ्रम' के अन्तर्गत गहन श्रूषि जिला कार्यक्रम' की अपेक्षा छोटे पैमाने पर 
चलाये जाते हैं तथा इनमे अपेक्षाइत व्यय कम होता है | चतुर्थ योजना वाल मे सम्पूर्ण 
]807 वषा 78/7 क्षेत्रों में ्ृपि के उन्नत तरीकों तथा सभी फसलों के उप्तत 
चीजें वा प्रयोग करने व) लक्ष्य निर्दाशत्त किया गया है ॥ 

कृषि शिक्षा तथा शोध 
६७0श९एजएफक, एएएटडक्‍आए #छ0 ह६5६३ए४८प] 

देश मे कृपि बिकास की उन्नति करने के लिए कृषि कार्य से शोध करना 
बहुत आवश्यक है ताकि उत्पादद तथा विवास की नवीततम पद्धति वा प्रयोग किये 
जा सके । इसके लिए पिद्यालय शोव सस्यान बादि स्यापित करता आवश्यक है। 


१५० भारतीय आविक प्रशासन 


द्वितीय योजना के अन्त तक भारत मे हृपि कॉलेजों की सस्या ४३ थी, जिनमे प्रति 
वर्ष ५,६०० विद्यार्थी प्रशिक्षित होते थे । तृतीय योजना के अन्त तक इनकी सख्या 
४७ और शिक्षण क्षमता ६,२०० विद्यार्थी प्रति वर्ष करने वा प्रावधान था परन्तु कुछ 
निजी कॉलेज स्थापित होने के बारण अव कृषि कॉलेजो को सख्या ६५ हो गयी है, 
जिनमें ७,५०० विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रशिक्षित हो रहे हैं ॥ इसके अतिरिक्त देश मे ६ 
कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं जिनमे पम्तनगर (उत्तर प्रदेश), 
लुधियाना (पणाव), उदयपुर (राजस्थान) तथा भुवनेश्वर (उडीसा) कृषि विश्व- 
विद्यालय मुख्य हैं। चतुर्थ योजना मे इन विश्वविद्यालयों के साधव तथा क्रिया- 
शीलता मे वृद्धि की जायगी तथा चार नये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये 
जायेंगे । इन विश्वविद्यालयों मे कृषि अनुसन्धान कार्येत्रमो को विशेष श्रोत्साहन देने 
को व्यवस्था है । 
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिपद्‌, भारतोय कृषि अनुसन्धान संस्था तथा 
विभिन्न वस्तुओं से सम्बन्धित समितियी के द्वारा हृषि सम्दन्धी झोष कार्य विया जा 
रहा है। इन अनुसन्धानो के फलस्वरूप चावल तथा गेहूँ की नयी किस्मे ज्ञात की 
गयी हैं, तथा ज्वार, बाजार ओर दालो पर जिये गये भ्रयोग बहुत सफ्ल रहे हैं । 
मक्का वी कई सुधरी हुई किस्मो की झेती आरम्म हो चुकी है । रुई, तिलहन, पटसन, 
तम्बाबू तथा मसालों पर शोध हाय चालू है तथा फ्सलो के रोग द्वूर करने सम्बन्धी 
अनुसन्धानों वो गति तीत्र कर दो गयी है। 
उपसहार--भारत सरकार देश मे समाजवादी अथवा लोकतान्त्रिक समाजवाद 
की स्थापना करना चाहती है, जिसका तात्पयं यह है कि जनता के सामान्य अधिकार 
न छीनते हुए एक शोपणहीन समाज भा निर्माण जिया जायेगा | जहाँ तक कृषि का 
प्रश्न है, शोपण बे यन्त्र जमीदार को अधिक्षारहीन कर दिया गया है और भूमि 
किसान वी हो गयी है । सरकार सामान्यत हृषि कार्यों मे किसी प्रकार का आदेश 
नही देती, न ही हस्तक्षेप करती है। जिन मदो मे बिसान को कठिनाई होती है उनमे 
सरकार विस्तृत सहायता देने वा प्रयत्व कर रही है । 
इस प्रकार सामुदायिक विक्रास योजनाओ, पचायत राज तथा सरकारी 
समितियों वो समन्‍्वयात््मक नीति के आाघार पर कृषि विकास किया जा रहा है कौर 
जहाँ जितनी आवश्यकता है वहाँ उतना घन, प्राविधिक ज्ञान अथवा उपवरण उपलब्ध 
कराने का प्रयत्न किया जाता है। यह नीति लोकतान्त्रि> समाजवाद तथा जन-जम 
की भावना के सर्वधा अनुकूल एवं आदर्श है ! यदि सरकार अपनी प्रशासन व्यवस्था 
को ततिक कुशल बनाकर घोषित सहायता यथा स्मरण एवं जरूरतमत्द व्यक्त को देने 
वा प्रवन्ध कर सके तो देश की डृधि को जड़ता के दलदल से निदालकर समृद्ध 
करने मे कोई समय नहीं लगेगा और यह घरती पुन “सुजला सुफ्ला शश्य श्यामला' 
बन सबेगी, इसमे तनिक भो सन्देह नहीं है 


राज्य और इृपि श्श्र्‌ 


यन्त्रीकृत कृषि 
(&टम्राह्यर50 #5राटपयाएशात 

आजकल एक नया विवाद उत्पन्न हौ यया है कि भारतोय कृषि का यन्बी- 
करण किया जाय या नहीं । इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि अन्य 
विकसित देशों की भाँति भारत में गहन खेठी वी जानी चाहिए, उसमे अविकाविक 
राप्तायमिक खाद का प्रयोग क्रिया जाना चाहिए तथा खेती बरने में ट्रबदर तथा 
अस्य यस्त्रों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए । इससे खेती की उपज में अत्यधिक वृद्धि 
सम्मव हो सकेगी और देश को कृषि दरिद्रता के दलदल से निकलकर सम्पत्तता का 
सुख्त प्राप्त कर सकेगी । 
यन्त्रीकरण आदश्यक 

इसके विपरीत, एक दूसरा वर्ये है जो भारतीय हृषि के मन्त्रीशरण करने के 
पक्ष में नहीं है। इस वर्ग का विचार है कि यन्त्रीकरण भारतीय इृषि के लिए 
हितकर नही होगा । इस पक्ष के तक निम्नलिक्षित हैं : 

(१) महँगा-पमस्त्रीकरण भारतीय हृपि के लिए बहुत महँगा पढ़ेंगा वयोकि 
एक ट्रैक्टर का कम से कम मूल्य १०,००० रपये हैं। शपि कार्यों में इसका प्रयोग 
२-३ महोने से अधिक नहीं होगा अत छ्षेप समय में इतनों महँगो वस्तु बेकार पडी 
रहेगी ) यदि सरकारी समितियों द्वारा भी ट्रैक्टर दिये जायें अथवा सहव)री आधार 
पर टूंबटर खरीदे जायें तो भी वह बहुत महंगे पढेंगे 

यत्जीकरण एक ओर दृष्टि से भी महंगा पड़ेगा | ट्रैंडटर चल।ने के लिए 
पैट्रोल तमा डोजल तेल वो आवश्यकता पढती है जो भारत में अमरीका से दुगुना 
महँगा है । इसके अतिरिक्त, भारत में न वो ट्रैक्टर मथेप्ट सख्या मे निर्मित होते हैं 
और न हो ययेष्ट मात्रा में तेल तया पेट्रोल उपलब्ध होता है ! अतः खेती में प्रयोग 
करने के लिए इन्हे अधिक मात्रा मे आयात करना पड़ेगा जिससे देश को विदेशी 
विनिमय की स्थिति मे अधिक कठिताई उत्पन्न होगी । 

(२) दूह-कूटद की मरम्मत--हृपि का यस्त्रीकरण करते से एक अन्य कठिनाई 
का सामना करना पड़ेगा, वह यह है कि ट्रंक्टरो के खराब होने पर उन्हें नगर मे 
मशम्मत के लिए से जाना बहुत अधुविधाजनक होगा क्योंकि देश के प्रत्येक माग मे 
तो ट्रैंवंटर अथवा अन्य यन्त्रो की मरम्मत करने के लिए मिस्त्रीखाने स्थापित करना 
सम्भव नहीं होगा ! 

(३) द्ुंवटर बनाम बेल--उपर्युवतर वठिनाइयो के अतिरिवत ट्र॑क्टर देल की 
भा गोवर या मूज को खाद नहीं देता अत' किसानों को खाद सम्पूर्ण एप से अलग 
से खरीदनी होगी। रामायनिक छाद गोबर की अपेक्षा बहुत महंगी भी हैं तथा 
देश की सम्पूर्ण भूमि के लिए उसको पूछ्ति भो पर्याप्त नही है ! यदि आवश्यक मात्रा 
में रासायनिक खाद भी विदेशों से आयात की जाय तो इसका तात्वये यह होगा कि 
पम्त्रीक्रण पुर्णत* विदेशी साधनों द्वारा ही सम्पन्न किया जा सकेगा वयोकि ट्रैवटर 


१४२ भारतीय आवदिउ प्रशासन 


पैट्रोल, डीजल तेल तथा रासायनिक खाद विदेशों से आयात करने पडेगे। इससे देश 
की विदेशी भुगतान स्थिति पर अत्यधिष भार पडने की आशका है । 

(४) भअ्योग हानिकारक--कृषि विश्लेपज्ञों का यह मत है कि ट्रैबटर भूमि 
को अत्यधिक गहरा खोद देता है और भूमि में स्थित फगो तथा दंवठीरिया जैसे 
उपजाऊ तत्तवो का नाश कर देता है। इसके एव दो बार में ही भूमि की सम्पूर्ण 
जोवन शक्ति समाप्त हो जातो है, फलत उसे पूनर्जीवन देने के लिए हर बार पहले 
से अधिव खाद देने की आवश्यक्ता पड़ती है। इस प्रकार भूमि पर खेती बरना 
निरन्तर अधिव खर्चाता वाम होता जाता है । 

(५) रूम फु्सलें--रिचर्ट प्रेगय वा मत है कि भूमि जीवन शर्त बनाये 
रखने के लिए प्राय कई प्रकार की फ्सलें एक साथ (उदाहरणत अन्न के साथ दालें) 
बोयी जाती हैं जिससे एक फ्सल द्वारा नष्ट किये ग्रये तत्त्वो को पूर्ति दूसरी फ्सल 
ह्वारा दिये गये तत्वों से हो जाती है। यह श्रम यन्त्रीज्ृत कृषि-ब्यवस्था के अन्तगंत 
सम्भव नही है क्योवि इसकी व्यवस्थानुसार एक बहुत बडे खेत मे एक ही प्रकार की 
फ़सल बोयी जाती है जिरासे भूमि निर्बेल हो जातो है और उसमे विनाशकारी जीव- 
जन्तु तथा कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं । 

(६) भ्योग मे कठिनाई--जैसा कि इससे पूर्व लिखा जा चुवा है, भारत में 
अधिकाश सेत्त बहुत छोट हैं अत उनमे ट्रंबटरो द्वारा खेती तथा अन्य यन्त्रो द्वारा 
फसल की बटाई न तो सम्भव ही है और तल उपयुवत । अत भारतोय कृषि मे यन्त्री- 
करण अपनाना उपादेय नहीं वहा जा सकता । 

(७) अत्यधिक बरबादी--यम्त्रीडृत खेती के सम्बन्ध मे यह भी कहा गया 
है कि फसल को काटने वाले यम्प्र उपकरण फ्सल वा पूरा भाग काद लेने मे सम 
नहीं हैँ । उनके द्वार फ्सल का बुद्ध भाग सदा पोधों पर ही छूट जाता है जिससे 
शपक को हानि होती है । 

(५०) बेरोजगार--भारत जैसे जनाधिवय वाले देश में यन्त्रीश्त खेती अपनाने 
का तात्पर्य मह होगा कि देश के बहुत से किसान वेरोजगार हो जायेंगे । जब तक 
अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था न को जाय, यब्णीकरण बरना 
सवंया अनुचित होगा । 
मन्णीकरण के लाभ 

शांसायनिक साद तथा यन्भीकरण के पक्ष मे यह त्तर शिया जाता है कि 
इनके सहयोग से हृषि उत्पादन में अध्सतीत वृद्धि की झा खवती है और इस प्रवार 

खाद्याप्न तथा बच्चे माल कौ वमी कर अन्त जिया जा सझ्तता है ॥ यह बात सेद्धाम्तिक 
दृष्टि से सही हो सबती है दिन्‍्तु ब'स्तव मे सर्वेथा रुत्य नहीं है । 

कोटाणु एव रोगों से मुत्ित--मन्त्रदालित हृषपि एवं रसायनों के श्रयोग के 

भम्बन्ध सम दूसरा फ्चलित अम यह है दि इन्दो स्हराम्ता से पसलो के रोग तथा 
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मौटाणुओ को नप्ट किया जा सकता हे । इस सम्बन्ध म कैलीफोनिया विश्वविद्यालय 
के कृपिशञास्त्र के डीन प्रीवोदें वा मत उल्लेखनोय है । उनका कथन है 

“कोटाणुओ को नप्ट करने वाले रसायनों का निरन्तर प्रयोग करते रहने 
पर भी अमरीका में कीडो तथा बीटाणुओ द्वारा प्रति वर्ष लगभग ४ अरव डालर 
मूल्य वी फसलें नप्ट कर दी जाती हैं । इमके अतिरिक्त फगी तथा अन्य राग भी 
लगमय ४ अरब डालर मूल्य वी फ्मलें नष्ट करने के लिए उत्त रदायी हैं ।/ 

इससे स्पष्ट है कि रामयनिक खाद ठथा रसायन तत्त्व कप फसलों की उत्पत्ति 
तथा विकास के लिए बहुत उपयोगी नही हैं और वह प्राइतिक वितास को रोकने से 
विशज्येप सफ्ल नहीं हो सके हैं । इसके विपरीत, रसायन तथा यन्‍्त्रीह़्त उपकरणों द्वारा 
उत्पन्न पदार्थ स्वास्थ्य वी दृष्टि से उतने उपयोगी तथःर पुष्टिकारक नहीं होते जितने 
कि प्राकृतिव रीतियो द्वारा उत्पन पदार्थ होते हैं 

कौन-सा मार्ग उचित है ?--ऊपर दिये विचारो से स्पष्ट है कि भारत वी 
परिस्थितियो एवं साधनों का ध्यान रखने टुए भारत के लिए कृषि को प्राकृतिक 
रीतियो का प्रयोग करना ही अधिक उचित्त है। जहाँ तब उत्पादन में वृद्धि बरने का 
प्रश्न है, उत्तम बीज, कम्पोस्ट तया गोवर फ्री खाद, फ्सलों के अदल-बदल, भू शवित 
के छ्वाप्त मे रोक तथा घिचाई वी यथेध्द सुविधाओं के दारा इस उद्देश्य की पूर्ति की 
जा सकती है । 

चेस्टर वोन्स का वथन है कि जापान मे प्रत्येक व्यक्तित हाथ से ख़ेत्ती करुत्ता 
है और यह कार्य इसे सावधानी से किया जाता है कि कोई भी पौधा नष्ट नहीं हो 
सकता । फलत जापान में प्रति एक्ड उत्पादन अमरीक्षा से अधिक है। आगे चलकर 
वह बहते हैं कि भारत सम, “जब तक स्थानीय उद्योग का विक्नास सम्पूर्ण ग्रामीण 
जनता को रोजगार देने लापक न हो जाय, कृषि का यन्त्रीकरण, जिम्नका मुख्य 
उद्देष्य थम में बचत करना होता है, अधिकाद क्षेत्रों से अनायिक प्रमाणित होगा) 
बंलों को एक अच्छी जोडी को अतिरिवत पुर्जों तथा ग्रेश्लोतोन की जावश्यकत्ता 
नहीं होवी, उसके खराब होने सा भय बहुत रूम होता है तथा वह प्रचुर माह में खाद 
उत्पन्न करतो है ।” 

दौोल्स के शब्दों मे, भारतीय ग्रामीण वर्थतन्त्र का वास्तवित्र समाधान 
उमरता हुआ प्रकट होता है। सावधानोपूर्वक जापानी अनुकरण स की गयो खेती 
भारत के निर्येन, अश्निक्षित, किन्तु परिश्रमो किसान के लिए निश्चय ही अधित 
उपयुक्त है जोर यदि उसे कृषि सम्बन्धी सामान्य सुविधाएं सुलभ करा दी जायें तो 
वह निश्चय ही अपना और देश का भाग्य बदल सकता है । 

कसलो का बोमा 
[0१0९ 75ए?4%८छ 
अमरोवा, ब्रिटेन तथा बुछ अन्य देशों में फसल के बीमा को व्यवस्था है। 
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इसवा तात्पर्य यह है कि बीमा कम्पनी विसान को फसल की एवं निश्चित मात्रा की 
गारण्टी देती है और फसल कम होने पर उसकी क्षति-पूर्ति करती है। इस गारण्टी के 
लिए किसान कुछ बीमा शुल्क देने का उत्तरदायी होता है । 

भारत मे फकलो के बीमे की प्रथा प्रचलित नही है क्योरि 

(१) फसलें मानसून के कारण अनिश्चित रहती है, 

(२) सिचाई सुविधाओं का अभाव है, 

(३) इृषि-पद्धतियाँ यथेष्ट विकसित नही हैं, 

(४) हृषि एक व्यवसाय न होकर कैवल जीवन-निर्वाह का साधन है, और 

(५) किसान निधन है, उसे बीमा का घुल्क [एाशा07)) चुकाने में बहुत 
बठिनाई होती है । 

पजाब मे प्रयोग--उपर्यृवत सब कठिनाइयो के होते हुए भी पजाब में फसल 
बीमा योजया लागू की गयी है। यह गोजना प्रारम्भ में केवल ६ जिलो में १२ केखो 
में प्रयोगात्मक रूप में सचालित की जा रही है। इन केद्धों मे १००-१०० प्राम हैं 
ओर अधिकतर विकास खन्‍डो में हैं। आगामी दो वर्षों में ६ जिले और सम्मिलित 
करने का वार्यश्रण निश्चित कया गया है। प्रारम्भ मे बीमा योजता केवल चार 
फसलो अर्थात्‌ गेहूँ, चना, रुई तथा गन्ने पर लागू की गयी है और यह लागू किये जाने 
वाले क्षेत्रो के लिए अनिवायं है । इस योजना द्वारा बाढ, ओले, सूखा, टिड्‌डी दल 
अथया अन्य जीव-जन्तु तथा मनुष्य के नियस्त्रण मे न होने बाली प्रत्येक दुर्घटना के 
वहुद्ध बीमा क्या गया है और सरकार इन धटनाओ से उत्पन्न हानियो वी क्षत्ति पूर्ति 
करने के लिए उत्तरदायों है ! 
2 क्षति-पूतति--सरकार केवल उन परिस्थितियी मे क्षति-पूर्ति की व्यवस्था करेगी 
जबकि बीमा क्ये गये केन्द्र की फसल की ओऔसत उत्पत्ति प्रमाणित उत्पत्ति के ७५ 
प्रतिशत से भी कम होगो । प्रत्येक किसान को अपनी प्तारो भूमि (जिसमें फल बोयी 
गयी है) का घीमा करवाना पड़ेगा और निर्धारित शुल्क चुकाने पड़ेंगे। प्रारम्म में 
प्रत्येक क्षेत्र का पाँच वर्ष के लिए बीमा किया जायगा। भारत सरकार इस योजना 
पर आते वाली कुल लागत का ४० प्रतिशत बहन करेगी ) 

पजाब मे भाव रा नहरो के कारण अधिकाश हृषि-योग्य भूमि ध्षिचाई के 
अन्तगंत आ गयी है और वहाँ की कृषि अन्य राज्यों की तुलना मे अधिक विकतित 
भी है। अत सिंचाई वाले क्षेत्रो मे फसल बीमा योजना लागू बरने मे विशेष जोखिभ 
नहीं है । देश के अन्य भागो मे यह योजना लागू करने से पूर्व बहुत-सी सुविधाओं की 
व्यवस्था व रता आवश्यया होगा है 

अम्यास प्रइन 


१. भारतीय कृषि वी विश्येपवाएँ लिखिएं। उसमे राज्य का हस्तक्षेव क्यों 
आवश्यक है २ 
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« योजना काल में भारतीय कृषि नोति की मुल्य प्रवृत्तियों का विवेचन शीजिए ॥ 

*. नयी कृषि नीति से क्‍या तात्पयं है? उसके मूल तत्तों का सैक्षिप्त ब्योरा 
दीजिए । 

'. भारत में हरित ऋ्रात्ति पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 

(स्रकेत : नयी कृषि नीति के 'कारण ही हरित त्रोन्ति.हुई है, उसमे उत्पादन 

सम्बन्धी सभी बातें लिखिए) लि रस क0:/0 20 

» टिप्पणी लिखिए 

फ्सल बीमा, गहन जिल्ला कृषि कार्यक्रम, गहने कृषि क्षेत्रीय कायेश्स । 


१५८ भारतीय आवधिक प्रशासन 


औद्योगिक विकास के कारण अधिक सजग, सतर्क और सक्रिय हो जाती है । इस 
प्रदार औद्योगिक विकास सरकारी प्रशासन को निष्क्रिय नहीं रहने देता। उद्योगों 
को नित नथी उठने वाली समस्याएं सरकार को भी अधिक क्षान्तिकारी नीतियाँ 
अपनाने के लिए दाध्य कर देतो हैं । 

ओद्योगिक विकास के लिए सरकारो हस्तक्षेप क्यों मौर क्तिता ? 

भारत मे प्रजातान्त्रिक समाजवाद को स्थापना का निश्चय किया गया है । 
अत सरवारी नीतियों मे एक ओर तो जन-भावना का घ्यान रा जाना आवश्यक 
है, दूसरी आर आधिक विपमता तथा प्रादेशिक असन्तुलनो को कमर करना अनिवार्य 
है। इन उद्देश्शो को सफ़लता के लिए सरकार को सक्रियता से कदम उठाने पडेंगे 
ओर ओद्योगिक विकास में हस्तक्षेप (नियन्त्रण तथा सहायता) करना पडेगा। यह 
हस्तक्षेप निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हैं 

११) प्रूंजो और साहस--भारत मे ओद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा 
मे पूजी की सदा कमी रहो है ॥ उच्चोगो का अनुभव न होने के कारण भारतीय 

उद्यागपतियों मे साहस का भी अभाव रहा है बत नयी म्ौद्योगिक इकाइयो की 
स्थापना सीमित ही रहो है । इसलिए पूजी और भद्योगिक साहस अमाव को पूर्ति 
के लिए सरकार द्वारा कदम उठाया जाना आवश्यक है । 

(२) तकनोको जानकारो--विकासशील देशो मे श्राय तकनोकी जानकारी का 
अभाव रहा है । इसलिए उद्योगों के नये क्षेत्रों मे पू जो और साहस नहीं जुटाया जा 
सका । भारत मे भी प्राय यह स्थिति रहो है । अत सरकार के सहयोग ओर सक्रिय 
सहायता बिना औद्योगिक विद्ास सम्भव नहीं था। अब भो तवनीकी जानकारी 
चर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नहों है। सरइपरी सहपोग से त्तवनीको जानकारो को 
विदेशों से प्राप्त किया जा सता है। 

(३) लम्बे प्रसव काल वाले उद्योग--कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनका प्रसव 
काल बहुत लम्बा होता है अर्थात्‌ उनको स्थापित करने मे वहुठ समय लगता है तथा 
उनसे लाभ (या उत्पादन भी) बहुत देर से मिलने लगता है ॥ इस्पात उद्योग, भारो 
रसायन, भारो इजीनियरी आदि उद्योगो मे बहुत समय तक पूंजी बन्द पडो रहती है 
क्योंकि वह उद्योग ७ से दस वर्ष बाद लाभ देने लगते हैं। ऐसे उद्योगों मे सरकार को 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे पू जी लगानी पडती है या श्रारम्मिक वर्षों मे अनेक प्रकार 
की सहायता करनो पडतो है । 

(४) सस्तुलित विकास के लिए--निजो पूजीपति प्राय ऐसे केन्द्रों या स्थानो 
अए उछेण स्थित रग्ते हैं, जहाँ, फ़िझाएा करला खख्द है और छड़ी प्रभपर चो 

खुविधाएँ आसानी से मिल जातो हैं । ऐसी स्थिति मे आविक दृष्टि से पिछड़े हुए 
प्रदेश तो बहुत समय तक पिछड़े हृए हो! रह जाते हैं। एक प्रजातस्त्रोय समाजवादी 
देश में पिछडे हुए प्रदेशों का आधिक विकास हकरने मे पहल करना आवश्यक है 
ताकि यह भाग अन्य भागी के समान आ जायें। अत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में 
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उद्योग स्वावित कर दिये जाते हैं क्शोकि सरकार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, 
पिछड़े हुए भागों का आधिक विकास करना है । 

(५) एकापिकार पर रोक --विवशासशीस देशो मे प्राय शवितशासी पूजी< 
पति नयेन्नये उद्योग स्थापित कर उन पर एकाधिकार कर सेते हैं। इस प्रकार धीरे- 
धीरे राष्ट्रीय आय तथा आधिक सत्ता का कुछ हाथो मे सकेस्द्रण होने लगता है। मारत 
में उद्योगो को लाइसेंस नीति कुछ इस प्रकार की रहो है कि आधिक सत्ता घीरे-पोरे 
इने गिने हाथो में सकेर्द्रित हो गयी है । इस रोकने के लिए सरकार का वास्तविक 
हस्तक्षेप होना आवश्यक है । 

(६) समाजवाद के लिए--भारत में समाजवादी समाज कौ स्थापना का 
लक्ष्य अपनाया गया है। समाजवाद में उत्पादन के तत्त्दो पर सरकार वा स्वामित्व 
नहीं तो उचित नियस्त्रण करता तो अत्यन्त आवश्यक है ताकि वितरण और उत्पादन 
का ढाँचा सरकारी नीतियो के अनुसार बन सके । 
भारत सरफार को औद्योगिक नोति 

आजादी से पहले भारत सरकार ने औद्योगिर विकास वे! लिए कोई प्रयत्ल 
नहीं किया। विदेशी सरवार ने भारत के औद्योगिक विकास की इतनी अवहेलना की 
कि न तो स्वय कोई उद्योग स्थापित किये, न भारतवासियों को उद्योग स्पापित बरने 
बा प्रोत्साहत दिया। इसलिए उद्योगों सम्बन्धो नीति निर्धारित फरने वी बात 
सोचता ही व्यर्थ घा। मरदि ब्रिदिश शासन की बोई औद्योगिक नीति थी तो यह थी 
कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं तिया जाय। जो कुछ 
उद्योग लगाये गये उनमे से अधिवाश विदेशियों द्वारा लगाये गये और उनके लाखों 
रुपये के लाभ प्रति वर्ष अपने देश में ले जाते रहे । भारतवासियों द्वारा स्थापित 
उद्योगों बा अग्रेजी शासन ने सक्रिय विरोध किया अथवा उपेक्षा वे मीठे जहर से 
उन्हें नष्द करने का प्रयला विया। 

१६४८ का ओऔद्योपिक नोति प्रस्ताव 

आजादी प्राप्त करने के पश्चात्‌ भ्रत संरबार ने अपने ओदोगिक विकास 
का निश्चय किया और ६ अप्रेल, १६४८ को भारत के तत्रालीन उद्योग मन्त्री डा० 
श्यामाग्रताद मुखर्जी ने भारत को औद्योगिक नीति की पोषणा वी । इस घोषणा को 
ए४८ का ओद्योगिक नोति प्रस्ताव कह! जाता है। इस प्रस्ताव की मुख्य वातें 
निम्नलिखित थी 

(१) उहंदेय--ओयोगिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित्‌ क्ये गये , 

(0 ऐसे समाज को रचना जिसमे सद नागरिकों को समान अवक्षर तथा 
न्याय प्राप्त हो सके । 

(४) उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना । 

(४४) वर्तमान घन के वितरण के स्थान पर नये धन वा उत्पादन बर उसके 
उचित वितरण ही व्यवस्था करना । 


१६० भारतीय आध्िद प्रश्नासन 


इस प्रवार औद्योगिक नोति का उद्देश्य अधिक उत्पादन तथा न्यायपू्णे 
वितरण रखा गया। 

(५) उद्योयों का वर्गोकरण--मयथरे उद्योगों का विद्यस सरकार द्वारा किया 
पाना चाहिए था इस काम को निजी छेद पर छोड देना चाहिए, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्व 
था जिस पर उचित निर्णय लेना बहुत आवश्यक्ष था। अत सरकार ने देश के सारे 
उद्योगों को निम्नलिखित चार वर्गों में दांद दिया 

() सरकार का एक्ाधिषार-पहले देय भे ऐसे उद्योगो को सम्मिलित 
किया गया जिलके विकास वा सरवार को एकदाधिक्ार दिया गया । इस वर्य में (रू) 
अस्थ॒-इस्त्रो का निर्माण, (ख) अपु शक्ति का उत्पादन तथा नियन्वण, तथा [ग) रेलवे 
परिवहन | इन उद्योगो भे निजी पू जीपतियों को रकम लगाने को मनाही कर दो गयी 

(७) जिनके और आगे विस्हार का अधिवार फेदल सरकार को दिया 
गया--दूसरे वर्ग में ऐसे उद्योगो वो रखा गया जा उस समय निजी पूजीपतियों के 
अधिवार में थे । इन उद्योगों की जो इराइयाँ उस समय पूजीएतियों के हाथ में 
थी उन पर प्रीपतियों का अधिकार बना रहने दिया गया बिन्‍्तु यह व्यवस्था की 
इन क्षेत्रो वा आगे विस्तार केवल सरकार हो कर सकेगी । 

इस श्रेणी भे कोयता, लोहा तथा इस्पात, हवाई जहाज निर्माण, समुद्री 
जहाज निर्माण, टेलीफोन, तार तथा वेतार सम्बन्धी सामान वा उत्तादन और खतिज 
सेल को सम्मिलित किया गया । इन उद्योगों के चारे मे तोन चाहें मुख्य पी 

(क) इन उद्योगों मे नयो इकाइयाँ केवल सरकार ड्वारा ही स्थापित वी जा 
सबती थीं । 

(ख) इन उद्योगा मे पहले से काय्यं शील इकाइयो को दस वर्ष वा समय देने 
की धोषणा की ययी 4 दस वष दाद इनक्या राप्ट्रीररण किया गया तो उसका उचिश 
मुआवजा देने वी व्यवस्था होगी | 

(ग) सरकार द्वार स्थापित उद्योगो काश्ववन्ध सरकारी विगमो द्वारा चलाया 
जायेगा । हु 

(०0 बरकार द्वारा निवन्व्रित उद्योग--तोसरे वग में ऐसे उद्योगों को रखा 
गया जिनवा नियम्त्रण राष्ट्रीय हित मे आवश्यक है ! इस श्रेणी मे १८ उद्योग रखे 
गये जिनमे से सुस्य निम्नलिखित हैं 

नमक, मोटर, ट्रैक्टर, विजली, इस्जोनियरो, भारों रसायन, दवाएँ, खाद, 
पावर अस्वोहल, रवढ़, सोमेट, चीनी, वायज, सूती वस्त्र, दायु परिवहन, जल 
परिवहन । 

यह उद्योग ऐसे हैं जिनमे अधिक पूजी तथा ऊँचे तकनीरो श्ञाव बी बाव- 
श्यकता होती है । इन उद्योगो को निजी क्षेत्र पे लिए छोड दिया गया डिन्‍्तु इन पर 
सरकारी नियन्त्रण को व्यवस्था को गयी । सरकार को यह अधिवार भी दिया गया 

कि वह चाहे तो इन उद्योगों से सम्दन्धित मयी इकाइयाँ स्थापित वर सबत्ी है। 
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अनुभान इस बात से लगता है #ि ४,३०१ करोड़ रुपये की कुल पूंजी में से ३,६६७ 
करोड रुपया केन्द्रीय सरकार ढारा तथा केवल १० करोड रुपया राज्य भ्ररकारो 
द्वारा विनियोजित है। शेप रकम भारत तथा विदेशों के पू'जीपतियों द्वारा लगायी 
गयी है । 

(१) पहुले दस का महत्त्व--लांक क्षेत्र मे लगी हुई पूंजी की तीसरी उल्लेख- 
नीय बात यह है कि केद्रीय सरकार द्वारा लग यी गयी पूजी का सग्रभग ६८० प्रति 
शत तो दस औद्योगिक इकाइयो में लगाया गया है जितके माम निम्नलिखित हैं : 





लोक क्षेत्र मे पुजी विनियोग (करोड रुपये में) 








१ हिन्दुस्तान स्टील लि० १९६२ 
२. बोझारों स्टील लि० ३५६ 
३ भारतीय खाद्य नियम रध्र 
४ हैवी इजीनियरियग कार्पोरेशन लि० हे २४७ 
५४ हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० क्त्श्र 
६ फदिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० २०५ 
७ ऑयल एण्ड नेच्युरल गैस कमीशन रण्३ 
८. नेशनल कोल डेवलपमंण्ट कार्परेशन लि० १८५ 
६ भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० श्ज४ 
१० नीवेली लिगनाइट का्पोरिशन लि०. ५ १७० 
योग ३,१०७ 





इससे स्पष्ट है कि लोक क्षेत्र मे जो यूजी लगी हुई है उसका मधिकाश भाग 
इस्पात, इजीनियरी, खाद, तथा गैस, कोयला और भारी मशीन एवं वाधुयान उद्योगा 
में लगा हुआ है। केद्दीय सरकार की ?रकुल विनियोजित पूंजी का लगभग ३७ 
प्रतिशत भाग इस्पात उद्योग मे लगा हुआ है ) इस्पात उद्योग एक बुनियादी उद्योग 
है जो सभी प्रकार की मशीनों के लिए कच्चा माल देता है। इसलिए इसमे अधिक 
पूजी लगाना स्दवा उचित है । 

(४) पिछड़े हुए क्षेत्रों मे पृजो--लोक क्षेत्र मे पूंजी विनियोग की एक 
अत्यन्त सह॒ज्डपण बविद्ेप्ता ग्रह है कि जमका क़राफ़ी सागर प्रिलडे झरए अड़ेफं प्र करारा 
गया है ) इस तथ्य का अनुमान निम्नलिखित अका से लग सकता है 

विभिन्न राज्यों मे लगो सरकारी पूंजी का प्रतिशत 
राज्य बिहार मध्य प्रदेश उडीसा पण्बयातल तमिलनाडू उत्तर अदेश 
प्रतिशत १७६ इश७छ हरर हु१६ छ्द्‌ ४१९ 
हर 
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इन अरबों से स्पष्ट है कि विहार, गध्य प्रदेश, उडीसा तथा उत्तर प्रदेश र्मे 
सरवार द्वारा काफी पूंडो लगायो ययो है ॥ इनमें जन सख्या, आकार तथा ओद्योग्दि 
पिछडेपन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विनियोडित पूंजी बहुत बम है। पश्चिमी 
बंगाल तथा सामिलनाडू पिछड़े हुए राज्य नहों हैं किन्तु इनमें प्राइृठिक साधनों बा 
प्रयोग करने के लिए अविक पूदी लगायी गयी है ॥ 

इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है हि असम, हिमाचल प्रदेश ठथा राजस्थान 
मी बहुत कम विकसित शज्य हैं । इनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत बम पू जी लग्गयी 
गयी है। अमम में कुल सरवारी पू जी वा १८ प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में बेवल 
७ १ प्रतिशत ठया राजस्थान में बेवल ० ८ प्रतिश्त भाग लगाया यया है । बत इन 
शर्ज्यों में मपिक लोक क्षेत्रीय उद्योगों को स्थापना करता आवश्यक है। ताकि इनके 
आदिव' दिवास वो गति तज हो सके। 

लोक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ 

097087 457 7%०एडक्‍0#, ए)था५ 05 शक्कर 5६८0] 

लोक छेत्र दो ओद्योगिक इकाइयों वा अध्ययन उद्योग के अनुसार बरना 
उचित होगा । बद उद्योग की दृष्टि से उन पर विघार जिया जा रहा है। 
(१) इत्यात उद्योय 
($6थ ॥900503 ) 

मोरत सरकार द्वारा लोक क्षेत्र दे उद्योगों मे लगायी गयी बुल पूंजी का 
लगभग ८७ प्रतिशत भाग इस्पात उद्योग मे लयाया गया है। इस उद्योग को वेन्द्रीय 
सरवार के छधीत दो इवाइयाँ हैं॥ पतलो हिन्दस्ताम स्टील लि० (साझ00४फक 
$/ल्‍५ 6.) वया दूसरी बोबारो स्टील ज्षि० (80:270 560 .00 ) 

हिन्टुस्तान स्टील कम्पनी १६४३ में स्थापित को गयी थी ॥ इसबी अधिहृत 
पूंजी १०० बेड रपये निश्चित वो गयो। इस कम्पनी दो स्थापना राउरकेला 
रटील प्लाट वा निर्माण एवं प्रवघ करने के वास्ते वो गयी थी । दाद मे दुर्गापुर 
तथा शित्ाई में इस्पात वे कारखाने स्थापित कर दिये गये ॥ अप्रैल, १६५७ में इन 
दोनों इकाइयों को भी हिन्दुस्तान स्टोल के अधीन कर दिया गया और इसकी अधिकृत 
पूजी दढा वर ३०० कसोड रपये कर दी गयी ! 

पूजो- मार्च, १६६२ मे इन तोनों इस्पात वारखानों वी क्षमता में वद्धि वा 
निश्चय जिया गया ओर हिन्दुस्तान स्टीच वी अधिडृत पूंजी वढावर ६० 2 करोड 
रुपये कर दी गयी ( 

इ१ मार्च, १६७१ को हिन्दुस्तान स्टोन में सरकार की बुल १,०२६ 
करोड़ रुएय वो रक्‍स विनियोजित थी । इस रदम में से ५५७ करोड रुपये बदा 
यूजी ठया होप ४६६ वरोड रुपये वे ऋण ये । १६७१-७२ में €£ करोड रपये दी 
अद्य पूंजी बढाने की व्यवस्था है ताकि कम्पनी नयो योजनाएँ अपने हाथ मे ले सवे । 


» . लोक क्षेत्र मे उद्योग श्ज्६ 


उत्पादन--१६७ ०-७१ में हिन्दुस्तान स्टील के अधीन तीनो कारखानों मे 
तंपार इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित था : 


मिलाई १५.५ लाख टन 

राउरकेला हुए 0 2 

दुर्गादुर _ ३ ७ छए 
रे६४ ,, + 


इन तीनो कारखानो की उत्पादन क्षमता तो ४० लाख टन की है परन्तु पूरी 
समता का उपयोग नही हो रहा है अत. उत्पादन बे वल २६ लाख टन से कुछ अधिक 
ही रहा है । इतने कम उत्पादन का मुख्य कारण यह है कि राउस्केला तथा दुर्गापुर 
का'खानों में मजदूरों के उपद्रद नियमित रूप में होते रहे हैं । भिलाई वा उत्पादन 
तेजी से बढ रहा है । 
दोकारों स्टोल--वोकारों स्टील लि० जनवरी १६६४ मे स्थापित की गयी 
थी। इसका उद्देश्य लोक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना लगाना हैं । इसमे सोवियत 
संघ द्वारा तकनीकी तथा वित्तीय सहायता दी जायगी। सबियत सरकार ने इस 
निर्णय के अनुसार २० करोड स्थल का ऋण दिया है । 
बोकारो स्टील वी क्षमता ४० लाख टन इस्पात तैयार करने बी होगी । 
पहले चरण मे १७ लाख टन स्टील तैयार होगा। यह चरण १६७४ में पूरा हो 
जायगा । इस चरण में ही उत्पादन २५ लाख टने करने का निश्चय किया गया है । 
प्रथम चरण के पूरा होने मे ७६० करोड रुपया खर्च होते का अनुमान लगाया 
गया है । हि 
बोकारो स्टील को अधिकृत पूंजी ३८५.करोड़ रुपये निश्चित की गयी थी 
जो बढ़ा बर अब ५३० करोड़ रुपये कर दी गयी है। ३१ मार्चे, १६७१ तक भारत 
सरकार ने इसमे ४१० वरोड रुपये को अश पूंजी तथा ६० करोड रुपये का ऋण 
“दिया है। इस प्रकार इस योजना में सरवार द्वारा ५०० करोड रुपये की रकम 
लगायी जा चुकी है । 
मैसुर- इन स्टील कारखानो के अतिरिक्‍त मंसुर राज्य में भद्वावती नामी 
स्थान पर एक छोटा सा इस्पात कारखाना है जो भैसुर राज्य द्वारा चलाया जा रहा 
है ) इसकी स्थापता बहुत पहले हुई थी ज़िम्तु इसे कम्पनी का रूप अप्रेल, १६६२ मे 
दिया गया । इसकी कुल पू'जी लगभग २० करोड रुपये है । इसका उत्पादन १ लाख 
टन तक बढाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ) हि 
लाभ-हानि--हिन्दुस्तान स्टील को अपने आरम्भ काल से ही हानि सहन 
करनी पड़ी है ! अपने आरम्भ से ३१ मार्चे, १६७७० तक इसकी कूल हानि लगभग 
१२८ करोड रुपये तक पहुँच गयी है। हज 
मैसूर के कारखाने को भी ३१ मारे, १६७० तक छु करोड़ रुपये से अधिक 
हानि हो चुकी है। 
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मये कारखाने-- १७ अप्रैल, १६७० को प्रधान मन्‍्त्री इन्दिरा गाँधी ने सालेम 
(तामलनाईु), रोजपेट (मंसूर) तथा विशाखापत्तनम्‌ (आन्ध्र प्रदेश) मे स्टील वारखाने 
लगाने की घोषणा की थी । यह तीनों कारखाने भारतोय इजीनियरो द्वारा लगाये 
जायेंगे । इनके बारे मे तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं। 

(२) खाद उद्योग 
(क्षध्राएवः ए7॥8) 

१ जनवरी, १६६१ को सिन्द्री तथा नागल वी खाद फैकटरियो का कार्य 
सम्मालने के लिए भारतीय खाद निगम की स्थापना वी गयी । इस निगम की सात 
इकाइयाँ हैं जो अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, माइट्रेंट में से सब या 
कुछ का उत्पादन करती हैं । 

यह सात इकाइयाँ निम्नलिखित स्थानों पर हैं 

सिन्द्री (बिहार), नायल (पजाब), ट्राम्वे (महाराष्ट), नाम रूप (असम), 

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), कोरबा (मध्य प्रदेश) तथा दुर्गापुर (१० बगाल) 

निगम की अधिहृत पूंजी ७५ करोड रुपये है विन्तु इसमे कुल पूजो २०५ 
करोड लगी हुई है। निगम की प्राय सभी इकाइयाँ यूरिया का उत्पादन करती हैं। 
पसिद्धी, तथा दुर्गापुर अमोनियम सल्फेट भी बनाते हैं ओर ट्राम्वे तथा दुर्गापुर 
नाइट्रोजन भी उत्पादित करते है। इन सबका बाबिक उत्पादन लगभग २० लाख 
टन तक पहुँच गया है । खाद निगम उन इकाइयो में से है जिनको नियमित लाभ 
मिल रहा है। १६६६ ७० में इसे लगभग १ २० करोड रुपये का लाभ आप्त हुआ । 
(३) तेल उद्योग 
(0०॥ 7760509) 

तेल उद्योग से सम्बन्धित दो महत्त्वपूर्ण धस्थाएं हैं।॥ एक तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग (0॥ 800 )४७४४०७। 095 (0०00॥775907) तथा दूसरी भारतीय तेल 
निगम [छठाथा 0॥] एण7०7०४४०॥) है । त्तेल तथा गैत आयोग वी स्थापना 
१६४६ में हुई थी। इसका वाम देश के विभिन्न भागों मे तेल तथा ग्रेस वी खोज 
करना है ! इसमे २०३ करोड रपये की पूंजी लगी हुई है । 

आयोग ने अकलेश्वर, कलोल, नवगाँव (गुजरात) तथा नहारवटिया (असम) 
मैं तेल खोज निकाला है। इस तेल का शोधन करने के लिए लोक क्षेत्र में नूनमादी 
(१६६२), बरौदी (१६६५), शोयली, कोचीन (१६६६), भद्रास तथा हल्दिया में तेल 
शोधशालाएँ स्थापित की गयो हैं | इन तेल साफ बरने के कारखानों वी कुल क्षमता 

१०० लाख टन वापिक है । 

बेल दया ग्रेत्त आयोग उन इनी गरिनी सस्याओं में से है जिन्हें लोक क्षेत्र मे 
होते हुए भी लाभ हो रहा है। १६६६-७० मे इस आयोग ने लगभग १२ करोड रपये 
वा लाभ कमाया । 


लोक क्षेत्र में उद्योग श्द्रँ 


भारतीय तेल निगम की स्थापना १६५६ में की गयी थी। इसमें लगभग 
१३२ करोड रुपये की पुजी लगी हुई है। तेल निगम का काम तेल प्राप्त बर देश भर 
में उसकी उचित मुल्य पर बिक्री करना है। इस वाये के लिए उसके देश भर में 
पूत्ति केन्द्र काम कर रहे हैं। तेल निगम को भी १६६६-७० में लगभग २२ करोड 
रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। 
(४) बिजली का भारी सामान 
(प्र८ू४५ दच्लतव्णंड) 

बिजली व सामान बनाने के लिए मारी मशीनों का निर्माण करना आव- 
ब्रयक होता है। अगस्त, १६५६ में इस उद्देश्य को पूति के लिए भोपाल में एक 
कारखाना स्थापित किया यया जिसका नाम हैवो इलेक्ट्रकल्स लि० रखां गया। 
इस कम्पनी का काम हरिद्वार (उत्तर प्रदेश), रामचन्धपुरम (आत्ध्न प्रदेश), 
तिस्वेस्सरवर (मद्रास) तया भोपाल (मध्य प्रदेश) की परियोजनाओं को पूरा करना 
था। १७ नवम्बर, १६६४ को इनमे से पहली तीन को मित्रा दिया गया और 
सबका नाम भारत हैवी इलेविट्रकल्स लि० (छक्के प्रट३४७ पात्टप्रत्त5) रख 
दिया गया । 

भोपाल की इक)ई हैवी इलेंविट्रकल्स के नाम से अलग बनती रह गयी है । 

इन दानों इकाइयों द्वारा बिजली का भारी सामान तथा मशीनें आदि बनायी 
जाती हैं। इनमे कुल मिलाकर लगभग ३०० करोड रुपये की पूजी लगो हुई है । 

यह दोनों दी इकाइयाँ हानि में चल रही हैं। १६६६-७० में ही इनको € 
करोड रुपये से अधिक हानि उठानी पडो 
(५) इजोनियरोी उद्योग 
(छिड़ए्एव्थयाड़ 20705059) 

ओऔद्यागिक विकास के लिए छोटी और बडी मंशीनें तथा ओनार बनाने के 
कारखाने स्थापित करना बहुत आवश्यक है। बडी मशीनें छोटी मधीतें बनाने के 
काम आती हैं और उन मशीनो को चालू रखने के लिए औौजार बनाना बहुत 
आवश्यक है। 

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ३१ दिसम्बर, १६५८ को भारी इजीनियरी 
निगम (पि९३५५ छ087०थाएड़ (०:9०:४७०४७) रांची में स्थापित क्षिया गया । इस 
निगम की तीन इकाइयाँ हैं 

(0 भारों सीने बनाने की इकाई जो ग्रति दर्ये ह लाख टन से अधिक वजन 
की सारी मशीनें विर्माण करेयी । 

(0) पुर्जे ढालने क्यी इकाई जिसस्ये वापिक क्षमता लगभग २ लाख टन होगी ! 

(7४) भारी मशीनी औजार इकाई जिसकी वापिक क्षमता १०,००० टन होगी ! 

इनमें से पहली इकाई स्लोवियठ सघ को सहायता से स्थापित की गयी है । 
दुमरी ठया तोधरी इकाइयों को स्थापना चकस्‍्लोवाकिया की सहायता से हुई है। 
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इस निगम में ३१ मार्च, १६७१ को भारत सरकार वी बुल लगभग २७४ करोड 
रपये की पूजी लगी हुई थी । 

इजीनियरी निगम भी श्राय हानि पर ही चलता रहा है। आरम्भ से 
३१ मार्च, १६७१ तक इसवी कुल हानि का अनुमान लगभग ५६ करोड रुपये 
लगाया गया । 

दूसरी सस्था हिन्दुस्ताव मशीन हृल्स लि० (प्ारतए5्या व चल्गाढ प0०5 
]॥0 ) बगलौर मे है । यह घडियाँ तथा मशीनों के अन्य औजार बनाती है। इसवी 
शाखाएँ पिजौर (पंजाब) तथा अजमेर मे हैं। इसकी स्थापना १६५३ मे हुई थी । 
इसमें सरकार की लगभग २६ करोड रुपये की पू'जी लगी हुई है । 

इन सस्थाओ के अतिरिवत त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि० तथा इजीनियरिंग प्राड- 
कटस लि० हैं। पहला सस्थान नैंनी में है। इसमे सरकार की लगभग ६ करोड 
रुपये की पू'जी लगी हुई है। यह सस्था स्टोरेज टंक, ट्रास्मिशन टावर, इस्पात के 
पुल, क्रैन तथा मकानो के लिए अन्य भारी सामान तैयार करती है। 

इजो निरयरिंग प्राडक्ट्स की स्थापना अप्रैल, १६७० मे हुई थी । यह इस्पात 
कारखानों, खानों, खाद फंक्टरियो आदि के लिए साज सामान तथा उपकरणों की 
ब्यवस्था वे लिए स्थापित की गयी है | 
(६) कोयला विकास 
(0०४ 96एथ०फफथा) 

वोयले के विकास के लिए दो महत्त्वपूर्ण निगम बताय गये हैं। पहला राष्ट्रीय 
कोयला विकास नियम [पिक्षाणाव। 002 06ए८०क्गाला। 00फुणब0० 7.0 ) 
है जिसकी स्थापना १६५६ में राँचो में की गयी। निगम सरकार द्वारा सचालित 
कोयला खानो का प्रवन्ध सम्भालता है। इस निगम के अन्तर्गत २४ कोयला लानें हैं 
जिनसे प्रति वर्ष लगभग १९५ वरोड टन कोयला निकाला जाता है। निगम चार 
स्थानों पर कोयला धोने की इकाइयाँ चला रहा है जिनमे प्रतिवर्ष लगभग २० लाख 
टन कोयला घोया जाता है । 

कोयला निगम में लगभग १८४५ करोड रुपये की पूंजी लगी हुई है। इसमें 
१६६६ ७० में १ करोड रुपये से कुछ अधिक वा सलाम हुना। 

दूसरा नियम नीवेली लिग्रमाइट कार्पोरेशन है जिसकी पूंजी लगभग १७० 
करोड रुपये है । यह लिगनाइट कोयले के खनन तथा विकास के लिए उत्तरदायी है । 
नोवेली निगम में १६६६-७० में लगभग ४.४ करोड रपये की हानि हुई गत वर्षों 
में भी इसमे हानि होती रही है + 
(७) जहाजी व्यवसाय 
(89ाएए॥ड 7१७४9) 

भारत में जहाज बनाने वा एक वारखाना है जिसकी स्थापना विशाखापत्तनप््‌ 
में १६४० में जी गयी थी। इसे सिधिया एम्पनी ने स्थापित किया था, विन्तु १६५२ 
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मे इसे भारत सरकार द्वारा खरीद लिया गया। इसका प्रवन्ध चलाने के लिए 
हिन्दुस्तान क्षिपयार्ड लि० की स्थापना की ययी ) यह प्रति वर्ष चार जहाज निर्माण 
करता है| हिन्दुस्तान शिपयाड़े लि० में १० करोड रुपये को पूंजी लगी हुई है। यह 
सस्‍्यान लाभ मे चल रहा है । 

दूधरा शिपयार्ड कोचोन मे बनाया जा रहा है जिसमे जापान से सहायता 
मिल रही है । 

अन्य +इन औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त खनिज विक्रास, नप्रक, 
टेलीफोन, दवाएँ तथा जन्तुनाशक पदार्थों के लिए ओद्योगिक इकाइयो स्थापित की 
गयी हैं । 
लोक क्षेत्र के उद्योगों मे लाभ-हानि 

साधारण रूप में लोगो की यह मान्यता है कि सरकारी उद्योग लाभ कमाने 
के लिए नहीं होते, जनता की सेवा के निए स्थापित किये जाते हैं । यह बात न॑ तो 
सैद्धान्तिक रूप में सही है न व्यवहार मे उचित मानी जा सकती है। लोक क्षेत्र के 
उद्योगों को उचित मात्रा में लाम कमाना ही चाहिए ताकि उनसे सरकार को कुल 
आय मे वृद्धि हो सके । इस आय की रकम से सरकार नयी ओऔद्यांगिक इकाइयाँ 
स्थापित कर सकती है या पुरानी इकाइयो का विस्तार कर सकती है 

भरत के उद्योग--भारत मे लोक क्षेत्र मे ३१ मा्चे, १६७० को ६१ इकाइयाँ 
थी जिन पर ४,३०१ करोड रुपये को पूंजी लगी हुई थी (इनमे रेलें सम्मिलित नहीं 
हैं), इनमे से १६६६९ ७० में ३६ इकाइयो ने लगभग ७१ करोड रुपये का लाभ 
कमाया जबकि ५२ इकाइयो को ६४ करोड रुपये की हानि हुई । इस प्रकार ४,३०० 
करोड शपये पर कुल ७ करोड रुपये का शुद्ध लाभ हुआ जो ० १७ प्रतिशत मात्र है ॥ 

जिन इकाइयों से विशेष लाम है उतके नाम तेल निगम, तेल तथा गंस 
आयोग, राज्य व्यापार निगम, मारत इलेक्ट्रोनिक्स, एयर इंडिया, टेलीफोन, खाद्य 
ज़िगम, राष्ट्रीय कोपला निप्रम आदि हैं॥ विज्येप हानि उठाने वाले उद्योगों के नाम 
हैदी इजीनियरिय कारपोरेशन, हैदी इलेंक्ट्रिकल्स, मोवेली लिगनाइट निगम, तथा 
अन्य निगम हैं । इनमे से अमेक निगम ऐसे हैं जिनपर अमो पूरों शक्ति से काम 
होना आारम्म नहीं हुआ है । 
हाति के कारण और उपाय 

लोक क्षेत्र के उद्योगों या अन्य सस्थानो में जो हानि हो रहो है या सामान्य 
दर से बहुत कम लाभ हो रहा है, उसे ठोक करने के लिए निम्नलिखित काम क्ये 
जाने चाहिए : 

(१) उत्पादन झवित--इनकी उत्पादन शक्ति प्राय पूरी तरह काम मे नहीं 
ली जाती ; इसे पूरी तरह काम मे लेना चाहिए ताकि इनके उत्पादन मे वृद्धि हो सके ! 
अधिक उत्पादन होते से इन उद्योगों के लाभ वी दर उचित स्तर पर आ जायेगी । 
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(२) सत्ता का विक्रेम्द्रीकरण--लोक क्षेत्र के उद्योगों में प्राय निर्णय लेने 
में देर होती है वयोविं, निर्णय लेने का अधिकार विसी एक व्यक्ति या बुद्ध व्यक्ितयों 
के हाथ में होता है। यह व्यक्ति नौवरशाही वी परम्पराओ में पत्ने हुए होते है। 
भत इन्हे छोटी से छोटी बात का निर्णय लेने मे देर होती है जिससे अनेव बार 
उद्योगों को बहुत हानि उठानी पडती है । 

(३) प्रवन्ध व्यवस्था-लोक क्षत्र के उद्योगों मे प्राय वेस्द्रीय प्रशासनिक सेवा 
([ # 8) या राज्य प्रशासनिक सेवा के व्यवितयों वा अध्यक्ष, सामान्य व्यवस्थापव, 
महाप्रवन्धक आदि नियुक्त किया जाता है। इन व्यक्तियों को उद्योगों के सचालन 
का कोई अनुभव नही होता । यह व्यक्ति एव दो वर्ष मे कुछ अनुभव प्राप्त करते है 
तब तक इनकी घदली किसी दूसरे स्थान पर कर दी जाती है। इस प्रकार इन 
सस्थानो के प्रबन्धक जल्दी-जल्दी बदलते हैं। यह सवथा अनुचित नीति है। उचित 
तो यह है कि औद्योगिव सस्थानों के लिए प्रवन्धकों वा एक अलग समूह बनाया जाना 
चाहिए जिसके प्रत्येर व्यक्तित को उचित प्रशिक्षण देवर उद्योगो के सचालन के योग्य 
बनाया जाना चाहिए। इन «यक्तियो को औद्योगिक सेवा वे लिए ही निश्चित बर 
दिया जाना चाहिए ताबि इनकी बार बार बदली नहीं बरनी पडे । इससे प्रवन्ध 
व्यवस्था मे सुधार होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, लागत बम होगी और इन 
झौद्यागिव इकाइयों को लाभ होने लगेगा । 

(४) श्रम नीति--लोक़ क्षेत्र के उद्योगों बे लिए एवं सही ओर दृढ़ 
श्रम नीति अपनायी जानी चाहिए जिससे इन उद्योगों म शान्ति भी बनी रहे और 
इनमे उत्पादन में हानि हाने का भय न रहे । इसके लिए श्रमिवो म॑ स्वामित्व बी 
भावना उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है | वर्तमान मे लोक क्षेत्र मे बाम करने वाले 
व्यक्ति अत्यन्त लापरवाही से काम करते हैं क्योकि उनकी सेवा की शर्तें ऐसी हैं वि 
उनमे हानि होने पर उ-हे बोई सजा नही मिलती तथा अधिक लाभ होने पर कोई 
पारितोपिक नहीं मिलता। इन उद्योगों में ऐसी परम्पराएँ डालनी चाहिए 
कि अच्छा काम करने वाले को पारितोपिद मिल सके तथा घटिया वाम करने वालो 
शी दडित क्या जा सके । 

इसके लिए अच्छे काम वी न्‍्यायसगत परिभाषा अपनानी आवश्यक है । 

(५) नयी प्राविधियाँ--अनेव सरवारी उद्योगों मे अब भी उत्पादन, लागत, 
बजट आदि के बारे मे पुराने ठरीके और पुरानी परम्पराएँ ही अपनायी जाती है । 
यह किसी भी दृष्टि से उचित स्थिति नहीं कही जा सकती । इन उद्योगों मे नवीनतम 
तकनीक तथा श्रेप्ठत्तम प्रादिधियाँ अपनायी जानी चाहिए और पुराने घिसे पिटे 
तरीकों मे सुधार क्या जाना चाहिए । 

(६) प्रृल्याक्न--लोक क्षेत्र वे उद्योगो मे जनता वी रकम लगती है। उस 
रकम का श्रेष्ठतम प्रयोग हो इसके लिए इत इकाइयों वे समय समय पर मूल्यावन 
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को व्यवस्था की जानी चाहिए। इन मूल्याकनों वी रिपोर्ट प्रकाशित की जानी 
चाहिए और इन्हें इन उद्योगो वे कर्मेंचारियो को जानकारी में भो लाना चाहिए । 

लोक उद्योगों वी वायें क्षमता या सेवा स्तर के वारे में समय-समय पर 
जनता का मत जानने को चेप्टा को जानी चाहिए और जतदा के मत को जानकारों 
करे चा रियो को भी दी जानो चाहिए त/क्ति कर्मंचारियो को अपने बारे में जतता को 
राथ का पता लग सके। इससे इन उद्योगों के प्रबन्ध से कुछ कुशलता आाने की 
सम्मावरता हो सकती है 

(७) सांजनिक प्रतिष्ठा तथा जानकारो--लोक क्षेत्र के उद्योग अनेक बार 
बहुत उपयोगी काम करते हैं किन्तु उनके उपयोगी काम वी सही जानकारी जनता 
को नहीं मिलती । इससे लोक क्षेत्र के उद्योगों को जो सामाजिक गतिप्ठा मिलतो 
चाहिए, वह नही मित्र याती । अब लोक क्षेत्र के उद्योगो की उपलब्धियों के वियय 
में समय-समय पर पत्रिकाएं, पुस्तिकाएँ या विज्ञापन प्रकाशित किये जावे चाहिए 
ताकि उनके बारे मे गलत घारणाएँ दूर हो सकें ओर उतका सही स्वरूप समाज के 
सामने आग सके ) 
प्रश्ञासनिक सुधार आयोग के सु्णव 
(ए७००एाए७१6४0005 ए॑ ह6 &वणाणञञाशा५ एशथ०णा 007फा$श०7०) 

लोक क्षेत्र के उद्योगो को लामदायके बनाने की दृध्ठि से अशामरीर आयोग 
द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये यये हैं 

(१) क्षेब्रोथ निगम--आयोग वा मत है कि सारो ओद्योगिव कियाओ को 
कुछ बर्गों में बाद कर कुछ निगम बना दिये जन चाहिए जो एक निश्चित क्षेत्र वी 
सब ओऔद्योगित्त इकाइयों की देख-रेख कर सर्के | उदाहरण के लिए इस्पात के सभो 
सरकारी कारखानो को एक प्रब॒न्च म ले लगा चाहिए, तेल साफ करने बालो इकाइयो 
का प्रदनन्‍्ध एक निगम को सोंप देना चाहिए । इससे प्रदन्ध व्यवस्था कुशल हो सकेगी 
ड्यैर लागत में बमी पा जायेगी । 

(२) प्रदन्ध व्यवस्था--वध्योग ने प्रत्येक उद्योग से सम्बन्धित जानकपरों को 
निदेशक मडल या प्वन्ध मडल के सदस्य तिगुक्त करने का सुभव दिया है! इससे 
उचित समय पर उचित निर्णय लिए जा सकेगे और कुशलता मे वृद्धि हो सकेगी ) 

(३) जोक उपजम सस्याव--तीक्वरा सुझाव यह दिया गया है कि लोक 
क्षेत्रीय उद्योगो के लिए जो सत्यान (छणाध्8ए ० एएणा० एंएशफ़ा5०७) है उसके 
बायें छेड को बढ़ाया जाल चाहिए $ उसे केवल बुछ प्रकाशन निब।लक्र हो सन्तुप्ट 
नहों हो जाना चाहिए | उसके द्वारा इच उद्योगो वी विभिर समस्याओ वा विश्लेषण 
किया जान” चाहिए और नोति निर्घारण में मार्ग दर्शन क्या जाना चाहिए । 

(४) आन्तरिक अफ्क्षण--आयोग ते इन उद्योगों के वित्तीय प्रवन्ध को अधिक 


डुद्ल दनाये जाने का सुझाव दिया है। इसके लिए थआस्वरिक अकेक्षण प्रणाली मे 
सुधार का सुझाव दिया गया है ॥ 


८६ भारतीय आधिक प्रशासन 


(५) नियुक्षित प्रणालो--प्रशासनिक सुधार आयोग का मत्त है कि इन उद्योगो 
की विद्येपन्ञों तथा अधिकारियों की नियुक्ति की प्रणाली उचित नही है । सभी 
व्यवितयों वो सरकारी सेवाओ मे से लेने के वररण इसका प्रशासन मौवरशाही के 
शिव जे मे जक्ड गया है। इसे मुक्त वरने के लिए खुले वाजार से अनुभवी तथा 
क्षियाशील व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए जो क्रान्तिकारी नीतियो को 
अपना सर्वे । 

(६) अक्रेक्षक भण्डसों का गठन--प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोड क्षेत्र के 
उद्योगो के हिसराव किताव वी नियमित तथा उचित जाँच के लिए चर या पाँच 
अक्रेक्षक मण्डलो के गठन वा सुभाव दिया है | यह अकेक्षक मण्डल नियन्त्रक तथा महा- 
अकेक्षद के निर्देश मे ही काम करेंगे 

इस प्रकार प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव इन उद्योगों के प्रश्चासनिक, 
वित्तीय तथा जाँच सम्बन्धी कार्यो को कुशल तथा श्रेष्ठ बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान 
कर सकते हैं । सरकार को इन दिशाओ मे तत्काल उचित परिवतत तथा सुधार व रने 
का प्रवत्न करता चाहिए । 

अम्यास प्रश्न 

१ लोक क्षेत्रीय उद्योगों के क्या उद्देश्य हो सकते हैं ? क्या उनका लक्ष्य समाजवाद 
की स्थापना करना होता है ? 

३२ भारत में लोक क्षेत्रीय सस्थानों के सपठन और प्रवन्ध व्यवस्था था विश्लेषण 

बौजिए। 

भारत में लोक क्षेत्रीय उपक्रमो के विशेष तत्त्वो वो व्याख्या बोजिए । 

भारत मे राज्य द्वारा बिन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में औद्योगित इकाइयाँ स्थापित की 

गयी हैं २ इन क्षेत्रों का देश की बर्थ व्यवस्था मे कया महत्त्व है ? 

४ भारत मे इस्पात, तेल तथा खाद उद्योगो बी लोक क्षेत्रीय इकाइयो पर टिप्पणी 
लिखिए । 

६ भारत मे लो क्षेत्रीय उद्योगो के दो महत्त्वपूर्ण वर्गों का ब्यौरा लिखिए तथा 
उनका महत्त्व स्पष्ट कीजिए | 

७ भारत मे लोक क्षेत्र के उद्योगो मे हानि के वया कारण हैं ? उन्हें दूर करने के 
लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए ?ै 

झ प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोक क्षेत्र के उपत्रमो म सुधार करने के लिए 
जो सुझाव दिये हैं उनकी मालोचनात्मक व्याल्या कीजिए । 


रन ० 


िनिविललनभ- क्षेत्र मे बैंकिंग 


(88 छा वृष प्रम्त८ एएडठा36 5८छए70४) 


१३ 





बेक तथा जन्य उद्योगों मे भेद 

दैक्षिय एक सेवा व्यवसाय है । इसमें व्यवितगव सम्पर्क का अत्यधिक महत्त्व 
होता है । क्योक्ति प्राहक बैकर के निरन्तर सम्पर्क मे आता है और उसके व्यवहार 
पे प्रभावित होता है) बन्य उद्योगों में विज्ञापन और विक्रय कला का अधिक महत्त्व 
होता है जबकि बैक को श्रेष्ठ सेवाएं ही उसका सबसे बडा विज्ञापन होती हैं । 
दापित्व की दृष्टि से भी बैंको की जिम्मेदारों बहुत अधिक होती है वयोकि बह अन्य 
व्यक्तियों के घन में लेन-देन करते हैं ) उस घन की सुरक्षा तथा श्रेष्ठतम प्रयोग-- 
दोना बातो का ध्यान रखा जाना आवश्यक है ॥ 

बैंकिंग तथा अन्य उद्योगो के भेद निम्नलिखित बातो से स्पष्ट हो सकते हैं 

(१) व्यापार वस्तु-मुद्रः--देंको की सबसे महत्त्ववृणे विशेषता यह है कि बेक 
मुद्रर में लेन देन बरते हैं । अन्य उद्योगों से विभिन्न श्रकार की वस्तुओं का उत्पादन 
होता है और उन वस्तुओ को बेचते की व्यवस्था की जातो है। वैक मुद्रा मे ही 
व्यपार करते हैं । बुछ व्यक्तियों का मान्यता है कि “बंक मुद्रा का श्रप-धिक्रप करते 
हैं ।” इसका अर्थ यह है कि बेक पू'जी उधार देते हैं और पूजी जमा करते हैं। इस 
पूजी के बदले ब्याज लिया दिया जावा है । 

बैंक की इस विशेषता के कारण सरकार के लिए दो काम करने आवश्यक 
हा जाते हैं: 

(0 ब्याज दरों को नियन्त्रित रखना, तथा 

(४) उधार की क्ियाओ का नियमन करना । 

(३) राष्ट्रीय बचतों के सरक्षक--दको की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता यह 
है कि वह समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा जमा को गयी छोटी-छोटी रक़्मो को जमा 
करने वालो को आवश्यकता पडते ही यह रकमे लौटा देते हैं । इस प्रकार जमा की 
गयी रकमो को भी उद्यार देकर एक ओर तो वह व्यापार तथा उद्योग के विकास में 
सहायक होते हैं, दुसरी ओर अपने लिए लाभ कमाते हैं। 

श्षछ 


हृष्प भारतीय आयथिक प्रशासन 


इस विश्येपता का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि का दूसरों के घन मे 
व्यापार बरते हैं और उससे लाभ कमाते है । उदाहरण दे लिए भारत के सभी बंकों 
बी अश पूजी लगभय ५० करोड रपये है जबकि बेदो मे जमा रकम ५,००० करोड 
रुपये से भी अधिव है । इस दृष्टि से बेको के कुल साधनों मे अधिकाश भाग जमा 
करने वाले ग्राहकों का ही होता है । किन्तु बेको की नीति निर्धारण में रकम जमा 
करने वालो का कोई हाथ नही होता । अत चैको बे असली मालिव (जिनके ५००० 
करोड रपये जमा हैं) कुछ नहीं कर सकते जबकि थोडी सी रकम लगाने वाले 
अशघारी (५० वरोड़ रुपये के मालिक) बेको के मालिक माने जाते हैं और बेको को 
नोति इनके द्वारा चुने गये निदेशको द्वारा निर्धारित होतो है ! यदि यह व्यक्ति बैंको 

के घन का दुश्पौयोग करें तो इनवो तो ५० करोड रुपये की ही पूंजी डूवेगी, जमा 
करने वालो की ५,००० करोड रपये की रकम डूब जायेगी ) अत जमा वरने वालो 
के हितों वी रक्षा करने के लिए बैंकों को ऋण नीति या पूंजी लगाने सम्बन्धी नोति 
पर सरकार वा पूरा नियन्त्रण होना चाहिए ) 

अन्य उद्योगो मे गवत नीति अपनाने से पूंजी लगाने वाले अशधारियों 
को ही हानि होती है, सामान्य व्यक्तियों को नही । अत बेद्ो मे अन्य उद्योगों की 
बजाय सरकारी हस्तक्षेप अधिक आवश्यक है 4 

(३) साख निर्माण--सामान्य उद्योगो की एक विशेषता यह होती है कि वह 
किसी न किसी वस्तु का उत्पादन या निर्माण करते हैं। बेको द्वारा विसी वस्तु वा 
निर्माण नहीं क्या जाता । वह जमा रकम के आधार पर साख वा निर्माण करते 
हैं। यह एक आश्चयेजनत विन्तु सही तथ्य है कि किसी बेद वे पास १०० रपया 
जमा होने पर वह इससे चार, पाँच या अधिक ग्रुनो रकम उधार दे सकता है। 

इस प्रकार बैका वो उघार देने को शक्ति बहुत व्यापत् होती है । अत यदि 
उचित नियस्त्रण नहीं बिया जाय तो साख का प्रसार बहुत ठेजी से होने लगता है 
भर वस्तुओं के मूल्यों मे वृद्धि होने का भय रहता है। इस्त दृष्टि से भी बैंको की 
नीति मे सरकार का उचित हस्तक्षेप बहुत आवश्यक होता है । 

(४) शाखाएँ-वंकः तथा अन्य उद्योगों मे एक बडा भेद यह है वि बैक देश 
विदेश मे जगह-जगह अपनी शाखाएँ खोलते हैं जबकि ओद्योगिद इकाइयो को अपनी 
शाखाएँ खोलने वी कोई आवश्यकता नहीं होती । बेको वा शाखा विस्तार कभी- 
कभी भयकर प्रतिस्पर्डधा का रूप ग्रहण कर सकता है जिससे देश वो हानि हो सबती 
है। अत शाखाओ का उचित नियमन करने के लिए भी सरकार वा हस्तक्षेप बहुत 
आवश्यक है । 

(५) व्यक्तिगत सेबा--उद्योगो में प्राय उद्योगपति या प्रवन्धव वास्तविव 
ग्राहबो ने सम्पर्न मं नही बाते उनका माल थोक विज्लेताओ को बेचा जाता है, 
थोक वित्रेता फुटदर व्यापारियों को बेचते हैं भर फुटवर व्यापारी ग्राहकों वो बेचते 
हैं। वकों मे सारा लेन देन विलकुल प्रत्यक्ष होता है जिसमे वह ग्राहदा के सीधे 


लोक क्षेत्र में वैक्रिंग श्ष्ध 


सम्पर्क मे आते हैं । अत बैंकों को नयो नयी सेवाएँ आरम्म रूरनी पड़ती हैं, पुरानी 
सेवाओ में सुधार करना पडता है तथा ग्राहको की इच्छा, स्वभाव आदि का ध्यान 
रखना पडता है । 

इस विशेषता के सन्दर्म मे सरकार का केवल यह काम होता है कि वह दैकों 
को नयी सेवाएँ प्रचलित करने मे सहायता करे तथा उनके लिए उचित वातावरण 
तैयार करने में मेतिक या आथिक सहयोग प्रदान करे । 

(६) सूचना के स्रोत--बैक उद्योगों के लिए आवश्यकता के समय पूजी की 
ब्यवस्था करते हैं मौर उनके लिए विदेशों मे भी मुंगतान कर देते हैं। दंको की 
विदेशों मे शाखाएँ होती हैं जिनके माध्यम से वह विभित देशो के व्यापारियों तथा 
उद्योगषतियों के बारे में सही सूचना सप्रह कर अपने देश के व्यापारियों को दे 
सकते हैं । विदेशों मे व्यापार की प्रगति तथा वस्तुओं की माँग के विषय में भी बे को 
का योगदान महत्त्वपूर्ण हो सकता है । 

इस प्रकार वैकिग एक ऐसा उद्यांग है जो उद्योगो को अनेक प्रकार की 
सहायता और मेव्रा प्रदान करता है । अत इसका उचिन दिशाओं से नियमन होना 
बहुत आवश्यक है ) 
कया बेकों को सरकारी स्वामित्व मे छे लेना चाहिए ? 

वैक्गि की अन्नग विश्येपताओं के कारण ही भारत म॑ घुछ व्यक्तियों का मत 
रहा है कि वेको को सरकारी अधिकार में हो ले लेता चाहिए | बैंको को सरकारी 
स्वामित्व मे लेने की किया को राष्ट्रोयकरण कहा जाता है। यदि दँको की नीतियों 
का सरकार द्वारा नियन्त्रण हो तो इस क्रिया को स्रामाजिक नियन्त्रण कहते हैं। इन 
दोनो ही नीठियो का अत्यधिक महत्त्व है अत इन दोनो के बारे में विस्तार से 
विचार त्िया जाना आवश्यक है ॥ 
राष्ट्रीपकरण के पक्ष से तक 

भारत मे बंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे निम्नलिखित तक दिये जाते रहे हैं 

(१) अवब्पवस्था --भारतीय विजी दैक्रिंय का इनिहास अबव्यवस्था, अनौचित्य, 
बृप्रबन्ध एव घन के दुस्पयोग वा इतिहास है देश के अनेक बैंक पू'जीपतियों के 
प्रभाव क्षेत्र मे हैं और यह पूजीपति इन बैकी का घन अपने व्यवितगत स्वार्थ साघन 
के लिए काम मे लाते हैं। इन बंकों के सचालको के प्रभाव के कारण देंको वी 
बहुत-सी राशि सट्टे के लिए ध्रयुकत की जातो हैं। इन सव दोषो को कानून हारा 
समाप्त करना अत्यन्त किन है । अत बैंको का राष्ट्रीयकरण ही इतका एकमात्र 
उपाय है। 

(२) जनहित--रिजवे बैंक की स्थापना (१६३५) और भारतीय वैंकिय 
विधान के लागू होने (१६४६) के पश्चात्‌ भी देश मे बैंको के बन्द होने का क्रम 
शंका नहीं है। वर्तमान मे भी देश मे कुछ बैंक हानि पर चल रही हैं! यह स्थिति 
निश्चय ही असनन्‍्तोपजनक एवं असह्य हैं) यठ वर्षों की बैंक असफलताओं ने रिजये 
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बैंक की अक्षमता एवं लापरवाहो को प्रकट कर दिया है अतः जमाईर्ताओं के हितों 
वी रक्षा के लिए दैंकों को सरकारी अधिकार में लिया जाना आवश्यक है । 

(३) औद्योगिक विकास--देश में उचित मात्रा मे वाछित क्षेत्रो मे साख प्रसार 
करने का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अधिक साख प्रसारित होने पर देश में 
पूल्प-वृद्धि का मप उतने हो जाता है और साख की कमी से देश को औद्योगिक एड 
व्यावसायिक प्रगति को घक्क्रा लगता है। वहुधा रिजव देंक द्वारा साल नियन्त्रण के 
लिए मये-वय साधन अपनाने पटते हैं जोर उतको सफलता मी प्राय सदिग्ध रहती 
है। इस दृष्टि से देश के व्यावसायिक हितानुसार साख प्रसारित करने को एक्माव 
पद्धति यही है कि देंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय ॥ 

(४) सरकारी नोति को सफलता--भारत में एक समाजवादी समाज को 
स्थापना का निश्चय क्या गया है जिसमे विसी का शोषण न हो और कोई भूखा- 
नंगा न रहे । दस नीति की सफ़्लत्ा के लिए शोषण के सम्पूर्ण साधनों को सरकारी 
नियन्त्रण में लेना आवश्यक है। भारतीय दंक्ो के पास अरबो रपये को पूजी है 
जिसका उपयोग राष्ट्रीय हितों मे करने का एकमात्र नरीक्षा यह है कि देश के विछठ़े 
हुए प्रामीण क्षेत्रों में देंक की अधिकापिक घाखाएँ खोली जायें, बढें-बडें बेंकों के लिए 
यह कर सकता कठिन नहीं है क्योकि वह बहुत बडी राशि लाभ के रूप में क्मातेहैं 
और छोटे स्थानों पर शाखाएँ खोलने मे उन्हे इस लाभ के कुछ भाग से वचित रहना 
पड़ेगा । निजी बैंक क्षिमी मी दशा में अपनी लाम-राशि कम करने को तैयार नहीं 
है अत देश के बेकिंग विकास के लिए देंको का राष्ट्रीयक्रणय करना ही हितकर 
है । राष्ट्रीय रण होने पर बेक देश के कोने-कोने में फैल सगे, देश का ग्रामीण 
जनता को (जिसको आय गत वर्षों में बढ यरी है) अधिक वबत करने के लिए 
प्रोसाहित कर सर्केगे तथा देश की सम्पूर्ण बचत पूंजी का प्रयोग अविहापिक राष्ट्रीय 
हित में हो सकेगा जितसे देश में समाजवादी समाज की स्थापना में सहयोग 
मिलेगा । 

(४) योजनाओं मे सहयोग--वेंको के राष्ट्रीय करण से देश की जनता को 
भारतीय वेंक्षिम प्रथ'ली में अधिक्राधिक विश्वास हो जायेगा जिससे बेकों की जमा 
राशि में समुचित व॒द्धि होने को सम्भावना है । इससे भारत सरकार को केवल काफ़ी 
अधिक राशि राष्ट्रीय विकास मे प्रयुक्त करने के लिए प्राप्त हो जायेगी बल्कि सरकार 
के हाथों एक ऐसी कामप्रेनु लग जायगी जिसके साधनों मे निरन्तर वृद्धि होती 
रहेगो । इससे भारतीय योजनाओं को सफलता में अधिक्राधिक सफ्लता मिच 
सकेगी । 

(६) विदेशों व्यापार--मारत के विदेश्दी व्यापार के लिए अधिकाश वित्तोय 
ब्यवस्या अमो तक विदेशी बेक़ो के हाथ मे हैं क्योकि भारतीय देंका के साधन कम हैं 
और वह ययेष्ट मात्रा में विदेशों व्यापार के निए ऋष नहीं दे सकते । देंकों के 
शाप्ट्रीयकरण से वह एक केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत आ जायेंगे जिससे उनके साथनों 
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मे बाशातीत वृद्धि हो जायेगी और कुछ देंक जिन्हें विदेशी विनिमय व्यवभाय करने 
की मनुमति दी जायेगी, ययेष्ट मात्रा में विदेशी व्यापर के लिए घन की व्यवस्था 
कर सकेंगे | इससे विदेशी देंको के विसद्ध की गयी शिकायतों का भी अन्त हो जायेगा 
और भारतीयों को ही विदेशी व्यापार का धम्पूर्ण लाभ मिल सकेगा ॥ 

भारतीय विदेशों व्यापार भे एक अत्यन्त गम्मीर दोष यह है कि देश से 
निर्यात होने वाले माज़ से कम राशि के बीजक (एव ॥7६००ए१९४) बनाये जाते हैं 
जिससे भारत को विदेशी विनिमय की अधिकृत आय कम होती है । जितनी कम 
राशि के दीअक बनाये जाते हैं वह प्राय निर्यातकर्ता के ब्यतियत खात में अमरीका 
अथवा स्विटजरलैंण्ड के बंको मे जमा होती रहती है और इसका प्रयोग स्वर्ण का 
तस्कर व्यापार अथवा अन्य अरनतिक अथवा अर्वेध कार्यो के लिए क्या जाता है। 
बैंको के राष्ट्रीयक रण से इस जनंतिक प्रथा के मार्गे मे अडचन उत्पन्न हो जायेगी वयोकि 
बैंको को प्राय इस प्रकार की अवैध कार्यवाहियों का पता चले बिना नहीं रहता! 
सा्देशनिक क्षेत्र मे होने के कारण यह कमर बीजक बनाने को प्रथा का अन्त करने में 
प्रह्मयक हो सक्रेंग और इस प्रकार देश की बहुमूल्प विदेशी विनिमय को चोरों बन्द 
हो जायेगी । 

(७) महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सुदिघाजनक ऋूण--मारतीय वेंको पर यह 
आरोप लगाया गया है कि वह केवल वड़ें-बडे उद्योग तथा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक 
इकाइयों को हो रकम देते हैं, उन्होंने कृषि तथा लघु उद्योगों (जो देश की अर्थ- 
व्यवस्था में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखने है) का आधिक सहायता दने की दिशा मे 
कोई रुचि नहीं दिखलागी है । इन क्षेत्र म ऋण देने मे जोलिम अधिक है अत यह 
कार्ये केवल धरवारो बेक ही कर सकते हैं । इसलिए कृषि तथा लघु उद्योगों के लिए 
पर्याप्त धन को व्यवस्था करने के लिए व्यापारिक देंशो का राष्ट्रीयकरण करना 
बहुत आवश्यक है । छः 

(८) ब्रेकिय सेदाओं का विस्तार--म।रत में अधिकाश जनता ग्रामों में 
रहती है ओर गत वर्षों म ग्रामीण क्षेत्रो में बहुत रकम विनियोजित की गयी है अत 
उस रकम का एक भाग राष्ट्रीय बचतों के रूपए में प्राप्त करने के लिए ग्रामों में बेंको 
को शाखाएं खोलना बहुत आवश्यक है । यह कार्य भी तत्काल लाभ देने बाला मही 
है अत इसमे निजी चैक रूचि नहीं लेंगे, इसलिए ग्रामों मे देंक सुविधाओं का विस्तार 
राष्ट्रीयक रण जिये बिना नहीं हो सकता 
राष्ट्रीयकरण के विदद्ध तर्क 

भारतीय बेंको के राष्ट्रीयकरण के उपयुक्त लाभ बहुत वुछ काल्पनिक ज्ञात 
होते हैं क्योकि वंक्षिंग व्यवसाय के दोषो के लिए राष्ट्रीयकरण रामबाण नहीं है ! 
इसका अनुमान निम्नलिखित बातों से लगता है : 

(१) रिजदद बंक हारा अधिकारों का प्रयोग--मारतीय बैंक्गि अधिनियम 
के अन्तर्गत रिजर्वे बैंक को भारतीय वेँकों के तियमन तथा नियम्वंण के अत्यन्त 
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व्यापक अधिकार प्रदान किये गये हैं। यदि इन अधिकारों का प्रयोग तत्परता से 
किया जाय तो भी बँको मे व्याप्त दोप दूर हो सकते हैं । 

(२) कुशलता में कमो--राष्ट्रीयकरण से मारतीय बैंकों में काम करने का 
उत्साह समाप्त हो जायैया, उनमे सरकारी तानाशाहों उत्पन्न होने का भय रहेगा 
और वर्मचारियो में जो कुछ सेवा भाव है वह उनको नोकरी अत्यधिक सुरक्षित हो 
जाने के कारण समाप्त हो जायेगा । प्तरकारो अकुशलता का एक प्रमाण जीवन बीमा 
निग्रम के विनियोगो से मिल सक्तता है जिसके द्वारा लाखों रुपये अवाद्धनीय अज्ञों में 
विनियोजिन किये गये और श्रो फिरोज गांघी द्वारा उन्हे प्रकाश मे लाये जाने पर एवं 
विशेष अदालत में श्री हरिदास मूंदढा पर मुकदमा चलाया गया और अन्तत 
भारत सरकार के वित्त सचिव (एंच० एम० पटेल) तथा वित्त मन्त्री (श्रीटी० टी० 
बृष्णमाचारो) को अपदस्थ होना पड़ा था । बेको के राष्ट्रीयकरण से व्यवस्था बा 
यह अतिरिक्त भार सरकार के मन्व्रालय पर आ पडेगा जिसे सम्भालना अत्यन्त 
कठिन होगा । 

(३) लाभ कात्पनिक--राष्ट्रीयकरण द्वारा दें किय व्यदस्था में जिन लाभों 
की बल्पना की गयी है बहे भी भ्रामक प्रतीत होती है क्योकि उनको अनियमितताएँ 
उचित नियन्त्रण द्वारा दूर की जा सकतो हैं। वस्तुत सरकारी अधिकार मे भा जाने 
के पश्चात्‌ उनमे अधिक अकुशलता एवं अव्यिमितता आने का भय रहेगा। भारतीय 
रिजद बैक के योडा-सा अधिक सतर्क होने पर सरलता से यह समस्या हल हो 
जायेगो । 

(४) निक्षेप दोमा निगम--जमार्क्ताओं के हिंतो की रक्षा करने के लिए 
निक्षेप बीमा नियम (ऐ०फणआ [5णल्ला०्८ 0०एण०॥०॥) को स्थापना हो चुकी 
है | इसके अन्तगेत प्रत्येक जमाकतों वी १०,००० रुपये तक वी जमा राशि बोमे 
द्वारा सुरक्षित है अर्थात्‌ यदि किसी व्यवित के एक बेंक रे १०,००० रपये तक जमा 
हैं तो बेंक क॑ बन्द हो जाने पर निश्षेप बीमा निगम उस रकम को चुकाने की गारण्टी 
करता है। भारत मे एक सामान्य नायरिक १०,००० रपये से अधिक रकम जमा 
करने की स्थिति में नहीं है अत जमार्क्ताओं के हित सुरक्षित करने के तिए बंको का 
राष्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है १ 

(५) उद्दार ऋण नोति--जहाँ तक जौद्योगिक विकास का प्रश्न है, गत वर्षों 
में भारतीय बैंको को नोति उद्योगो को ऋण देने के प्रति ययेप्ट उदार हो गयी है । 
अन्तर केवल इतना है कि यदि सरकार ने बेक़ो की राशि का प्रयोग सरकारी उद्योगों 
के विकास के लिए आरम्म कर दिया तो निजी क्षेत्र के उद्योगों की पूंजी प्राप्त 
करने में कठिनाई होगी ओर अन्तत' उनके लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगो 
इस दृष्टि से राष्ट्रीयक्रण द्वारा औद्योगिक विकास में कोई विद्येप सहायता मिल 
की त्षम्मावना प्रकट नहीं होतो । 

(६) श्ाल्या-विस्तार--भारतीय निजी बेतो दास ग्रामीण क्षेत्रों में झाखएी 
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न खोलने का आरोप सर्वधा सत्य होते हुए भी अनुचित प्रतोत् होता है क्योकि 
सरकार इस दिश्ञा में सर्वेधा पक्षपातपूर्ण नीति अपना रहो है। स्टेट दैंक अथवा 
उसके सहायक देंको द्वारा जो शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों मे खोलो जातो हैं उन पर होने 
दालो हानि की पूर्ति एक विशेष कोष द्वारा की जाती रहो है जबकि निजी बैंको को 
इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही स्टेट देंक भारत के प्रभी 
बैंको से अधिक लाभाग वितरित करता है। यह एक विचित्र विरोधाभाप्त है कि 
इतना अधिक लाभ कमाने बाला देंके जिसे सरकारी वरदु हस्त की छाया प्राप्त है, 
ग्रामीण शाखाओं की हानि-्यूति के लिए सहायता प्राप्त करता है। यह स्थिति 
निश्चित ही समाजवादी अथे-व्यवस्था के अनुकूल नहीं जान पडती ) बतः जिस काये को 
स्टेद बेंक फरने दे लिए तंयार नही है वह निजो दंकों द्वारा न किया जाने पर उनके 
राष्ट्रीयकरण को बात करना न्याय का गला धोंदने के समान होगा। 

(७) आवक दृष्टिकोण से दोषपूर्णे---राष्ट्रीयक रण के विचार को यदि घुद्ध 
आधिक दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो स्थिति बहुत पक्ष मे प्रतीत नहीं होती | 
भारतीय वैकों के कुल लाभ (घुछ) ३५-३६ करोड रुपये के तुल्य होते हैं जिनमे से 
उन्हें १८ करोड रुपये कर रूप मे चुकाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त बोनस तथा 
विभिन्न कोपो मे डालने के पश्चात्‌ लगभग ८-६ करोड रपये वो राशि लाभाग रूप 
में विवरित करनी पडतो है ) इस प्रकार राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार को ८ करोड 
रुपये से भी कम बापिक लाभ प्राप्त होगा । १रन्‍तु यह भी सहो श्थिति नहीं है बयोकि 
बैंकों की प्रदत्त पूजी तथा कोप की मात्रा लगभग १०० करोड रुपय है । बेको वा 
राष्ट्रीय रण करने पर इस राशि के ऋण-पत्र (8070) देने होंगे जिन पर प्रचलित 
दर से लगभग ५ प्रतिशत ब्याज देता होगा । इस प्रकार ब्याज का वापिक व्यय भी 
लगभग ४५ करोद रुपये होगा । अत भारत सरवार वी शुद्ध वापिक आय नगष्य 
होगी । इससे स्पष्ट है कि देंदी के दप्ट्रीयकरण जँसा भारो कदम उठाना उचित 
प्रतीत नहीं होता । अतः बैंको नेकी देश की अधन्‍्यवस्था के लिए अधिक उपयोगी 
बनाने के लिए रिजवं बेंक के जच्छे नियन्त्रण के अतिरिक्त अन्य मार्ग हो अपनाये 
जाने चाहिए । + 

(८) #वि तथा सपु उद्योगों के लिए घन--वैंको पर यह बारोप खगाना कि 
बह खेती के विकास या लघु उद्योगों को उन्नति के लिए ऋण मही देते, सहो हो 
सता है परन्तु यह एक सर्वे-स्वीकृत तथ्य है कि कृषि के लिए ऋण देने का दायित्व 
सहकारी देंक़ों का रहा है और देंक उन सभी व्यावसायिक इकाइयों को ऋण देते 
रहे हैं जो उचित जमानत दे सकती हैं, चाहे वह लघु इकाई हो या बडी ॥ बत 
व्यापारिक बेको को इन दोसकों क्षेत्रो में मिष्छिय करते के लिए दोषी ठहराना उचित 
नहीं है । 

नौति का अभाव--वास्तव मे, राष्ट्रीयकरण कोई रामबाण ओषधि नहीं है। 


देकों में कमियाँ या दोष हो सकते हैं परूतु वह कमियां या दोव बैंको के राष्ट्रीयक रण 
श्र 


श्ह्ड भारतीय आथिक प्रशासन 


प्ै दूर शो जायेगी, यह कहना वेवल संडान्तिव डीग हडिसा है। सुब्यवस्था और 
सुप्रबन्ध एवं धन रा राष्ट्रीय हित मे सदुषयोग सरकार की श्रेष्ठ नीतियो पर निर्भर 
पबरता है। भान्‍्त सन्वार ने "थम तौन योजनाओ में तथा बाद छे वर्षों मे यह 
विचार भी 'नहीं उिया वि आधिक विवास के लिए साख नियोजन का भी कोई 
भहृत्तत है। अत यह आ "प लगाना कि वैवो ने अमुव क्षेत्र में पर्याप्त उधार वी 
व्यवस्था नही वी अथवा अमुक क्षेत्र मे रदम नहीं लगायी, अनावश्यवः एवं व्यथ है । 

अध्॒ सरवार के बर्ते हुए विकास दायित्व, अभावपूर्ण प्रवन्ध कौशल तथा 
सचालन सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान मे रखते हुए यह कहना कठिन है कि बंपों के 
राष्ट्रीययरण से देश की अर्थ व्यवस्था मे कोई व्रान्तिवारी सुधार हो सकेगा। वास्तव 
में, लोक क्षेत्र मे सचालित औद्योगिक इकाइयाँ--जो बराबर हानि पर चल रही 
हैं इस दिशा में सोचने बे लिए बाध्य करती हैं कि सरकारी क्षेत्र वो बढाने 
वी बजाय उसका दृढीक रण किया जाना चाहिए। इसी दृष्टि से राष्ट्रीयकरण के 
स्थान पर समाज वरण या सामाजिक >्यन्त्रण की योजना को स्वीवार क्या 
गया है । 


सामाजिक नियन्त्रण 


भारतीय देवों के, राष्ट्रीयक रण की चर्चा काँग्रेस दल वी प्राय प्रत्येक सभा में 
होती रही है। जब १६६७ के चुनावो से पूर्व काँग्रेस के घोषणा पत्र वा आलेख 
तंयार विया गया तो वेंको व॑ राष्ट्रीयकरण की चर्चा फिर हुई किन्तु यह निर्णय 
विया गया वि थैक। प्रर सामाजिक नियन्त्रण किया जाना चाहिए, राष्ट्रीयक ण॑ थी 
आवश्यकता नहीं है। 7; 
सामाजिक नियरद्रण का अर्य 

बैंको के सामाजिक नियन्त्रण का अर्थ है उनकी त्रियाओ पर समाज या 
नियन्त्रण । भारत में समाज वी प्रतिनिधि सरकार है अर्थात्‌ बंको पर सरकार का 
नियन्त्रण ही सामाजिक नियन्त्रण का प्रतीक है। राष्ट्रीयकरण मे स्वामित्व, सचालन 
तथा नियन्त्रण--सभी सरकार के दायित्व होते हैं किन्तु सामाजिक नियन्त्रण में 
बैंको की अर्थ नीति का निरधरिण सरवार करती है और उसका पालने बेक स्वय करते 
हैं। उस नीति का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है या नही, इसवा नियन्त्रण भी 
सरकार करती है । 

साम्रानिशक्ष नियम्त्रण वर्णो--वैक्गि उद्योर विशेष विस्म वा उद्योग है। 
इसमे घन वे लेन देन का व्यापार होता है | और साख वा निर्माण होता है। इसवो 
एक विद्येपता यह है कि बैंको मे जिन व्यवितयों की अधिकांश रकम जमा होती है 
उनका बैंको वी ऋण या विनियोग नीति निर्धारण करने मे कोई हाथ नहीं होता । 
उदाहरणत भारत के व्यापारिक अनुसूचित बैको मे लगभग ५,००० करोड रुपये जमा 
है। यह रवम असख्य व्यक्तियों या सस्थाओ वो जमा है । इसके साथ ही बेको रो 
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श पू'जी तथा कोप केवल १०० करोड म्पयें के तुल्य है। किसी भी रजिस्टर्ड 
कम्पनी! के अशधारी हो उसके मालिक होठे हैं कौर उनके ह्रतिनिधि ही बंका 
वी नीति निर्धारण तथा प्रवन्ध व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस दृष्टि 
से देखा जाय तो भारतीय वैकों मे ०० करोड रुपये की पूजो के मालिक ५१०४० 
करोड रुपये को पूजी विनियोजन के अधिकारी हैं। जबकि ५००० करोड रुपये 
की पूजी वे मालिकों (जमाकर्ताओं) को बैंकों को नीति निर्धारण या पूजी 
विनियोजन में कोई अधिकार नहीं है। अत उनके हित को रक्षा करने के लिए 
बैंको बी विनियोग तथा ऋण नीति पर सरवार वा पुरा नियन्त्रण होना चाहिए 
ताकि सामान्य जनता थी खून पसीने की केमाई--जो देंकों में जमा बराई जाती 
है-वका दुश्पयोग न॑ हो सके । ४ 

यदि सामान्य रूप से देखा जाय॑ तो बैतों पर सामाजिश वियस्थण निम्न- 
लिखित कारणों से जावश्यक प्रतीत होता है 

(१) जमाकर्ताओं के हित फ्लो रक्षा--् स्रावि इससे पहले विचार क्या 
जा चुका है व्यापारिक थको के कापी साधन सामान्‍य जनता की अमाओं से प्राप्त 
होते हैं। और सामान्य जनता वा बैंकों की ऋण और विनियोग नोति मे कोई हाथ 
नहीं होता । अत उनकी रकम के सदुपयोग की क्‍या गारण्टी है? यदि कोई ब्ेंक 
बन्द हो जाय तो जमार्क्ता केवल हाथ मलते रह जाते हैं। इसलिए' सरबार का 
कर्तव्य है कि सामाजिक हित में बेको की नीतियां पर नियन्त्रण करे ! 

इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनोय है ॥ भारत में निश्लेष 
ध्रीमा निगम द्वारा प्रत्येक बैंक में, प्रति व्यक्ति १०,००० रुपये तव की 'रवम का 
अनिवाय बीमा है ।' मध्यम व्यय के जिन व्यक्तियों के पास १०,००० रपये से अधिक 
रकम है वहू दम-दस हजार रुपय कई देंकों में जमा करवा कर निक्षेप वीमे का लाभ 
उठा सकते हैं। दँसे भी बेकों मे अधिततर बडी जमा रक्‍्मे ऋणों के फलस्वरूप 
उत्नत होती हैं जिनके अधिकारी यडें बढ़े व्यापारी होते हैं ॥ अत इन लोगों के हिंतो 
की रक्षा वी चिन्ता करन की आवश्यका नहीं है। किन्तु बेंकों में जता का 
दिश्वास॒ बनाएं रखने के लिए उनको सम्पत्र एवं शक्तिशाली बनाये रखना सरकार 
बा कतेंब्य है। ऐसा तमी सम्मव है जब उनको विनियोग एवं ऋण नीति परे 
सररारी नियन्त्रण हो । 

(२) समाज का अधिकाधिफ साभ--वदेकों मे समाज वे असख्य व्यत्ितयों वी 
प्रेजी जमा होती है। मय उस पूंजी का प्रयोग समाज के अधिकाधिक लाभ के लिए 
होना आवश्यद होता है। ऐया वरने के लिए वेक्तों की नीति पर सामाजिक (अर्थात 
सरकारी) नियस्त्रण आवश्यक हो जाता है $ 





२ बैंक भी रजिस्टर्ड कम्पनी ही होती है 


श्च्द भारतीय आपयिक प्रभशायन 


(३) साथ क्या उचित सोमा तरू विस्तार--व्यापारिक वेकों वी आय का 
मुख्य साधन ब्याज होता है जो वह ऋषणों पर प्राप्त करते हैं। अत अधिक आमदनी 
ध्रापण्त करने के सोम में यह ठीव यदि से साख प्रसार कर सकते हैं जिसके फ्लस्वस्प 
दैश में मूल्य स्तर में वृद्धि होने का भय रहता है । भारत में आधिक श्रगति के लिए 
अधिक साख को आवश्यकता है विन्‍्तु वह एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी 
चाहिए। अत चतुर्थ पचवर्षीय्र योजना के मदह्दान लदय “स्यापित्व के साय विकास” 
(छाण्णआा॥ जाए 590 ॥/9) में सफनता के लिए बैंकों का सामाजिक नियन्त्रण बहुत 
आवश्यक है। हि 

(४) साख का पयोचित वितरण-वंको द्वारा साख विस्तार ही खतरा 
नहीं है । अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी रक््म उधार दी जाय वह 
टीक प्रकार से वितरित होनी चाहिए | इसके लिए निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित 
किये जा सकते हैं * 

(0) उधार की रकम बुद्ध बढ़े बड़े प्रभावशाली उद्योगपत्तियों को ही उधार 
नहीं दी जानी चाहिए । 

(॥) बॉकों द्वारा उघार देते समय राष्ट्रीय हित वा ध्यान रखना चाहिए | 
भारत में हृषि, लघु उद्योग तया निर्यात क्षेत्र प्राथमिकता वी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
माने गये हैं । अत इन क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में रकम उधार मिलनी चाहिए । 

(7) ऋण राजनीतिक, असामाजिक तथा बम महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को नहीं दिये 
जनि घाहिए | 

इन उद्देश्यों दी पूर्ति के लिए भी बंबों वा सामाजिक नियन्त्रण आवश्यव है । 
सामाजिक नियन्त्रण थोजना को विशेषताएं 

राष्ट्रीयव गण और सामाजिक नियम्द्रण के सम्बन्ध में कापी विवाद होने के 
वाद 5३ ससिग्बर, १६६७ वा भारतीय लोक स्मा मे एक विष्य्क प्रस्तुत जिया 
गया। इस विधेयक वे डिचार के हिए २६ मार्च, १६६८ को प्रवर समिति के सुपुई 
बर दिया गया | फ्रवर सम्ति के पास विचारा् ७७४६ स्मरण पत्र, प्रतिवेदन तथा 
तार आये जिन पर विचार करने फे पश्चात्‌ समिति ने ? मई, १६६८ को अपनी 
रिपोर्ट £स्तुत बर दी । यह रिपोर्ट विवाद ध्व «चार बे लिए ६ मई, १६६८ को 
लोक समा में रखी गयी । अन्ततोगत्वा बहुत विचार-विमर्श के पश्चात्‌ विधेयज पास 
कर दिया गया १ फरवरों, १६६६ से सामाजिक वियमस्त्रण योजना वैक्ों पर लागू 
मर दी गयी | इस योजना की उल्लेखनोय विद्येपताएँ निम्नलिखित हैं * 

(१) बेकिंग होति--8ामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत बैंकों से सम्व- 
रस्घिठ सभी कानूनों (रिजर्व वैंक अधिनियम, देकिय नियमन अधिनियम आदि) में 
संशोधन कर दिये गये । एक सशोधन के अनुसार इन कयनूनों में जहाँ भी “जमा- 

रर्ताओं के हित में” शब्द थे उनके स्थान पर “बेक्िग नोति के हित में!” ([॥ 08 


लोक क्षेत्र मं वेविंग 4] 


ग८०5५६ ती 58072 एजा८५) लिख दिये गये हैं। इस प्रतार भारत में राष्ट्रीय 
सरकार द्वारा पहली वार बेकिंग सोति को सहत्व दिया गया । 

बैंकिंग वीति मे पाँच बातें सम्मिलित की गर्यी 

(0) जमा्र्ताओं के हित सुरक्षित रहने चाहिए । 

(7) देश में मौड़िक स्थापित्द बना रहना चाहिए । 

(४7) आधथिक विकास को बल मिलना चाहिए । 

(५) साधनों का वितरण ब्रायमिक क्षेत्रों मे बधोचित होना चाहिए ! 

(५) साधनों का श्रेष्ठ उपयोग होना चाहिए । 

वास्तव मे, बेकिंग नीति में सामाजिक नियन्त्रण के उद्देश्यों को ही सक्षेप मे 
दे दिया गया है। इस प्रवार सरकार ने समाज के व्यापक हिंत को ही सामाजिक 
नियन्त्रण का उद्देश्य माना है 

(२) छात्र नियोजन (08 9(800908)--यह एक आप्रचर्यजनक सत्य है 
कि भारत की पहली तीत योमेताओ से कभी भी यह आवश्यक नहीं समभा गया कि 
आर्थिक नियोजन में साख नियौजन का भी कोई स्थान होता है। सरकार या रिजये 
बैक ने तीनो मे से किसी मी योजताः काल में यह अनुमान नहीं लगाया कि देश के 
उत्पादक क्षेत्रों में से क्रिसक्रिस के ठिए क्ितनी-कितनी उधार र+म की व्यवस्था 
करनी पडेंगी । अत साख का वितरण प्राय मनमाने ढग से होता रहा । किन्तु 
सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत मारत सरवार ने एव राष्ट्रीय साख परिषद्‌ 
(प्रशाण्7ण/ (7८०४ (०४००१) की नियुक्ति की। इस प्ररिषद का काये विभिन्न 
क्षेत्रो में साख की वापिक आवश्यकता का अनुमान लगाकर बैंको के लिए मार्गदर्शेक 
का काम करना है। 

राष्ट्रीय साख परियद्‌ द्वारा कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात कैब को प्राथ- 
पिक्ता क्षेत्र घोषित किया गया है ॥ अत बेकों द्वारा इतर क्षेत्रों मे अधिक रकम 
विनियोग करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । 

(३) आयिक सत्ता का विकेस्द्रीकरण--भारतीय वें पर एक आरोप यह 
लगाया जाता रहा है. कि उनका सचालन बड़े-वर्डे उद्योगपतियों हे हाथ में है! इस 
अधिकार के बच पर ही बुछ उद्योगपति वेक़ों की अविक्ाश पूंजी अपनी वौद्य/गिक 
इकाइयों को दिलाने में सफल हो जाते ये | इसी से आधिक सत्ता का सकेन्द्रण होता 
जा रहा था । सामाजिक नियन्त्रण योजना में इस सकेन्द्रण को ठोडने के निम्नलिखित 
उपाय किये यये हैं 

(0) अध्यक्ष--वैंक्ों के अध्यक्ष केवल क़ियाशील बैकर ही हो सबते हैं। 
इसका परिणाम यह हुआ कि जिन बैंकों में उद्योगपति अध्यक्ष ये उन्होंने अपने पद से 
त्यायपत्र दे दिया है। इसके फ्लस्वरूप सभी दवेको में वैंकर अध्यक्ष निर्वाचित कर 
लिए गये हैं। इससे उद्योगपतियों का प्रभाव कुछ कम हो गया है । 


ह्६८ भारतीय आायिक प्रशासन 


(४) सचालक सण्डल--वेंको के सचालक मण्डल में भी प्राय बड़े बड़े 
उद्योगपतियों अथवा व्यवसायियों का ही वहुमत रहा वरता था। सामाजिव नियन्त्रण 
योजना के अन्तर्गत प्रत्येश़ वक के सचालक मण्डल में निम्नलिखित क्षेत्रों के प्रति- 
निधियों का निर्वाचन करना बनिवाये कर दिया यया हैं 

(व) इृषि क्षेत्र के जानवार, (ख) अर्थंशास्त्री, (ग) लघु उद्योगों वे प्रतिविधि, 
(घ) वित्त दिशेपज्ञ, (ड) विधि विश्येपज्ञ, (च) ग्रामीण वेंकिग, तथा (छ) अत्य क्षेत्रों 
के विश्येपज्ञ जो वे किय कार्य सचालन मे लाभदायक हो । 

इस प्रकार बेंकों के सचालक मण्डलों में ध्राय त्रान्तिकारी परिवर्तन बर दिये 
गये हैं और अनेक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के कारण अब उनमे एक 
दो ध्यवित बहुत प्रभावशाली ढय से पूँजी लगाने मे मनमानी नहीं कर सकते । 

(४) सचालक और उद्योग--भारत में आधिक सत्ता वो विकेन्द्रित करने 
के लिए यह आवश्यक है कि सत्ताधारियो को प्रत्ता वेन्द्रों से दूर ले जाया जाय । 
बत* यह नियम बना दिया गया है कि वैक का कोई भी संचालक किसी औद्योगिक 
कम्पनी में (० प्रतिशत से अधिक अप्तों वा अधितरारी नहीं हो सकता । यह कदम 
बड़े बडे उद्योगपतियों को वेको के सचालन केन्द्र से दूर ले जाने का प्रयत्न है । 

+ (।४) सचालक और ऋण--इससे पूर्द वणित सभी नियमों से अधिक क्रान्ति- 
बारी नियम यह घनाया गया है कि ऐसे किसी भी फ्मे या वम्पनी को बैक से कोई 
ऋण नहीं दिया जा सकता जिसमे देक के किसी सचालक वा सम्बन्ध या रुचि हो । 
इसका यह प्रभाव हुआ क्रि प्राय सभी वँकों के सचालबर' मण्डलो स उद्योगपतियों तथा 
बड़ेन्बढ़े व्यावसायियों ने त्यागपत्र दे दिये हैं क्योरति उनके संचालक बने रहने पर 
उनसे सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों को ऋण नहीं दिये जा सकते, इस सम्बन्ध 
विघ्देद के फ्लस्वरुप विसी भी बडी ओऔद्यागिक इकाई को प्तिफारिश या प्रभाव के 
द्वारा मनमाने ढग से रकम प्राप्त करने से वचित कर दिया गया है । 

(४) बंक्ों का ककेक्षण--सामाजिक्त नियन्त्र० योजना लागू होने से पहले 
बैक) के अके क्षक (3002/0) अन्य वम्प्नियों की भात्रि अशधारियों द्वारा ही नियुवत 
पिये जाते थे । इस व्यवस्था में यह दोप था कि संचालक मण्डत वे अ्रमावशाली 
मदस्य मनमाने फर्मो को अरेक्षक नियुकत्र करवा लेते थे और उनसे अच्छी रिपोर्ट 
प्राप्त कर लेते थे। यदि कोई अवेक्षक फर्म सचालक मण्डल वी इच्छा वे विग्दध 
रिपोर्ट ददा तो अगली बार उसे हटा दिया जा सकता था। इस प्रकार अवेक्षण 
रिपोर्ट सही होन बी कोई गारण्टी नहीं थी । सामाजिव नियन्त्रण योजना दे अन्तर्गत 
अकेक्षत्रों वी नियुवित, पुननियुक्ति तथा मुकित रिजद बेंक की सहमति से हो सकेगी। 
अतः अक्वेक्षक अब छुद्ध एव सही रिपोर्ट देने में नहीं हिचकेंग जिसके फ़्दावस्प बेकी 
थी क्रियाओं का सच्चा स्वरूप जनता के सामने आता रहेगा। 

सामात्रिक नियस्व्रण योजना में रिजवे बैक को यह अधियार भी दिया गया 
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है बि वह किसी भी दँव वा विद्ेप घड़े क्षण वरवा सता है। इससे--यदि कोई 
देद अनुचित बायें बरठा है ठो विश्येप अवेक्षण से वह प्रवाश में ला जायेगा । 

(५) रिजर्द दंक को नये अधिकार--यदि सामाजिद नियस्वण के वियी 
नियम को वोई वैंव भंग वरेगा तो रिजये देव हारा सम्बन्धित रवम (मिसबी गड- 
बड़ी की गयी है) से दुगुना दण्ड दिया जा सकठा है। 

॥(६) सरदारों स्दामित्व--दपर्युकद सभी व्यवस्थाओं के आठिरिक्त एक 
बर्ा यह को ययी है हि जब भो सरकार उचित या आवश्यद समसेगो वह किसी 
भो बैंक वो सरवारी स्वामित्व में ले सकेगी । यह घारा इतनों व्यापक है हि बैरों 
पर अनुचित कार्य वरने सम्बन्धो रोड लग गयी है । सरकार दिसी भी वेंक को 
बिना वारण दिये अपने अधिकार से से सबेगी, यह अपिकार बँकों के अनुचित वायों 
पर नैदिक ख्वावट का काम वरेया । हद 

(७) कर्मचारियों को अनुशासनहोवता--भारत में बैंड कर्मचारियों के वेतन 
और भत्ते सदसे ऊँचे हैं और उनको वायेक्षमता श्राय बटुत कम है! भारतीय बैंकों 
में अधित्र' बतन और मत्ते होने पर भी अनुशासनद्वीव्य अत्यप्रिक है। सामाजिक 
नियन्त्रण योजवा के अन्ठय्ंत वेंक के कर्मचारियों द्वार बेड के बहाते में हिसात्मत 
प्रदर्शन करने या कार्ये में स्वावट डालने पर शोक लगायी ग्रयी है॥ इस अ्रवार के 
प्रदर्शन करने वालों को ६ मास को जेल अथवा १००० रुपये ठत्र का दण्ड दिया जा 
सकता है इस प्रव्ार जहाँ उद्यायपठियों की आधिक क्रियात्रों वा सीमित करने बी 
चेप्टा की गयी है, वहां कर्मचारियों ठी अर्नेठिक अथवा बनुबित कार्यवाहियों को भी 
रोकने का प्रयत्त किया गया है ठाकि जनठा को कप्ट न हो । 

ब्रालोचना और निष्दर्ष--भारठीय वैंडीं प्र: सामाजिक निषन्‍त्रण होना 
चाहिए इस बारे में विवाद करना दुथा है वर्योदि नियन्त्रण बिना समो बाय राष्ट्रहित 
में होगा सन्देहास्पद हो रहेगा । छठ यही देखना उचित है हि नियन्त्रण पर्याप्त हैं 
या नहीं बयवा क्षावश्यकता से अधिव तो नहों हैं। इसका लेखा-बोखा करने के लिए 
मुह्य-मुख्य बातों पर विचार करना आवश्यव है 

वो चित्य--सामाजिव नियन्त्रण योजना में देकिंग नीठि, आधिक सत्ता के 
विवेद्धीवरण, करेक्षण तथा सरवार ने अधिकारों सम्बन्धी विवेचन सभी बिन्डुओं के 

साथ ही कर दिया गया है । उनडा औचित्य निश्चय ही स्वागत योग्य है विन्‍्तु इसमें 
नुद्ध वश्निइयाँ उत्पन्न होने वी सम्मावना है * ् 

(0) उद्यायपतियों को बै हों के सचालक मण्डलों से दूर हटाने दे फरस्वद्धप 
बेंद भौयोगिक एवं व्यावसायि ख्षेत्र से दूर हट गये है। इससे दैंकों को व्यापार वी 
साख सम्दन्धी आदश्यक्दा वा बनुसान लगाने में वठिनाई हो गयी है, दूसरी और 
वह वर्षों के अनुजद से वचित हो गये हैं । अ्येशास्त्रो, विधि विशेषज्ञ तया लेखवबारों 

की सब्स्थठा से युक्त सचावक मण्डव सैड्धात्ठिक रूप में सही निर्शय ले सर्वेगे वरन्तु 
उन विर्॑यों वा व्याद ह्वारिक कसोटो पर खदय अवरना सन्देदजनक दी ब्रदीय होता है। 





३०० भारतीय आयिव प्रशासन 


इस सम्बन्ध मे उचित नीति यह होती कि साख देने सम्बन्धी स्पष्ट नियम 
बना दिये जाते और उन नियमो के अनुसार ही साख देने की व्यवस्था की ज्यती | 
अनुभवी व्यवक्षायियों को बैंक सचालन से बहुत दूर हटाना «यावहारिक दृष्टिसे 
हानिकारक सिद्ध होने की आशका है। | 

(४) अक्ेक्षण--दुस री वढठिनाई यह कि पभ्रप्येक बार अकेक्षकों की नियुक्ति 
में रिजयं बैक वो सहमति लेनी पडेगो | इसमे बहुत समय और शकित व्यर्थ नष्ट 
होने की आशका है। इस सम्बन्ध मे उचित काय यह है कि प्रादेशिक या क्षेत्रीय 
आधार पर अकेक्षको वी अनुमोदित सूचियाँ प्रकाशित कर दी जाएँ। बंक अपने 
प्रदेश या क्षैत्र की सूची मे से नम्बरवार अकेक्षक' नियुक्त करते रहेगे । इससे अकेक्षण 
व्यवस्था सरल एवं सुविधाजनक हो जायेगी और दबाव से मुक्ति का उद्देश्य भी 
सिद्ध हो जायेगा । 

प्रशिक्षण--बेको को सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तग्रेत ही रिजर्व बैक 
एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रहा है। इस सम्बन्ध मे यह उचित होगा 
कि इस सस्थान की बहुत सी शाखाएं देश भर में स्थापित की जायें जहाँ वैको के 
माध्यम एवं निम्न श्रेणी के अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा सके ॥ 

लोक क्षेत्र में बंकी की स्थिति 
[?0शगा0र 07 8#र९५ एव एप 55ट0ए] 

भारत मे २२ बैक ऐसे हैं जो सरकारो स्वामित्व मे हैं। इन बंको को ही 
लोक क्षेत्र के बैक वहा जाता है। यह बंक तीन श्रणियों म॑ बाँटे जा सकते है 
(१) स्टेट बेक आफ इंडिया 

(२) स्टेट बक के सात सहायक बेक-- इनके नाम निम्नलिखित है 

() स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, (॥) स्टेट बंक आफ हैदराबाद, 
(00) स्टेट बैक आफ इन्दौर, (४) स्टेट बंक आफ मैसूर, (४) स्टेट बैक आफ़ पटियाला, 
(५) स्टेट बेक आफ सौराष्ट्र, तथा (शा) स्टेट बैक आफ ट्रावनकोर | 

(३) राष्ट्रीयफ्ृत चौदह बेक--जिनके नाम निम्नलिखित हैं 

()) सैंद्रल बैंक आफ इडिया, (7) बैंक आफ इंडिया, (77) पजाब नेशनल 
बैक, (४) बैंक आफ बडोदा, (५) यूनाइटेड कमशियल बेक, (७) कनारा बैक, (७/) 
यूनाइटेड बैंक आफ इडिया, (शा) देना बैक (5) धिंडीकेट बैंक, (४) यूनियन बेक 
आफ इडिया (7) इलाहाबाद बैंक, (0) इडियन बेक, (87) बैक आफ महाराष्ट्र, 
(7५) इडियन ओवरसोज बैक । 
स्टेट बेक आफ इंडिया 

पूंजी तथा कोष--स्टेट बेक आफ इडिया की स्थापना जुलाई १६५५ में की 
गयी । इसके पहल इस बेक का नाम इम्पीरियल बेंक आफ इडिया था जिसकी अश 
पूंजी रिजव बैंक आफ इंडिया द्वारा खरीद ली गयी। बाद मे अश पूंजी का 
लगभग ए८ प्रतिशत भाग पुराने इम्पोरियल वेक के अशधारियो को बेच दिया गया। 


लोक क्षेत्र में बेकिंग २०१ 


इस प्रकार वर्तेमान में स्टेट बैक को ६२ प्रांतशत पूंजी रिजवे बैक आफ इडिया 
के स्वाभित््व में है । ४ 

स्टेट दैंक की वर्तमान पूजी ५,६२,५००० रपये है। इसकी कोप विधि 
लगभग १४ ६१ करोड़ रपये है। इस प्रकार स्टेट बैंक के कुल निजी कोप लगभग 
२१ २४ करोड रुपय के तुल्य हैं । 

| प्रबन्ध- स्टेट बैंक था केस्रीय कार्यालय वम्बई में है । इसका प्रबन्ध एव 
केद्रीय, सचालक मण्डल के हाथ में हैं +॥ स्थापना के समय, स्टेट बैक के केन्द्रीय 
सचालव, मण्डल डे! सदस्यो वी सख्या २० रखी गयी थी किन्तु १ दिसम्बर, १६६४ 
को संचालक मण्डल का गठन निम्नलिखित कर द्विया गया 

(0) एक अध्यक्ष तथा एक, उपाध्यक्ष की नियुवित्त सच्लव मण्डल की 
सिफारिश पर सरकार द्वारा की जाती है । 

(४) अधिक से अधिक दो प्रवन्ध सचालक (०४४08 ा४९००/७) 
सरकार वी अनुमति से सचालेक मण्डल द्वारा नियुक्त किये जात हैं । 

(77) प्रत्यक स्थानीय मण्डल का समायति केन्द्रीय संचालक मण्डल का परदेन 
सदस्य होता है। वर्तमान में सात स्थानीय मण्डल हैं ६ 

(7१) यदि रिजवे देंक को छोडकर विज्ली अमधारियों के पास कुल निर्गेमित 
पूजी के दस प्रतिशत से कम अश हैं तो वह दो सचालको की नियुक्त (या चुनाव) 
ऋर सकते । वर्तमान में ८ प्रतिशत अशवारियो के पास हैं । 

(५) रिजवे बैंक की सलाह से भारत सरकार कम से कम दो और अधिक से 
अधिक छह सचालक नियुक्त कर सकती है। यह संचालक सहवारिता, वाणिज्य, 
उद्योग, व्यापार, वे किय अथवा वित्त सम्बन्धी विशेषज्ञ होने चाहिए । 

स्पानोय मण्दल--स्टट देद वा करद्रीय कार्यालय वम्बई में है जहाँ से केन्द्रीय 
संचालक मण्डल बुक के कार्यों की देख-रेख करता है । इसदे अतिरिक्त सात स्थानीय 
अण्डल हैं जो वल्लकत्ता, कानपुर, वम्बई, अहमदाबाद, नयी दिल्ली तया हैदराबाद मे है। 
स्थानोय मण्डलों का गठन निम्न प्रकार होता है : 

() स्टेट बैंक के अध्यक्ष प्रत्यक स्थानीय सचालक मण्डल के पदेन अध्यक्ष 
होते हैं। 

(70) केन्द्रीय सचालेक मण्डल के वह सदस्य जो सम्बन्धित स्थानीय मण्डल 
के क्षेत्र म निवास करते हैं । 

(77) रिजवं वेंक की सलाह स्ते प्रत्येक स्थानीय भण्डल में छह ख्दस्वथ भ्ररत 
सरकार द्वारा नियुक्त ज्िय जात हैं । 

(४४) प्रत्येक मण्डल के क्षेत्र में निवास करने वाले अशघारी अपना एवं 
प्रतिनिधि चुन सकते हैं, किन्तु २४ प्रतिशत से कम बच्च होन पर अतितिधि चुनने 
का अधिकार नहीं दिया जाता । 

(५) स्थानीय मण्डल का कोपाध्यक्ष तथा सचिव पदन सदस्य होता है । 


रण्रे भारतोय आधिक प्रशासन 


(४) स्थानीय मण्डल के सदस्यो में से एक को अध्यक्ष वी सलाह से रिजर्व 
बैंक का गवर्नर सभापति नियुक्त करता है। 
स्टेद बेक के उद्देश्य तथा पूर्ति 

स्टेट वैक की स्थापना ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के सुझाव पर वी गयी 
थी । इसके एद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति वा ब्यौरा निम्नलिसित है 

(१) बेकिंग विकास तथा ग्रामो मे झाख्ाएं--स्टेट बेक की स्थापना वे समय 
यह निर्धारित किया गया था कि वह पहले पांच वर्ष मे कम से कम ४०० नयी 
शाखाएँ खोलेगा | इन शाखाओं मे से अधिकतर शायाएं ग्रामीण क्षेत्रो म॒ खोलने 
का आदेश दिया गया था। स्टेट वेव ते इस लक्ष्य वी पूर्ति एक मास पहले ही 
बरली। रे 

पहला लक्ष्य पूरा करने के वाद भी स्टेट बेत्र अपनी शाखाओं की सया में 
नियमित वृद्धि करता जा रहा है। परिणामस्वरूप १६७० के अत म स्टेट बेव' की कुल 
शासाओं वी सरया बढकर २,१२२ हो गयी । सहायक बंको की शाखाआ की सख्या 
१,१४६ थी। इस प्रकार स्टेट बैंक परिवार वी कुल शाखाएँ ३,२७१ थी । इनमे से 
५० प्रतिशत शाखाएँ ग्र मीण तथा थर््ध नागरिक क्षेत्रों मे हैं। इस प्रकार स्टेट बैबः 
का णाखा विस्तार मुख्यत ग्रामों में अधिक हुआ है। 

(२) सुहृढ़ एवं शक्तिशाली बेक-स्टेट बैंक वा दूसरा उद्देश्य भारत में एक 
शक्तिशाली बैंकिंग सगठन की स्थापना क्रना था। इस लक्ष्य की पूर्ति वे लिए बैए 
ऑफ बीवानेर, बैंक ऑफ अयपुर, वेक ऑफ हैदराबाद, बैक ऑफ इन्दौर बै। आफ 
मैसूर, बैंक ऑफ पटियाता, वेक आफ सौराप्ट्र तथा बेक ऑॉफ द्वावनकोर को अपना 
सहायक बना लिया।' ५ 

इप्त प्रकार स्टेट बैक परिवार एक शवितशाली सगठत बन गया है जिसवी 
कुल जमाए लगभग १,५६० करोड रुपये, ऋण १३३० करोड रुपये तथा सरवारी 
प्रतिभूतियों मे विनियोग ४१० करोड रुपये तक पहुँच गये हैं । इस प्रयार स्टेट बैक 
परिवार के साधव देश की पूरी बंविग प्रणाली के लगभग २६८ प्रतिशत हैं। अत 
स्टेट बेब एक शवितशाली, साधन सम्पन्न सगठन बन गया है । 

(३) ग्रामीण साख--स्टेट बैक वी स्थापना का एक अत्यन्त मदत्त्वपूर उद्देश्य 
ग्रामीण क्षेत्रा म सरल तथा उदार ऋण देना था ताकि भारत के ग्रामीण क्षत्रों वा 
हेजी से विकास हो सके। स्टेट वैक खेती के लिए उदारतापूर्वक्ष ऋण दे रहा है। 
३१ दिपतम्बर १६७० को स्टेट बैक परिवार द्वारा २८ लाख से अधिव खातों मे तय- 
अग १४८ करोड रपये क ऋण दिये हुए घ। 





१ इन बंकों के नाम के पहले स्टेट शब्द जोड दिया गया | 
१६६३ म स्टट बेतर ऑफ वीक नेर तथा स्टट बेक ऑफ जयपुर को मिला कर 
इटेट वेब आफ बीकानेर एण्ड जयपुर वी स्थापना की गयी । 


लोक क्षेत्र में वैकिग र०३ 


ग्रामीण क्षेत्रों मे लघु उद्योगे को ऋण देना बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेद बैक 
द्वारा लघु उद्योगो को अत्यन्त उदारतापुर्वक ऋण दिये जा रहे हैं । ३१ दिसम्वर, 
१६७० तक स्टेट बैच परिवार द्वारा ७०,००० से भपिज् खातों मे लगभग १६६ वरोड 
रुपये के ऋण दिये हुए थे । 

स्टेट बैंक सहकारी सस्याओ को भी ऋण देता है ताकि यह सस्थाएँ किसानो 
तथा दोदे बारीगरो और छोटे ब्यापारिया वो ऋण दे सवे । ३१ दिसम्बर, १६७१ 
तक स्टेट देंक द्वारा लगभग ३१०० सहवारी सस्थाओ को १७० करोड रपय के ऋण 
दिये हुए थे । है 

इस प्रद्यार स्टेट बैंक का भारतीय अर्थ-न्यवस्था में योगदान तेजी से बढ़ता 
जा रहा है जो इस बँक के लक्ष्यो की सफलता वा श्रतोव है । 

सहूग्यक बेक--स्टेट बेक के सात सहायक देको के उद्देश्य वही हैं जो स्टेट 
बैंक के हैं । वास्तव सर इन बैकों के लिए विकास योजनाएँ स्टेट देक' द्वारा ही बनायी 
जाती हैं और यह्‌ देंक स्टट बैंक के निर्देशन मे ही काम करते हैं) 

>... पूंजी तथा कोष--सहायक देको की पूंजी तया कोप ३१ दिसम्वर, १६७० 
की, लगभग ६ करोड रुपये थी । दस वर्षों मे इसमे लगभग २ करोड़ रपय की वृद्धि 
हुईई । 

“. प्रबन्घ-- प्रत्येक सहायक बेक सा अवन्ध एक निदेशक मण्डल के हारा क्रिया 
जाता है | स्टेट दब का अध्यक्ष ही प्रत्यक सहायक बैत्र का वदन अध्यक्ष होता है। 
अध्यक्ष के अतिरिक्त निदेशक मण्डल मे ५ सदस्य स्टट बेक, १ संदस्य रिजर्व बैक 
तथा १ सदस्य केखद्रीय सरकार, द्वारा मनोनीत क़िय जाते हैं। शेप दो सदस्य निजी 
अशधारियों द्वारा चुने जाते है। इस प्रकार स्टेट बैंक के सहायक बैंको में १० 
ब्यक्तियों का निदेशवा मण्डल होता है ॥ 

सहायव बेर सभी प्रदार के लेन-देन के लिए स्टेट बेक के प्रतिनिधि होते हैं। 

प्रगति-- सहायक देक स्टेट देक परिवार के सदस्थ १६६०-६१ में बने । दस 
बपे के काल में उन बैंको ने ७६६ नयी शाखाएं खोली हैं और ३६ दिसम्बर, १६७० 
को उनकी शाख्ताओे की सख्या १,१४६ तक पहुँच गयी है । 

३१ रिंसस्व॒र, १६७० को सहायक दंगों की जमाएँ ३८७ करोड़ रपये से 
कुछ अधिक थी जोर ऋणो को राशि ३०३ करोड रुपये के तुल्प थी। इसी 
विधि दो सह्यक बेंतों द्वारा खेती के लए ३६ क रोड रुपया, लघु उद्योगों के लिए 
४५४ करोड़ रुपया तथा सहृकादों संस्थाओं के लिए २७ करोड रुपया उधार दिया 
हुआ था । 

सहकारो बेंक स्टेट बेंक की छत्छाया और मार्यदशेन मे काम करते हुए भी 
स्वतन्त्र हैं। यह एुए बडे परिवार के शक्रनशालों घटक हैं जौर देश के आयकर विकास 
में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं । 


र्ण्ड भारतोय आधिक प्रशासन 


राष्ट्रीयक्रत बेक 

१६ जुलाई, १६६६ को भारत के चौदह निजी बेक का राष्ट्रीयकरण कर 
लिया गया । इन बैंको के नाम निम्नलिखित है 

(0) संद्रल बैक ऑफ इंडिया, (श) बैंक ऑफ इंडिया, (7७) पजाब वेशनल 
बैक, (/४) वैंक ऑफ बड़ौदा, (४) यूनाइटेड कमशियल बैव, (४४) कनारा बैक, 
(श/) यूनाइटेड बैक ऑफ इंडिया, (»॥) देना बैंक, (७) सिंडीकेट बेर, (५) यूनियन 
बैंक ऑफ इडिया, (53) इलाहाबाद बैक, (४४) इंडियन बेक, (ह॥) बैक ऑफ महा- 
राष्ट्र, (४४) इडियन ओवरसीज बैक । 

इन बेको मे से प्रत्येक वी जमाएँ ५० करोड स्पये से अधिव थी । 

पूंजी तथा कोष--चौदह राष्ट्रीयकृत वैकों की पूंजी और कोप मिलाबर 
६७ २० करोड रुपये थी । सरकार ने सारी पू'जी स्वय खरीद ली और इसके बदले 
८७ ४५ करोड रुपये क्षति पूर्ति देने का निश्चय क्या 

प्रबन्ध व्यवस्थ --प्रत्येक राष्ट्रीयक्ृत बैक का एक परिरक्षय (0050000) 
नियुक्त कर दिया गया है। यह परिरक्षक ही बैक का अध्यक्ष या मुख्य अधिकारी है। 

प्रत्यक बैंक के पुराने सघालक मण्डल को भग कर दिया गया और नये सबा- 
लक मण्डल नियुक्त किये गये जिनमे अधिकतर सरकारी अधिकारियों या राजनी तिमो 
को नियुक्त किया गया है । 

इन बैंको के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नयी स्थिति में भी काम 
करने दिया गया तथा इन्हे भारतीय दड विधान के नवें अध्याय के अनुसार सरकारी 
कमेंचारी मान लिया गया । 

उद्देइ्य और सफलताएँ-- भारत मे चोदह निजी वेको का राष्ट्रीयकरथ जिन 
उद्देश्यों को लेकर क्या भया उनकी सफ्लताएँ निम्नलिखित हैं 

(१) सत्ता के सकेन्द्रण का अत-- चौदह «को के राष्ट्रीयकरण का पहला 
उद्देश्य यह था कि इन बैंको मे अधिकार रखने से कुछ इने गिने पूजीपतियो के हाथ 
में आ्थिक सत्ता का सकेन्द्रण हो रहा है, इसका अत होना चाहिए। बेको के सचालक 
मण्डलो में से पूजीपतियो के हट जाने से इस उद्देश्य की पूति हो गयी है, किन्तु सत्ता 
बा सकेन्द्रण पृ जीपतियो के हाथ से निकल कर राजनीतिज्ञो तथा सरकारी अधि- 
कारियो के हाथ मे चला गया है। यह स्थिति भी अच्छी नहीं वही जा सकती 
बयोकि सत्ता का सकेन्द्र० किसी भो वर्ग के हाथ मे जाना लोक-कल्याण में बाधक 

होता है। 

श्र (३) ग्रामोण घोकेग का विकास--वंको के राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह 
था कि सरकारी स्वामित्व मे आने के पश्चात्‌ बेक ग्रामो मे अधिक से अधिक शाखाएँ 
खोलेंगे जिससे नये क्षेत्रो मे तेजी से वैक्षिग का विकास होगा । इससे बैंकों की जमा 
रकम में भी वृद्धि होगी! 


लोक क्षेत्र मे देदिंग र्ण्श्‌ 


चौदह बैंको के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ देंको की शाखाओं में तेजी से विस्तार 
का एक अभूतपूर्व वातावरण बना है । जुन १६६६ से अप्रेल, १६७३१ तक भारत में 
बुल ३४१६ नयो शाखाएँ खोली गयी हैं जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीयकरण के बाद 
प्रति मास १५५ नयी दे किंग शाखाएं खुली हैं। इस सफलता का अनुमान तुलनात्मक 
अडों से लगाना अधिक उचित होगा । राष्ट्रीयक्रण से पहले नो वर्षों में मारतीय 
बैंकों की ३,२५८ नयो शाखाएँ खोली गयीं जिनकी वापिक औमत केदल ३६२ होती 
है। इस प्रकार राष्ट्रीयक्रण के पश्चात्‌ बेकों के शाला विस्तार को ग्रति अत्यधिक 
तीद्र हुई है । 

किन्तु शाखा विस्तार से भी अधिक महत्वपूर्ण बाद यह है कि जुन, १६६९ 
और अप्रेल, १६७१ के बीच जो ३,४१६ नयो शाखाएँ खोली गयी उनमें से २,२३५ 
शाखाएँ ग्रामीण फेस्द्रों मे, ६३३ शाझ्ाएँ अर््धं-मागरिक केन्द्रो में तथा शेप २५१ 
नगरों में खोली गयी हैं। इस प्रकार नयी शाखाओं मे ले लगमग ६९ प्रतिशत ग्रामो 
मरे और २८ प्रतिशत कस्‍्वो में स्थापित की गयी हैं? इससे स्पष्ट है कि ग्ञामों मे 
घाखा विस्तार के लक्ष्य मे कापो अधिक सफ्लता मिलो है! 
». > तोसरी महत्वपूर्ण वात है कि शाखा विस्तार का मुख्य उद्देश्य ग्राम में 
बैविंग की सुविधा देकर ग्रामोणो वी बचत सग्रह १रना होता है। इस लक्ष्य में 
नयो शास्राजी वो बहुत कम सफ्लता मिली है रिजरद्द बेर ने जो आँकड़े प्रवाशित 
डिय हैं उनके अनुध्तार सितम्वर, १६७० तक नयी शाखाओं (जिनक, सख्या उस तिथि 
तक २,८७८ यी) को वेवल ७६ करोड रूपये वो जमाएँ मिल सकों हैं । इस प्रकार 
प्रति शाखा बौसत जमाएँ लगमग २ ७ लाख स्पय है) यह राधि स्राधारण ही कही 
जा मकती है, अच्छी नही | 

(३) कृषि के लिए घत--भारतोय वैको पर प्राय यह आरोप लगाया जाता 
रहा है कि वह खेतो के विकास के लिए घन नहीं देत १ चोदह बैंको के राष्ट्रीयकरण 
करने का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि वह खेती के विक्ग्स के लिए अधिक उधार 
दे सकगे। 

राष्ट्रीयट्डत बैंकी ने खेती के लिए ऋण देने में जो कार्य किया है वह भी 
मराहनीय कहा जा सकता है॥। इसका अनुमान इस तथ्य से लग सकता है कि 
दिसम्बर, १६७० तक राष्ट्रोयक्ृत दंकों द्वारा खेती के लिए उघार दो गयी रकम की 
राशि १६७ करोड़ रपये थी । इस राशि में स्टेट बैक द्वारा दी गई रकम मम्मिलित 
नहीं है 

बड़ों द्वारा खेती के विकास के लिए जो ऋण दिये जा रहे हैं उनकी वसूली 
का विधेय ध्यान रखना आवश्यक है क्योकि सहकारी देंकों द्वारा खेतों के विशस 
के लिए जो ऋण दिये गये हैं उनको नियमित वयूलो करना बहुत कठित हो यया है । 

(४) सु उच्योर्यों को सहापता--भारतीय अर्थे-ब्यवस्था में सघु उद्योगों का 
अत्यधिव' महत्त्व है बयोदि वह कम पूंजी से अधिर व्यक्तियों को रोजगार दिवाने में 


२०६ भारतीय आधिक प्रशासन 


समर्थ होते हैं। इसी दृष्टि से राष्ट्रीयकृत बैंको से यह आशा की गयी कि लघु उद्योगो 
को अधिक मात्रा में उदारतापूवेव ऋण दे सकंगे। राष्ट्रीयड्रत बैक जुलाई, १६६६ से 
पहले भी साख “गारन्टी योजना के अन्तगंत ऋण दे रहे थे विन्तु राष्ट्रीय रण वे' 
बाद इन ऋणो वी रकम में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। १६७० के अस्त मे राष्ट्रीय- 
कृत बैंको द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणो की रक्षम २६४५ रोड रपये तव वढ़ 
गयी थी । यह प्रगति निश्चय ही सफ्लता की प्रतीक है । 

(५) सामान्य व्यक्ति को सहायता--राष्ट्रीयकरण वा एक उद्देश्य यह था 
कि चौदह बेको द्वारा आधिक दृष्टि से दुबंल मार्गारको, छोटे व्यापारियों, रिवणा, 
ताँगा चलाने वाले व्यक्तियों तथा अन्य साधारण स्थिति के नागरिक्री को उलादक 
बार्यों के लिए उचित ब्याज पर उघार दिया जा सकेगा। राष्ट्रीयश्रत बैंको ते इस 
दिशा में तेजी से कार्य किया है। १६७० के अन्त में विभिन्न वर्गों के सामान्य 
व्यक्तियों को दिये गये ऋणो को रकम १०० करोड़ रपये से अधिक हो गई है । इन 
वर्गों मे रिक्शा, टंम्पो आदि चलाने वाले तथा छोटे व्यापारी सम्मिलित है । 

(६) कुशल तथा बिल्तृत सेवा--राष्ट्रीयकृत देकी वा एड उद्देश्य भारत के 
विभिन्न भागो में रहने वाले प्राहुरों को रकम जमा करने, उपार देने, भुगतान करने 
आदि के भिलमिले मे श्रेष्ठतम सेवाएँ प्रदान करना है। इस दिशा में बत़ो ने नयी* 
नग्री योजनाएँ प्रकाशित को हैं और जमा करने तथा उधार देने वो श्रेष्ठ योजनाएँ 
लागू वी हैं किन्तु यह सामान्य शिक्रायत है कि बेको की सेवा के स्तर में गिरावट आ 
गयो है । इस स्थिति को उचित नही फहा जा सए्ता । 
राष्ट्रीयकृत बेकों को सभस्याएँ तथा समाधान हु 

चौदह राष्ट्रीयह्वत बेक्ो मे अनेक समस्याएँ उत्पत होने लगी है जिनमे मुख्य 
निम्नलिखित हैं 

(१) राजनीतिज्ञो का भ्रभाव--लोक क्षेत्र वी एक भारी फ्मजोरी यह है कि 
उसमें राजतीतिज्ञों और सरकारी अधिवारियों का श्रभुत्व बढ़ जाता है। यह दोनो 
बर्ग जहाँ भी मिल जाते हैं वहाँ प्राय भ्रष्टाचार, घुसखोरी तथा ढिलाई आ जाती 
है । राष्ट्रीयकत वेको मे सत्ताघारी दल के राजनीतिनों वा हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा 
है जिससे ऋण देने तथा शाखा विस्तार में पक्षपात॒ तथा अनुचित कार्य होने लगे है। 
सरकार को चाहिए कि बैंको की नोति तथा कार्यप्रणालो मे राजनीतिज्ञो वा हस्तक्षेप 
नहीं होने दे । 

(२) नौकरशाही के दोष--राजनीतिज्ञों के क्लुपित हस्तक्षेप के साथ-साथ 
राष्ट्रीयकृत वैको मे सरकारी अधिकारियों का प्रभाव भी बढ़ गया है। जिस सस्या 
में भी कोई सरकारी अधिकारी उच्च पद पर या प्रवन्धक मण्डल में नियुवत्त कर 
दिया जाता है उसमे लाल फीताशाहो और कागजी बायंवाही बढ जातो है। राष्ट्रीय 
बृत बेको मे बढती हुई अकुशलता तथा अनुचित नीतियाँ नौक रण्ाही तथा राजनीतिज्ञो 
मी मिली-जुली भगत का ही परिणाम है । 


लोक क्षेत्र मे विंग र्ः्छ 


(३) ऊष्टाचार- अनेक बैंको में कुछ ऐसे वर्ग उत्पन्न हो गये हैं जो ऋण 
दिलेवाने का काम करते हैं, ऋणों की गरारन्टी करते हैं या ऋण सम्दन्धी कागजी 
कार्यवाही पूरो कर देते हैं तथा एक विश्चित दर पर क्मीशत या फोस ले लेते हैं! 
इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंको का लाभ जनता को ब्राप्त कराने वाला एक नअनध्द 
बे उत्पन हो गया है जो नियमित घन्बे के रथ में ऋण दिलाने या ट्रैक्टर, पम्पिग 
सेट आदि वो उपलब्धि कराने मे सहायक होता है । 

इस भ्रष्टाचार को रोकने के निए ऋण देने को क्रियाओ को सरल बनाना 
चाहिए, क्गत्री कार्यवाही तथा और चारिक्ताओ को कमर करना चाहिए और देक्िग 
नुविधाओ का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए । हे 

(४) क्षेत्रीय स्रक्लीणंता--कुछ राज्यों मे यह माँग आनी आरम्म हो गयी है 
कि उनके क्षेत्र में स्थाउित हुए बैंको की रक्रमे उनके क्षेत्र के विकास में लगायी जानी 
चाहिए । तथा उन बैंको के प्रवन्धक मण्डल मे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होता 
चाहिए ।'इस प्रकार की ध्देशित्त सकीर्णता से देश का आशिक सब्दुलन और अधिक 
किए जायेगा और योजनाओ के लक्ष्य पूरे करने से कठिनाई होगो | 

भरत सरदार को प्रादेशि ह सक्ीर्णता के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना 
आाहिए क्योकि ऐया वरना देश की भाववात्मक एकसा के मो वितरोत होगा । 

(१) सेवा स्तर में मिरावट-रास्ट्रोयहत देशो के सेवा स्तर में ग्रिरावट 
आने की शिवाव्तें भी निरन्तर बढ़ रहो हैं। सरकार द्वारा मेवाओ का स्तर बनाये 
रखने तथा उपमे सुपर करने के लिए निरन्तर ध्रयत्न किये जान चाहिए । 

(६) बड़ता हुआ व्यय और कम लाम--बैक्षो के राष्ट्रीयकरण के पश्चात 
एसी से क्िसों बह में क्मेंचारियों या अधिकारियों का आन्दोलन निरन्तर होता 
रहा है। यह आसदौलन वेतत में वृद्धि था सेव) शर्तों में सुघार के लिए हो रहे हैं। गये 
दर्द में मृल्यो मे निरल्तर वृद्धि हुई है अत वेतन दृद्धि की माँग को अनुबित नही कहा 

जा सकता ) अव वेको के व्यय में निरत्तर वृद्धि हो रहो है । एक ओर तो बेंगो की 
अधिकांश नयी झाजाएँ लामदायक नही हैं, दूसरी ओर कर्मचारियों के पारिश्रमिक से 
दो बार वृद्धि की जय चुरी है। इसोलिए १६७० में भारत सरकार को इन चौदह 
बैंको से शुद्ध लाम के रुप में लगगग ४ करोड़ स्पये को ध्राप्ति हुई है । सरकार के 
द्वारा ६७ ५ बरोड रपये को क्षति-पू्ति दो गयी है । इस प्रक्वर वको से सरकार को 
प्रतिशत लाभाश भी श्राप्त नहीं हुआ है । 

भारत सरकार को खर्च कम करने की दिशा में निम्नलिखित वास 
करने चाहिए * 

(0 चोदह देक्ो को मिलाकर कुल तीन या चार बैक स्थापित कर देने 
चाहिए | इमसे प्रदन्ध व्यवस्था का व्यय कम हो सकेगा । 

(॥0 बधि-ममय भत्ता (०५४लधाशर शा०ऋूअत्ट) समाप्त किया जाना 
चाहिए। इसके दंदले मे दर्मचारियो को बुद्ध वेतन वृद्धि वी जा सकतो है। अधि- 


र्ण्८ भारतीय आधिक प्रशासन 


समय भत्ता बन्द करने के साथ ही प्रत्येक वँक कर्मचारी को अपनी खिडको पर विए 
गये व्यवसाय वे लिए पूर्णत उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 
बंदी की शाखाओं का &, छे या ९ में वर्गोगरण किया जा सकता है और अधिव 
वेतन पाने वाले वरिष्ठ व्यक्तियों को #या 9 शाखा में भेजा जा सता है । 
शाखाओं का वर्गीकरण काम के भार के अनुसार क्रिया जाता चाहिए । 

(!४) बढ़े बढ़े नगरों में जहाँ एक हो सडक या मोहल्ले में बई कई बैंको वी 
शालाएँ हैं उनमे से कुछ को बन्द कर देना चाहिए । इस प्रक्तार शाखाओं वी अनुचित 
संख्या को कुछ कम क्या जा सकता है 

(५) दैंको की नियुक्तित प्रणणली मे भी सुधार करने की आवश्यकता है ताकि 
श्रेष्ठतम व्यक्तियों को ही वें किंग सेवाओ में नियुकत किया जा सके । 

भविष्य--भारत मे चौदह वे शो कार राष्ट्रीयक रण देश में समाजवाद लाने ढी 
दृध्टि से उठाया गया कदम है। नयी भ्रवृत्तियो के अनुसार १६७१ वे अन्त तक बेकी 
वी शाखाओं वी सख्या १३,००० तक पहुँच जाने की आशा है। खेती तथा लघु 
उद्योगों के वास्ते ऋण भी तेजी से दिये जा रहे हैं। इस गतिशीलता की प्राप्ति के 
लिए ही थैकों का साप्ट्रीयरण किया गया था। बिन्‍्तु तेजी से शाखाओं और 
सुविधाओं का विस्तार हो रह! है, लगभग उसी तेजी से वुशलता में गिरावट भा 
रही है । इस प्रवृत्ति को वहुत सख्ती से रोकने की आवर्यक्ता है अन्यथा राष्ट्रीय 
करण का यथोचित लाभ नहीं मिल सकेगा और उत्पादन तथा विक्षास के विभिन्न 
क्षेत्र सन्तुलित रूप में उन्नति नहीं कर सकेंगे। अत इस प्रवृत्ति को समय रहते ही 
नियन्त्रित करना बहुत आवश्यक है । 


अम्यास प्रश्त 


१ बैकिग व्यवसाय विस प्रकार अन्य व्यवसायाँके भिन्न है? इन व्यवस्ताय वो 
लोक क्षेत्र में रखना क्‍यों आवश्यक है ? 

२ वॉ्कोंके राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष का विवेचन कीजिए । कया राष्ट्रीय 
करण किये बिना देडिग सेदाएं देश हित के अनुकूल नहीं बनायी जा सकतीं ? 

३ भारत मे बेकी का राष्ट्रीयकरण वरने से क्यो उद्देश्य थे ? इन उद्देश्यो में वहाँ 
तक सफ्लता मिलो है । 

४. सामाजिक तियम्त्रण और राष्ट्रीयकरण में क्या अन्तर है ? क्‍या वैकों पर 
सामाजिक नियन्त्र"० देश की आथिक नीतियों वी सफ्लता में सहायक 
नहीं हुआ ? 

४ स्टेट बक के उद्देश्य और उसको सफ़्लताओं पर प्रकाश ढ/लिए ॥ 

६ भारत में लोक क्षेत्रीय वेत्रिंग को समस्याओं का विवेचन वीजिए तथा उनके 
समाधान के लिए सुझाव दीजिए । 

७ भारत में “लोक क्षेत्रीय दें।” पर एवं आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 


लोक क्षेत्र का आथिक विकास में योग 


है. 
१ (छण,8 00 एफाजद छष्टा0फ्र ।र एहझए0ठड४0धराट 
एष्चर्ा.02#ए6) 








* भारत में लोड शोक दाराआधिर विकशस में अहमन्त अहत्वपूर्ण योगदान 
किया रब्ा है। इसहे। अनुमान विस्नलिखिस तथ्यों से लग सकता है * 

(१) स्ाज्न सज्जां का विक्षम--आयिक विकास के लिए सकसे महत्वपूर्ण 
सुत्रिधा सकें, रेलें, नहरें, जल पूर्ति, दिजली आदि की होती है जिनके शिना उथोर्गों 
वी उन्नति सम्मत नहीं है । व्यापार का विकास भी नहीं हो सकता । 

शोजना कोल में लगभग ६००० क्लोमीटर लम्बी मयो रेल लाईनें दाली 
एयी हैं हा लगमग इतनी हों लम्दी लाइन्ते को दोहरा किया गया है । इन योजनाओं 
प्र सगभग ४००० करोड स्पया व्यय किया यया है। चतुर्थ योजना में रेसों के 
विकास के लिए १५२५ करोड़ रुपये की व्यवस्था को गयी है । 

सहकों की सम्बाई---मी इसी अवधि में लगभग ४ लाख क्लोमीदर से बढ 
बर १० लाख क्लोमीटर हो गयी है। इसमे लगभग एक तिहाई पक्‍्को सबके हैं । 

१६४०-४१ में कुर्ल २६ करोड़ हेक्टर भूमि में सिंचाई की सुविधा थी 
जो चढकर लगमग ४ करोड :हेवदर हो गयी है। इस सुविधा के कारण ही पैञाब, 
हृस्याणा तथा अन्य भागों में ही हरित क्रान्ति खम्मद हो सकी है। 

बिजली की पूर्ति मे भी चहुत तेजी से वृद्धि हो सकी है। १६५१ में केवल 
६०० करोड क्लोत्रट घण्टे विदली उत्पन्र"ी जातो शो जिसकी मात्रा लढकर 
लपमण ५२०० करोड दिलोदांद घण्टे हो गयो ३ । देश के लगभग ७५००० ग्राम 
दिजेबी वे प्रकाश से रृगपगा उठे है । विजशो को पृ में बद्धि होने से भी मिचाई 
के या।बता तथा ओवेशीर दिशाय मे बहुत सहारे हू मिची है । 

(२) हृषि--जोऊ क्षेत्र द्वारा कृषि साथगों के तिकास के लिए अत्यधिक 
प्रसत्त किये गये हैं। १६५१-४२ मे देश में कुर २७००० टस रासायमिक खाद 
उतादन की जाता थी जिसकी सारा १६६६ ३० से लगमग १० लाख टवे हो 
गयी ! इसी अ्कार द्रे कटरे कर ज्पशेण ही योजना बाल में आरम्म किया गया। 
मिचाई की सुविधाओं का विस्तार किया (जिमका ब्योरा ऊपर था गया है) । अनाज 
का उत्पादन ५ करोड़ रने से बेढकर १० करोड़ 7्म हो गया है तथा पटसम, क्पात्त 

एवं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी आजशातीन वृद्धि हुई है। इस मारी सफ्लता के 
बीद्दे नोक क्षेत्र का विशेष सहयोग रहा है।.... 
२०३ 


२१० भारतीय आथिए प्रशासन 


वास्तव मे लोक क्षेत्र के प्रोत्साहन तथा सक्रिय सहयोग बिना कृषि के तिश्लो 
भी क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं था । 

(३) उद्योग--लोक क्षेत्र का सबसे महतत्त्वपर्ण योगदान उद्योगों के क्षेत्र में है 
जिसमे इसवी ४३०० करोड़ रपये से अधिक की पृ जी नियोजित हुई है । उद्योगों के 
क्षेत्र में अनेकानेक नये उद्योगो की स्थापना और विस्तार क्या गया है। विशले एक 
अध्याय में उनका विस्तृत ब्यौरा दिया जा चुका है | यहाँ वेवल इतना लिखना पर्याप्त 
है वि लोक क्षेत्र वे द्वारा ही इस्पात, भारो इजीनियरी, रसायन बिजली के सामान, 
रैल के डिब्बे तथा इजन बनाने, खाद, जतुनाप्र पदार्थ, खनिज तेल आदि अनेक 
उद्योगों की स्थापना को गयी है । इन उद्योगो से उत्पन्न माल की सहायता से निजी 
क्षेत्र मे अनेक प्रकार की छोटी-वडी इकाब्योँ स्थापित थी गयी हैं जिनसे देश में 
मौद्योगिक विकास का वातावरण तेयार हो गया है । 

(४) बेक्गि--नोक क्षेत्र के २२ व्यापारिव' बैंकों मे कृषि, खधु उद्योग, 
निर्यात तथा व्यावार के विकास के लिए उदारतापूर्वक ऋण देने आरम्भ बर दिये हैं । 
१६७० के अत मे इन बैंको द्वारा लेती के विकास के लिए लगभग ३५४ करोड़ 
रुपये तथा लघु उद्योगो के लिए लग्भग ४६० करोड स्पये की रकमे उधार दी हुई 
थीं। इस आधिक सहायता से खेती के विकास तथा लघु उद्यागों के विस्तार में बहुत 


(५) वित्तीय सस्वाएँ-- लोक क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित वित्तीय पस्थाएँ 
स्थापित की गयी हैं : 

(0) कृषि थुनवित्त निगम 

(॥) भारतीय औद्योगिक विकास नियम 

(7) भारतोय औद्योग्रिक विक्रास दैंक 

(४) राज्य वित्त निगम (उब राज्यों मे एक एक) 

दे सस्थाओं द्वारा कृषि तथा उद्योगों के लिए मध्यम तथा दीपकालौन 
सह देकर इन क्षेत्रो मे नयी-चयी य्रोजनाओं को कार्यान्वित करने से सहायता 

| 


(६) विकाम का वातावरण-“लोक क्षेत्र के प्रयत्मों से देश मे अनेव प्रयोग- 
शालाएं तथा तकनीकी सस्यानो की स्थापना हुई है। कृष्ति अनुसन्धान परिपद्‌, 
मौद्यो गिकः विकास निगम, कोयला विकास निगम, लगभग ५० नये विश्वविद्यालय, 
& इधि विश्वविद्यालय, अनेक कालिज तथा धिक्षण सस्याएं लोक क्षेत्र के प्रौत्माहन 
से हो स्थापित हो सक्ी हैं । विरिसा तथा स्वास्थ्य का स्तर बढुत ऊंचा उठा है। 
इन सब सुविधाओं की वृद्धि से देश मे विक्रास के प्रति जागरूकता वढी है। यह स्दय 
में ही एवं उपलब्धि जही जा सक्‍तो है । 


अम्यास प्रश्न 


१ लोक खेत्र का भारत के जायिक वित्यस्ध मे क्या योगदान ॒हा है ? ह्पष्ट विवे- 
चन कीजिए । 


